
 एप्नम  नासा
 मंगलवार  ,  03  सितम्बर  1991

 वैद्य  गएन

 चार  रुएके



 विषय  सूची

 हे
 वशम  पहला  1991/1913

 अक  37,  3  1991/12  1913

 विषय  पृष्ठ
 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 *तारांकित  प्रश्न  संख्या  :  65]  से  658

 प्रश्यों  क ेलिखित  उत्तर

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  :  659  से  607  और

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  :  5340  से  5346  और
 5348  से  5570

 उत्तर  प्रदेश  के  भूतपूर्व  मुख्य  मन््त्रो  को  सुरक्षा  प्रदान  किए  जाने  के  बारे  में
 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  194---

 द्वारा  बकतष्य  200--20  3

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आयोग  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन
 श्री  पवन  सिंह  घाटोवर

 बिवेशी  मुद्रा  प्रषण  ओर  विदेशो  मुद्रा  बंध  पत्र  विनिधान  और  03--2७9

 पुर:स्थापित  करने  के  लिए  प्रस्ताव
 श्री  मनमोहन  सिह  203
 श्री  जाजे  फर्नानडीज  203--207
 श्री  गमान  मल  लोढा  207
 श्री  रंगराजन  कुमारमगलम  208---209

 जल  निवारण  तथा  उपकर  विधेयक  209

 पुरःस्थापित

 लियस  377  के  अधोन  सासले

 ही  तमिलनाडु  में  तिरुपापुलियर  रेलबे  स्टेशन  पर  एक
 सड़क  ऊपरि  पुल  का  निर्माण  करने  की  आवश्यकता

 श्री  पी०  पी०  कालियापेरुमल

 *  किसी  सदस्य  के  नाम  पर  अकित  +  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  सभा  में  उस  प्रश्न  को  उसी
 सदस्य  ने  पूछा  था  ।

 (1;



 उड़ीसा  में  गोपालपुर  लघु  पत्तन  का  दर्जा  बढ़ाने
 की  आवश्यकता

 श्री  गौपीनाथ  गजपति

 महाराष्ट्र  में  डोंबी  कल्याण  तथा  मुरबाद  क्षेत्रों
 में  टेलीफोन  सेवाओं  के  समुचित  कार्यकरण को  बहाल  करने
 की  आवश्यकता

 प्रो०  राम  गणेश  कापसे

 बिहार में  गिरिडीह  को  कोडरमा  के  साथ  जोड़ने  के  लिए  नई

 रेल  लागन  बिछाने  की  आवश्यकता
 प्रो०  मुमताल  अंसारी

 पश्चिम  बंगाल  के  पश्चिम  दिनाजपुर  और  माल्दा  जिलों  में
 बतंमान  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  सी-डाट  एक्सचेंजों  में  बदलने
 की  आवश्यकता

 श्री  सुब्रत  मुखर्जी

 बिहार  में  बख्तियारपुर-राजगीर  रेल  लाइन  को  बोघ  गया  तक

 बढ़ाने  की  आयश्यकता
 श्री  विजय  कुमार  यादव

 उड़ीसा  के  आदिवासी  बहुल  सुन्दरगढ़  जिले  में  संचार  सुविधाओों
 में  सुधार  करने  की  आवश्यकता

 श्री  फिड  तोपनो
 बंगलौर  के  यशवंतपूर  में  एक  नए  रेलवे  स्टेशन  के
 निर्माण  की  आवश्यकता

 प्रो०  के०  वेंकटगिरि

 अनुदानों  को  मांगें  1991-92

 कृषि

 खाद्य  मंत्रालय  और

 ग्रामीण  विकास  संत्रालय

 श्री  रामेश्वर  पांटीदार

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह
 श्री  एस०  मल्लिकारजुनय्या
 श्री  जी०  वेंकट  स्वामी

 श्री  चोक््का  राव  जुब्वाड़ी
 श्री  सैयद  मसुदल  हुसैन

 (४)

 पृष्ठ

 210  f

 210

 211

 211

 211,

 212

 212  1

 ५

 220--225

 225--228  है

 228--230



 विषय  पृष्ठ

 श्रीमती  बासवराजेश्वरी  230--234

 श्री  प्र  मचनद  राम  234--237

 श्री  याइमासिह  युमनाम  237--239
 १  श्रीमती  चन््द्रप्रभा  ऊर्से

 श्री  अमल  दत्त  242--245

 श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  245--248

 श्री  चुन  चुन  प्रसाद  यादव

 श्री  दिग्विजय  सिंह  250--253

 श्री  कालका  वास  253--255

 श्री  बलराम  जाखड़  255---278

 279 कार्य  मंत्रणा  समिति

 चौथा  प्रतिवेदन



 लोक  सभा
 वाद-विवाद rr  या  7  ्गप््््स््ग्प्प्ग्ण्य्प्य्य्फ्ण८

 लोक-स भा

 3  लोक-सभा  1913
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 महोदय  पीठासोीन  हुए  ]

 प्रइनों  क ेमोखिक  उत्तर

 ]
 कानपुर-लखनऊ  रेल  लाइन  का  विश्व  तोकरण

 +35].  श्री  केशरी  खाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  कानपुर  और  लखनऊ  के  बीच  रेल  मार्ग  का  विद्यु  तीकरण  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उक्त  विद्यू  तीकरण  कब  से  शुरू  किया
 जाएगा  ;

 इस  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  होने  की  सम्भावना  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  सल्लिकाजु  :

 )  और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उच्च  घनत्व  वाले  अन्य  मार्गों  के  विद्य्  तीकरण  की  तुलनात्मक  प्राथमिकताओं  के  कारण  ।

 आओ  केशरी  खाल  :  कानपुर-लखनऊ  मार्ग  का
 विद्यू

 तीकरण  इसलिए  नहीं  किया  जा  रहा
 है  कि  उच्च  घनत्व  वाली  लाइनों  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि
 उच्च  घनत्व  वाली  लाइनें  कौन-कौन  सी  हैं  जिनका  विद्यू  तीकरण  प्राथमिकता  के  आधार  पर  किया  जा
 रहा है

 ?

 ्ि

 हे
 श्री  मल्लिकाजु  न  :  महोदय  मैं  समझ  नहीं  पा  रहा  कि  वे  किन  मार्गों  के  बारे  में  पूछना  चाह  रहे '

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  प्रश्न  को
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 श्री  केशरी  लाल  :  किन-किन  लाइनों  का  प्राथमिकता  के  आधार  पर  बिद्यू  तीकरण  किया  जा  रहा

 ह॥

 श्री  सल्लिकाज  यह  प्रश्न  कानपुर  और  लखनऊ  के  बीच  रेल  मार्ग  के
 विद्यू  ती  +रण

 के  बारे  में  अगर  वह  मुझसे  यह  पूछ  रहे  है  कि  अन्य  मार्गों  को  वे  क्या  प्राथमिकता  दे  रहे  हैं  तो  यह
 एक  अलग  पहलू  यह  एक  अलग  प्रश्न  फ़िर  भी  मैं  इस  बारे  में  भी  बता  सकता  जहां
 तक  कानपुर-लखनऊ  मार्ग  के  विद्यू  तीकरण  का  सम्बन्ध  तो  इस  समय  यह  करना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि
 लखनऊ  और  कानपुर  के  बीच  अर्थात्  कानपुर-उनन््ताव  लाइन  दोहरी  लाइन  है  ।  इसके
 लखनऊ  से  कानपुर  की  एक  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदला  जा  रहा  है  ।  इस  प्रकार  लखनऊ  और
 कानपुर  के  बीच  दोहरी  लाइन  हो  जाएगी  ।  यह  म्रार्ग  अत्यस्त  महस्वपूर्ण  मार्ग  है  जहां  से  मध्य
 तथा  पश्थिमी  क्षेत्र

 स ेतथा  उपनगरीय  यातायात  भी  गुजरता  इसलिए  इस  समय  इस  मार्ग  का
 करण  करना  सस्भव  नहीं  है  ।

 करी  केशरी  लाल  :  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  उच्च  घनत्व  वाली  लाइयनें
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  जोड़ी  जायेंगी  |  मैं  उन  लाइनों  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  जो  मंत्री  जी  ने
 उच्च  घनत्व  वाली  सावित  की  हैं  ?

 ]
 श्री  सल्लिकाज न

 :  उच्च  घनत्व  वाले  मार्गों  को  प्राथमिकता  दी  गई  इसी  तरह  से  हम
 नागपुर  से  होकर  हावड़ा  से  मुम्बई  तक  विद्यु  तीकरण  के  कार्य  को  पूरा  करंगे  ।  इसके  मध्य
 रेलवे  से  होकर  दिल्ली  ओर  मुम्बई  के  बीच  के  कार्य  को  भी  हम  पूरा  करने जा  रहे  हैं  ।

 फि्शन्सिि  थी
 क्री  केशरो  लाल  :  कौन-कौन  सी  लाइनें  प्रस्तावित  हैं  ?

 )
 ]

 श्री  मस्लिकाज  सेंने  मुस़्बई  के  रेलवे
 विद्यू  तीकरण  के  बारे  में  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  है  ।

 थ्री  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  कानपुर  की  लाइत
 प्रा्थ*कता  में  नहीं  आती  है  तो  प्राथमिकताएं  किस  आधार  पर  तय  होती  हैं  ?  लखनऊ  उत्तर  प्रदेश  की
 राजधानी  कानपुर  औद्योगिक  राजधानी  है  और  दोनों  के  बीच  यातायात  बहुत  है  ।  आप  दूसरी  लाइन
 बताने  की  बात  बरसों  से  कर  रहे  मगर  बह  माड़ी  उन्नाव  तक  रुकी  हुई  दूसरी  लाइन  अभी  तक
 लखनऊ  नहीं  पहुंची  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  अगर  यातायात  की  सघनता  यह  प्राथमिकता  का  आधार
 है  तो  लखनऊ  और  का  पुर  के  बीच  विद्यू  तीकरण  को  प्राथमिकता  क्यों  दीं  मिल  रही  है  ?

 9
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 कस  '

 ]

 ५  श्री  मल्लिका  न
 :  मैंने  सभा  को  यह  सूचित  नहीं  किया  है  कि  इसे  प्राथमिकता  नहीं  दी

 गई  ।  इसके  विपरीत  लखनऊ  और  कानपुर  के  बीच  विद्यू  तीकरण  के  लिए  एक  सर्वेक्षण  किया  गया
 आ्थिक  क्षमता  का  भी  ऑकलन  किया  गया  इस  यह  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  किस्तु

 अविष्य  में  ऐसे  विश्व  व्रीकरण  की  पूरी  संम्भावना  है  |

 ]
 श्री  राज॑बीर  सिंहू  :  अध्यक्ष  मैं  पूछना  ऋदता  हूं  कि  कानपुर  से  बरेली के  लिए  बायया  बालामऊ

 विद्यू  तीकरण  कब  तक  पूरा  करने  की  योजना  है  ?  है  भी  कि  नहीं  ?

 ह
 श्री  मल्लिकाज न  :  यह  कार  सूची  में  हीं  नहीं हैं  ।

 बसही-न्य  म्  स्थई  रेल  लाइन

 #652.  श्री  राम  कापसे  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बतानें  की  क्रंपा  करेगें कि  :

 हर  )  कया  वसही  से  न्यू  मुम्बई  तक  रेल  लाइन  के  निर्माण  की  किसी  परियोजना  पर  का  चल  रहा
 है  ;  और

 ः

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और-*इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कस्लिकाजु  !

 वाशी-न्यू  बम्बई  रेल  लाइन  मानखुूदं-बेलापुरं  रेल  लाइन  (18  कि०मी०  )  परियोजना का
 भाग  जुलाई  1991  तक  कुल  मिलाकर  86  प्रतिशत  प्रगति  हुई  है  ।

 श्री  राम  कापसे  :  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  आपने  यह  आंकड़े  विए  थे  कि  31-3-91  को  प्रगति

 8$  प्रतिशत  थी  ।  दो  मास  यह  86  प्रतिशत  ।  और  बजट  प्रस्ताव  में  आपने  उल्लेख  किया

 था  कि  प्रगति  दो  कारकों  पर  निर्भर  होती  है  एक  तो  अतिक्रमणों  को  हंटाना  और  दूर्सरे  सी०  जाई०  डी०

 सी०  ओ'०  द्वारा  स्टेशनों  का  निर्माण  ।  मैं  जानना  चाहूंगां  कि  क्या  मंहारॉष्ट्र  सरकार  की  सहायता  से  सभी

 अतिकमणों  को  हटा  दिया  गया  हैं  ताकि  आप  इसी  वब्षे  में  यात्री  यातायात  शुरू  कर  सकें  ।

 नव  क्रो  मल्लिकाजु  न  :  जुलाई  के  महीने  में  महाराष्ट्र  शहरी  विकास  और

 हमारे  परियोजना  अधिकारियों  के  बीच  एक  बैठक  हुई  ओर  1043  अतिक्रमणों  में  से  158  हटाने

 सेष  रह  गए  और  इस  158  अतिंक्रमणों  में  से  89  सीधे  रेख्ऑ/केन  से  सम्धंम्धित  इस  बेठक  के

 यह  सहमति  हुई  थी  कि  31  1991  तक  राज्य  सरकार  इन  89  अंतिक्रमणों  को  हटाने
 की  स्थिति  में  होगी  ।  वर्तमान  स्थिति  के  जिसके  बारे  में  कहा  गया  वे  उस  कार्यक्रम

 की  पूरा  नहीं  कर  पाएंगें  जो  उन्होंने  हमें  दिया  इसमें  और  भी  विलम्ब  झेने  की  सम्भावना
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 ओी  रास  कापसे  :  जबकि  अतिक्रमण  हटाने  का  काये  प्रगति  पर  क्या  आप  इसी  वर्ष  में  यात्री  :
 यातायात  शुरू  कर  पाएंगे  यह  मेरा  पहला  पूरक  प्रश्न  है  ।

 दूसरी  जिस  बात  का  आपने  उल्लेख  किया  कि  यह  द्वारा  रेलवे  स्टेशनों  के  लिए
 इमारतें  बनाने  पर  निर्भर  करता  है  ।  द्वारा  पांच  स्टेशन  बनाए  जाने  वे  हैं  सनपदा

 जुई  नरुल  और  बेलापुर  ।  इनमें  सनपदा  का  रेलवे  स्टेशन  एक  कृषि  उत्पाद  बाजार
 रेलबे  स्टेशन  जिसकी  अनुमति  आपने  नहीं  दी  अगर  आप  दूसरी  स्वीकृति  नहीं  देते  तो
 रेलवे  स्टेशन  के  लिए  इमारत  कंसे  बना  सकता  है  ?  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  रेलवे  स्टेशन  की  इमारत  के
 बारे  में  क्या  प्रगति  हुई  जहां  तक  इन  रेलवे  स्टेशनों  का  सम्बन्ध  आपकी  ओर  से  क्या  हुई
 प्रगति  है  ?

 करी  सल्लिकाज् न  :  जहां  तक  सिडको  एवं  रेलवे  के बीच  समझौते  का  सम्बन्ध  चार  स्टेशन  बनाए
 जाने  ये  व्यवहायंता  रिपोर्ट  के  अनुसार  है  जिसे  प्रस्तुत  किया  गया  है  ओर  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने

 कहा  ये  चार  स्टेशन  हैं  जूइनगर  ओर  इसी  सनपदा  का  प्रस्ताव  भी
 आया  है  ।  मैंने  अधिकारियों  से इसका  अध्ययन  करने  को  कहा  और  इस  परियोजना  के  पूरे  होने के
 बाद  उस  पंर  काये  किया  जाएगा  ।

 जहां  तक  नए  निर्माण  का  सम्बन्ध  इसका  उत्तरदायित्व  ने  लिया  है  और  वे  अपने
 स्तर  पर  इसे  पूरा  करने  का  यथा  सम्भव  प्रयास  कर  रहे  है  ।

 क्री  राम  कापसे  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ये  सभी  स्टेशन  इसी  वर्ष  से  कार्य  करना  आरम्भ  '

 कर  देंगे  ।

 )

 की  शरद  विधे  :  अस्थायी  मकानों  को  हटाने  में  राज्य  सरकार  द्वारा  सिडको  की  प्रगति  को  देखते

 जहां  तक  रल  मत्रालय  का  सम्बन्ध  आपका  क्या  आकलन  यह  रेलवे  कब  कार्य  करना  आरम्भ  .
 कर  दंगे

 ओर  सल्लिकाजु न
 :  कार्यक्रम  के  अनुसार  यह  1992  में  कार्य  करना  शुरू  इसका

 भर्य  ढाणे  में  संकरी  इकाई  पर  179  कि०मी०  के  पुल  का  निर्माण  काये  पूरा  हो  गया  यह्
 सिफं  अस्थायी  मकानों  को  हटाने  और  रेखांकन  को  पूरा  करने  पर

 क्री  राम  माइक  :  इस  लाइन  के  अर्थात  बाशी  से  नई  मुम्बई  के  एक  और  लाइन  ६
 जिसका  चयन  सिडको  ने  किया  है  वह  वह  है  वेलापुर  से  पनवेल  इसे  रेलवे  बोर्ड  ने  स्वीकृत  कर  दिया
 है  ।  हालांकि  रेलवे  बोर्ड  ने  इस  पर  यात्री  यातायात  शुरू  करने  की  स्वीकृति  नहीं  दी  है  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  सरकार  ने  बेलापुर  से  जो  इसका  हिस्सा  है  पर  यातायात  की  स्वीकृति  देने  पर  विचार
 किया  है  !  :

 झी  सल्लिकाज न
 :  यह  लाइन  बन  गई  है  ।  उपनगरीय  गाड़ियां  चलाने  के  लिए

 इसे  बड़ा  करने  की  मांग  है  ।  जब  कि  किनारों  पर  काम
 का

 प्रथम  चरण  शुरू  हो  गया  यह  मांगें  अब  आा

 रही  इस  समय  मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।

 ली  राम  नाईक  :  वे  निश्वय  ही  कह  सकत  हू  कि  सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  है  या  नहीं  ।

 मेरा प्रश्न इससे सम्बन्धित में की गई हैं और रेलबे लाइन बन गई
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 श्री  सल्लिकाज  न  :  रेलवे  के पास  ई०  एम०  यू०  डिब्बों  की कमी  है  ।  हमारी  भी  अपनी  समस्याएं
 इस  पर  गहनता  से  विचार  करने  के  पश्चात्  हमें  इस  पर  निर्णय  लेना  होगा  ।

 y  आओ  रास  कापसे  :  धन  सिडको  को  देना  है  और  वे  घन  खर्च  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु
 बेलापुर  काडवे-तुर्ग  रेलवे  लाइन  के  लिए  सिडको  द्वारा  धन  खर्च  किया  जाना  फिर  भी  वे  इसके
 लिए  स्वीकृति  नहीं  दे  रहे  हम  स्वीकृति  के  बारे  में  आश्वासन  चाहते  हैं  ।

 श्री  राम  नाईक  :  यदि  यात्री  यातायात  शुरू  नहीं  किया  जाता  तो  रेलवे  लाइन  बनाने  का  पूरा
 उद्देश्य  ही  निष्फल  हो

 श्री  अन्ना  जोशी  :  मेरा  प्रश्न  सिर्फ  सनपदा  रेलवे  स्टेशन  के  बारे  में  इसे  वनाएगा
 और  वे  सिर्फ  रेलबे  की  स्वीकृति  चाहते  हैं  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  वे  स्वीकृति  क्यों  नहीं  दे  रहे  हैं  ?

 झी  सल्लिकाजु न  :  यह  स्वीकृति  देने  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  हमें  उस  काय॑  की  व्यवहार्यता  के  बारे  में
 विचार  करना  है  और  इसके  लिए  हमने  मध्य  रेलवे  से  इसकी  जांच  करने  को  कहा  है  ।

 रसोई  गेस  सिर्लेडरों  को  आवश्यकता

 +  653.  श्री  हरिकेबल  प्रसाद  :

 ओर  फूल  चन्द  वर्मा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 प्रतिवर्ष  बनाए  जा  रहे  रसोई  गैस  सिलेंडरों  की  संख्या  कितनी

 अब  तक  कितने  रसोई  गैस  कनेक्शन  दिए  गए

 प्रतिदिन  कितने  रसोई  गैस  सिलेंडरों  की  आवश्यकता  है  और  इस  समय  कितने  सिलेंडर ॒  1
 उपलब्ध  और

 सोई  गैस  सिलेंडरों  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 ]
 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस  कृष्ण  कमार  |  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  वाषिक  औसतन  34.30  लाख  समिलिडर  ।

 करीब  172  लाख  ग्राहक  ।

 और  सिलिडरों  के  निर्माण  की  स्थापित  क्षमता  एल०  पी  जी०  के  सिलिंडरों  की  मांग  ते

 बहुत  अधिक  है  ।  कमी  नहीं  है  ।

 झ्री  हरिकेवल  प्रसाद  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  एक  तरह  से  सदन  को  तथ्यों  के  विपरीत  उत्तर
 देने  का  काम  किया है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  जाना  चाहता  प्रति वर्ष  कितने  गैस
 सिलेन्डर  पैदा हुए  और  प्रतिवर्ष कितने  निवेदन  पत्र  पड़े  ?
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 जिक्वाद ५  ]

 श्री  एस०  कृष्ण  कंमार
 :  सिलेंडर  निर्माताओं  की  कुल  अधिष्ठापित  क्षमता  170  लाख॑  सिलिडर

 प्रति  ब्ध  है  ।  1984-85  984-85  तक  उन्होंने  औसतन  100  लाख  सिलिंडर  प्रतिवर्ष  बनाए  थे  ।  उस  मांग
 गौर  आपूर्ति  लगभग  बराबर  थे  क्योंकि  रसोई  गैस  के  सिलिंडरों  का  निर्माण  लघु  उद्योग  में  आता  इसके

 लिए  कोई  औद्योगिक  लाइसेंस  नहीं  और  हमसे  राज्य  आई०  डी०  बी०  जाई०  व  अन्य
 वित्तीय  संस्थाओं  को  बार-बार  यह  निर्देश  विए  हैं

 कि  नई  इकाइयों  को  प्रोत्साहित  नहीं  किया  जाना
 इसके  बावजूद  देश  में  नई-नई  रसोई  गैस  सिलेंडर  का  निर्माण  करने  वाली  इकाइयां  खुल

 गई  हैं  ।  इसके  हलांकि  उनकी  अधिष्ठापित  क्षमता  170  लाख  प्रति  वर्ष  इस  वर्ष  हम
 लगभग  25  लाख  सिलिंडरों  के  आदेश  दे  हर  वर्ष  की  आवश्यकता  की  गणना  फामू  ले  के  अनुसार
 की  जाती  है  जो  पंजीकरण  एंक  उपभोक्ता  को  जो  सिलेन्डर  वतंमान  सिलेन्डरों  को  बदल॑गो
 और  नए  कनेक्मन  देने  पर  निर्भर  करते  हैं  ।  इसलिए  सिलिडर  निर्माण  उद्योग  में  अतिरिक्त  क्षमता
 हमारे  पास  वर्तमान  कम्पनियों  को  आर्डर  देने  का  एक  फामू  ला  है  ताकि  कम्पनियों  की  रुग्णता  को  न्यूनतम
 किया  जा

 ]

 श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  कमौ  नहीं  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 वर्षवार  कुल  कितने  आवेदन-पत्र  इनको  प्राप्त  हुए  हैं  तो  मंत्री  जी  ने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  आपके
 माध्यम  से  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आपको  यह  भी  जानकारी  है  कि  यानी
 भग  5-6  वर्षों  से  जिन  लोगों  ने  गैस  सिलेण्डर  के  लिए  आवेदन-पत्र  दिया  उनके  आवेदन-यत्र  अभी  भी
 वचाराधीन  हैं  और  उन  पर  अभी  तक  कोई  कायवाही  नहीं  की  जा  रही  है  ।  तो  कुल  कितने  आवेदन-पत्र

 आपको  प्राप्त  हुए  हैं  और  कितने  लोगों  को  आपने  आवंटित  किया  हैं  ?  आपने  कहा  है  कि  172,  लेकिन
 मेरा  कहना  यह  है  कि  आपको  कितने  आवेदन-फ्त्र  मिले  और  कितने  लोगों  को  आपने  दिया  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  गैस  ओर  सिलेण्डर  में  फर्क  कीजिए  ।

 ]
 क्री  एस०  कृष्ण  कमार  :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  मानतीय  सदस्य  को  रसोई  गैस  कनेक्शन  और

 सलिडर  निर्माण  जिससे  कि  मुख्य  प्रश्न  संबंधित  है  उसके  बीच  थोड़ा-सा  भ्रम  हो  रहा  सिलिंडरों  के
 निर्माण  अतिरिक्त  निर्माण  क्षमता  और  कोई  कमी  नहीं  अभी-अभी  का  प्रक  प्रश्न  गैस  कनेक्शनों
 के  लम्बित  आवेदन-पत्रों  के  बारे  में  है  ।  देश  में  इस  समय  17  मिलियन  गैस  कनेक्शन  हैं  और  लगभग  7
 मिलियन  लोग  प्रतीक्षा  में  इस  वर्ष  हम  सिर्फ  आधे  मिलियन  लोगों  को  संतुष्ट  कर  सकते  हैं  अगले  वर्ष
 एक  मिलियन  और  1994  से  आगे  4  मिलियन  को  यह  रसोई  गँस  की  और  तथा  एल०  पी०
 जी०  के  आयात  से  संबंधित  बाधाओं  पर  निर्भर  करता  हैं  ।

 ]

 श्रो  फूल  चन्द  वर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  इनसे  सहमत  हो  कर  गैस  और  सिलेण्डर  के  बारे  मेंਂ
 अंलग  पूछ  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  अपने  प्रश्न  के  उत्तर  में  आखिर  में  यह  बतायां  है  कि  हमारे  पास
 शिलेण्डर  की  कमी  नहीं  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  यह  जान  ॥हता  है  क  जन  उपभोकताओं  के  पास  4-4
 5-5  साल  से  एक  गंस  सिलेण्डर  है  उन्होंने  दूसरे  गैस  सिलेण्डर  के  लिए  आवेदन  किया  है  उन्हें  आप  दूसरा

 1]
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 गैस  सिलेण्डर  क्यों  नहीं  दे  रहे  नम्बर  2,  आपने  बताया  है  कि  आपने  सो  बहत्तर  लाख-लोगों  को

 गैस  सिलेण्डर दिया  है  और  अभी  बह॒त्तर  लाख  लोग  वेटिग  लिस्ट  में  हैं  ।  अकेले  मध्य  प्रदेश  में  तीन  लाख
 चौंतीस  हजार  लोग  वेटिंग  लिस्ट  में  तो  मैं  आपसे  जानना  चाहता  हं  कि  एक  ओर  आप  कह  रहे  हैं  कि

 पैसारे  पास  गैस  सिलेण्डर  की  कमी  नहीं  दूसरी  ओर  जिनके  पास  गेस  कनेक्शन  है  वे  डबल  गंस  सिलेण्डर

 की  मांग  कर  रहे  हैं  उतको  आप  उपलब्ध  नहीं  करा  रहे  हैं  ।  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  जाता  चाहता  हूं
 पिछली  सरकार  ने  संसद  सदस्यों  की  सिफारिश  पर  जो  दस  हजार  गेम  सिलेण्डर  अलाट  हो

 गए  थे  उनको  आपने  क्यों  रद्द  कर  दिया  है  ?  उन्हें  रद्द  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ]
 ओ  एस०  कृष्ण  कुमार  :  माननीय  सदस्य  फिर  सिलिडरों  में  फ़के  कर  रहे  अर्कात  केश  में  लघु

 उद्योगों  द्वारा  बनाए  जा  रहे  गैस  रहित  सिलिडर  ।  देश  में  गेस  सिलिडर  के  लगभग  90  :  निर्त्तत्त  है  ।  गैस
 एक  अलग  प्रश्न  इस  वर्ष  हमारे  पास  लगभग  2094  मीढ़्िक  टन  एल०  पी०  जी०  है  भौर  199०७-
 95  तक  इसे  2883  मीट्रिक  टन  और  2090  ई०  तक  इसे  4875  मीढ्रिक  टन  त्तक  बढ़ाने  का  भ्रस्ताव

 हम  एल०  पी०  जी०  का  उत्पादन  अधिकतम  इस  सीमा  तक  बढ़ा  सकते  हैं  क्योंकि  एल०  पी०  जी०
 हमारे  गंस  क्षेत्रों  में  ततशोधक  कारखानों  और  प्रमाणकों  द्वारा  उत्पाक्रित  की  जाती  है  ।  देश  में  एल०  पी०
 जी०  का  उत्पादन  शोधन  संयंत्रों  की विकास  योजनाओं  व  देण  में  गँस  के  उत्पादन  से  संबंधित  हम
 रसोई  गैस  का  आयात  भी  करते  हैं  ।  उसके  लिए  पत्तनों  में  कुछ  आधारभूत  कमियां  हमें  रसोई  गैस

 हेतु  पत्तनों  पर  विशेष  पाइप  लाइनों  रहित  विशेष  आधारभूत  स्थापनाओं  की  आवश्यकता  इसमें
 विदेशी  मुद्रा  के  कारण  भी  रुकावट  इसीलिए  प्रतिवर्ष  रसोई  गैस  कनेक्शनों  की  संख्या  बढ़ाना  भी  कठिन
 है  ।  इसीलिये  मैंने  कहा  कि  इस  वर्ष  हम  केवल  पांच  लाख  और  अगले  वर्ष  10  लाख  कनेक्शन  दे  सकते
 हैं  ।  वर्ष  1994-95  के  पश्चात्  हर  वर्ष  40  लाख  नये  कनेक्शन  दिये  जायेंगे  ।

 रसोई  गैस  का  वितरण  और  सिलेण्डरों  का  निर्माण  दो  अलग-अलग  पहलू  हैं  ।  मेरा  विचार  है  कि
 मैं  प्रश्न  का  जवाब  दे  चुका  हूं  ।

 श्री  विग्विजय  सिंह  :  हमारे  देश  में  स्थिति  यह  है  कि  हमारे  पास  सिलेण्डसस  है  परन्तु  गैस
 नहीं  है  ।

 श्री फूल  चन्द  वर्मा  :  अध्यक्ष  पिछली  लोकसभा  में  संसद-सदस्यों  द्वारा  प्रंषिद  10000

 गैस  कनेक्शन  जो  स्वीकृत  कर  दिए  गए  उनको  क्यों  रदूद  कर  दिया गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  पहले  ही  आपका  प्रश्न  बहुत  लंबा

 ओर  फूल  चन्द  वर्मा  :  अध्यक्ष  महोदय  इस  बारे  में  आपका  संरक्षण  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जाइए

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  से  नहीं  ।

 ।
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 श्री  विग्विजव  सिंह  :  सिलेंडर  निर्माता  पृण  रूप  से  पेट्रोलियम  मंत्री  की  दया और  इच्छाओं  पर
 नर्भर  करते  हैं  ।  निर्माताओं  द्वारा  एक  विशेष  उद्योग  को  दिये  जाने  वाले  सिलेंडरों  की  संख्या  आवंटित  करने

 के  लिए  पेट्रोलियम  मंत्रालय  ने  वास्तव  में  क्या  मानदंड  निर्धारित  किये  हैं  ?

 का  अमल  —  --  ——

 क्री  एस०  कृष्ण  कुमार
 :  महोदय  जैसाकि  मैं  पहले  बता  चुका  हूं  पेट्रोलियम  उद्योग  द्वारा  प्रतिवर्ष

 प्राप्त  किये  जाने  वाले  सिलेंडरों  की  पंजीकरण  दो  सिलेंडर  दिये  मौजूदा  सिलेंडरों
 का  प्रतिस्थापन  और  प्रत्येक  नये  कनेक्शन  हेतु  जो  एक  पूरा  तथा  एक  आधा  सिलेंडर  दिया  जाता  है  उनके
 आधार  पर  निर्धारित  की  जाती  है  ।

 श्री  विग्विजय  सिंह  :  मापदंड  क्या  है  ?

 श्री  एस०  कृष्ण  कमार  :  मैं  उस  बात  पर  आ  रहा  हूं  ।  कृपया  घैयं  रखिये  ।  कुल  प्राप्ति
 जिसकी  जरूरत  होती  है  की  गणना  करने  और  इस  प्रकार  पेट्रोलियम  उद्योग  की  आवश्यकताओं  की  गणना
 करने  के  पश्चात्  निर्माताओं  पहले  सप्लाई  की  गई  मात्रा  के  वितरण  करने  में  समयबद्धता
 और  जांच  और  तकनीकी  योग्यताओं  पर  आधारित  विक्र  ता  मूल्य  प्रणाली  के  आधार  पर
 आदेश  दिए  जाते  हैं  ।

 लगभग  76  निर्माताओं  जो  इसके  योग्य  हैं  आदेश  देने  के लिए  एक  विस्तत  वितरण  निर्देशिका
 है  ।  हम  आदेश  विक्रेता  मूल्य  प्रणाली  पर  लागू  निदेशों  के अनुसार  वितरित  करते  हम  सनिश्चित
 करते  हैं  कि  प्रत्येक  निर्माता  कम  से  कम  20,000  न्लिंडर  प्रतिवर्ष  प्राप्त  करता  है  ।

 श्लोमतो  मालिनी  भट्टाब्रायं  :  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्रालय  को  बोड्डों  के  विरूद्ध
 मितताओं  संबंधी  गंभीर  आरोपों  जो  रसोई  गैस  के  वितरण  हेतु  एजेंसियों  के  चुनाव  के  लिए  सरकार
 द्वारा  स्थापित  किये  गये  मंत्रालय  को  अवगत  कराना  चाहती  हूं  ।  मेरे  पास  अभी  बहुत  से  ऐसे  मामलों
 के  आंकड़े  हैं  सरकारों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  उन्हें  एजेंसी  देने  से  इंकार  कर  दिया
 गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  इस  प्रश्न  से  ही  संबंधित  है  ?

 क्री  सेफदीन  चोधरी  :  सिलेण्डरों  में  गैस  ही  नहीं  होती  है  ।

 श्रीमती  सालिनो  भट्टाज्वार्य  :  मेरे  पास  उस  महिला  के  बारे  में  भी  जानकारी  है  जिससे  ऐसी  एक
 एजेंसी  लेनी  चाही  लेकिन  मामले  की  समुचित  जांच-पड़ताल  किये  बगैर  ही  उसे  गैस  एजेंसी  देने  से
 इंकार  कर  दिया  गया  ।

 मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  विभिनन  क्षेत्रों  में  स्थापित  ये  बोर्ड  एजेंसी  वितरित  किये  जाने  के  अपने  तरीकों
 के  लिए  सरकार  के  प्रति  उत्तरदायी  है  तथा  क्या  जहां  ऐसे  आरोप  लगाये  गये  जांच-पडताल
 करेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।  मुझे  खेद  हैं'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  प्रश्न  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 भरी  पी०  सी०  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  ने  बड़ी  तकनीकी  ढंग  से  जवाब  दिया
 ड़्ै  ॥  यह  बहुत  स्पष्ट  है  कि  माननीय  सदस्यों  ने  रसोई  गैस  सलेंडरों  की  कमी  के  बारे  में  पूछा  है  लेकिन
 प्रश्न  में  केवल  शब्द  प्रयुक्त  किया  गया  वास्तव में  माननीय  सदस्य  ने  रसोई  गैस  की
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 कै  —  नना  ना  आल  जन

 अतिशय  कमी  तथा  मांग-पूर्ति  का  सरकार  द्वारा  उठाये गये कदम और  मांग  और  पूर्ति  के  अन्तर

 को  समाप्त करने  के  लिए  सरठार  द्वारा  विचारित  उपायों  के  बारे  में  पूछा

 #  अध्यक्ष  महोदय  :  इस  बात  पर  कुछ  दिन  पहले  सभा  में  विस्तार  से  चर्चा  हुई  थी  ।

 श्रीमतो  सुमित्रा  महाजन  :  अध्यक्ष  बाजार  में  नकली  सिलेन्डर्स  की  बाढ़  आई  हुई
 आपके  माध्यम  से  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  कया  मंत्री  महोदय  को  इस  बारे  में  जानकारी  है  ओर  अगर
 है  तो  इसको  रोकने  की  दृष्टि  से  क्या  कुछ  उपाय  किए  गए  हैं  और  उसमें  नकली  सिलेन्डर्स  को  पहचान  की

 दृष्टि  से  आपने  कुछ  उपाय  किए

 ]

 श्री  एस  ०  कृष्ण  कूमार  :  हमारे  पास  विपणन  माग्ग-निर्देश  तेल  कंपनियों  द्वारा  नियमित
 रूप  से  तथा  कभी  अचानक  ही  स्वतः  निरीक्षण  और  साथ  ही  उपभोक्ताओं  से  प्राप्त  शिकायतों  के आधार
 पर  भी  निरीक्षण  किया  जाता  यह  हमेशा  जारी  रहने  वाली  प्रक्रिया  प्रत्येक  शिकायत  की  भली
 प्रकार  से  जांच-पड़ताल  और  कई  मामलों  में  अभियोग  समेत  डीलरशिप  की  समाप्ति  की  कार्यवाही  भी  की
 जाती  है  ।

 ]

 श्रीमती  सुसित्रा  सहाजन  :  असली  या  नकली  सिलेंडसस  के  बारे  में  कुछ  बताएं*ਂ
 नकली  सिलेंडर्स  की  वजह  से  कई  महिलाओं  की  जान  गई

 कै

 ]

 श्री  एस०  कृष्ण  कमार  :  माननीय  गदस्य  ने  प्रश्न  उठाया  है  कि  उपभोक्ता  को  नकली  सिलेंडर
 और  सिलेंडर  में  फर्क  वररने  में  एक  कठिनाई  पेश  आती  यह  मामला  मंत्रालय  के  ध्यान  में  नहीं
 लाया  गया  है  ।  लेकिन  हम  इसकी  जांच  अवश्य  करेंगे  और  अगर  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भ्रम  है  तो हम  न
 केवल  माननीय  सदस्य  को  बताएंगे  कि  इन  दोनों  में  अन्तर  किस  प्रकार  किया  जा  सकता  बल्कि  आम
 जनता  को  भी  उसकी  जानकारी

 डा०  कातिकेश्वर  पात्र  :  क्या  सरकार  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  रसोई  गैस  की

 आपूर्ति  किए  जाने  से  सम्बन्धित  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई
 है

 ?  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  ने  रसोई  गैस
 कनेक्शनों  के  लिए  आवेदन  किया  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  मैंने  रसोई  गैस  कनेक्शन  के  लिए  आवेदन
 किया  है  और  मैं  15  से  भी  अधिक  दिनों  से  इन्तजार  कर  रहा  हूं  लेकिन  मुझे  कोई  कनेक्शन  नहीं  दिया

 गया  रसोई  गैस  कनेक्शन  अवैध  तरीकों  से  दिए  जाते  हैं  ।  क्या  माननीय  मंत्री  बतायेंगे  कि  इस  संबंध
 में  कौन  स ेकदम  उठाए  गए  हैं  ?  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  प्रश्न  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 ओऔ  एस०  कृष्ण  कमार  :  चू  कि  सांसदों  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  बारे  में  कुछ
 फहमी  है  अतः  मैं  स्थिति  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  संसद  सदस्यों  द्वारा  अनुमोदित  बिना  बारी  के  कनेक्शनों
 के  सभी  आवेदनों  को  शीघ्रता  से  दे  ।  कैबिनेट  मंत्री  ने  इसके  लिए  दो  सप्ताह  समय

 शि
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 वाले  सभी  आवेदन  निर्धारित  संमप्र-सीमा
 के  अन्दर  निपटायें  जा  रहे  हैं  ।

 :

 कोयला  लिकालना कोयला  निकालन

 *654.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  कया  कोयला  मंत्री  यह  त्रताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  किन-किन  स्थानों  पर  कोयला  खानें  हैं  ;

 इन  खातों  से  प्रति  दिन  कुल  कितना  कोयला  निकाला  जाता  है  ;

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  इन  खानों  से  निकाले  गए  कोयले  से  कितना  मुनाफा
 और

 उन  नए  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  कोयले  की  खोज  हेतु  कार्य  शुरू  किया  जा  रहा

 कोयलों  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पौ०  ए०  :
 से  इस  सम्बन्ध  में  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 देश  में  कोयले  की  खानें  पश्चिम  मंध्य  उत्तर  उड़ीसा  जे

 आंध्र  असम  तथा  मेघालय  राज्यों  में  स्थित  हैं  ।
 ह

 वर्ष  1990-91  में  कोल  इंडिया  लि०  की  खानों  से  लगभग  6,23,700  टन  और  सिगरेनी
 कोलिंयरीज  कंपनी  लि०  से  57,875  टन  औसतन  देनिक  कीयले  का  उत्पादन

 वर्तमान  में  कोल  इंडिया  लि०  तथा  उसकी  सहायक  कंपनियों  के  वर्ष  1990-91  के  लेखे
 लेखा-परीक्षा  आधीन  हैं  और  कमाये  गये  लाभ  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  लेखों  की  लेखा-परीक्षा  तथा  लेखे
 प्राप्त  होने  क ेबाद  ही  का  पता  चल  सकेगा  ;

 भारतीय  भू-सर्वेक्षण  देश  के  विभिन्न  भागों  में  कोयले  के  स्रोतों  का  पता  लगाने  के  लिए  क्षेत्रीय
 अन्वेषण  काय॑  निरन्तर  रूप  में  कर  रहा  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  ने  पश्चिम
 मध्य  महाराष्ट्र  और  आंध्र  प्रदेश  राज्यों  के  नए  कोयला  क्षेत्रों  का  पता  लगाये  जाने  के  लिए  क्षेत्रीय
 अन्वेषण  काय॑  हेतु  51  ड्िलों  को  तैनात  किया  ।  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  द्वारा  किए  जा  रहे  क्षेत्रीय  अन्वेषण
 काय  की  प्रतिपूर्ति  किए  जाने  के  लिए  खान॑  अन्वेषण  निगम  लि०  सावेज॑निक  क्षेत्र  के  ने
 भी  आंध  मध्य  प्रदेश  ओर  उड़ीसा  राज्यों  में  क्षेत्रीय  ड्रिलिग  के  काय॑  को  प्रोत्साहित  किए  जाने  के
 लिए  22  डिलों  की  तैनाती  की  ।

 ]

 डा०  खाल  बहावुर  रावल  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम से  मंत्री  जी  से  पूछना ५
 कि  जितनी  कोयले  की  मांग  है  उतनी  आपूर्ति  नहीं  हो  पा  रही  है  ।  कंभी-कभी  इस  पर  आधारित  कब
 विद्यू त॑  गृह  बन्द  होने  की  दिशा  में  पहुंच  जांते  हैं  ।  देश  में  पर्याप्त  कोयले  के  भंडार  मैं  यह
 चाहता  हूं  कि इस  आपूर्ति  की  सुचारू  रूप  देने  क ेलिए  सरकार  की  कया  योज॑ना  है  साथ  ही  यह  भी  जानना
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 चाहता  हूं  कि जो  कभी-कभी  अभाव  लथता  है  खत्म  करने  के  लिए  क्या  कोयले  का  आयात  करने

 की  भी  योजना  है  ?
 हे

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  वास्तव  में  देक्ष  में  कोग्रले  की  कमी  नहीं  है  ।  हमारे  पास  अभी  लगभग  33
 मिलियन  टन  कोयले  का  भंडार  हमारी  मुख्य  समस्या  विभिन्न  क्षंत्रों  में  कोयले  की  ढुलाई  की  है  ।  हमें
 पहले  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  की ओर  फिर  सामान्य  क्षेत्रों  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  का  प्रयत्न  करना  मैं
 इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  यातायात  सम्बन्धी  समस्याओं  के  कारण  आपूर्ति  में  कमी  रही  हम  रेलचे  के
 सहयोग  से  इन  सभी  समस्याओं  को  सुलझाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  निकट  भविष्य  में  स्थिति  में  सुधार
 आने  की  उम्मीद  है  ।

 जहां  तक  आयात  का  सम्बन्ध  है  हम  नान  कोकिंग  कोयले  के  आयात  की  अनुमति  नहीं  देते  ।

 [  हिन्दो  |

 डा०  लाल  बहावर  रावल  :  अध्यक्ष  जैसा  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  कोयले  की  कमी  नहीं  है

 और  खोज  जारी  मंत्री  जी  से  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  खोज  के  लिए  कोई  नई  विदेशी  तकनीक  का
 लिया  जा  रहा  है  ताकि  कोयले  की  जो  आपूर्ति  है  वह  पूर्ण  सम्भव  हो  सके  ?  साथ  ही  क्या  कोयला

 मत्रालय  ने  कभी  इसके  ऊपर  भी  सोचा  है  कि  जब  यह  ख्रोत  खत्म  हो  जाएगा  तो  उपका  क्या  विकल्प  हो
 सकता  है  ?

 कै

 ]

 थ्रो  पो०  ए०  संममा  :  हम  व्थदिशी  तकनीक  के  साथ  आधुनिक  तकनीक  को  लागू  करने  जा  रहे
 अगर  हमें  अपनी  उत्पादकता  बढ़ानी  है  तो  हमें  अधिक  से  अधिक  आधुनिक  तकनीक  अपनानी  पड़े
 लेकिन  ऐसा  करते  समय  मैं  सभा  को  अश्वस्त  करना  चाहता  हूं  कि हम  यह  आश्वासन  देंगे  कि  मजदूर  नई
 प्रोद्योगिकी  से  प्रभावित  न  हो  ।  जहां  तक  हमारे  भंडारों  के  समाप्त  होने  का  सम्बन्ध  हमें  ऐसे  किसी
 खतरे  का  पूर्वाभास  नहीं  है  क्योंकि  |  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  हमारे  पास  192  बिलियन
 टन  कोयले  का  अनुमानित  भंडार  है  जो  अगले  130  से  150  वर्षों  की  हमारी  जरूरतों  को  पूरा  करने  में

 कहिए  |

 श्री  चन्दुलाल  चन्द्राकर  :  चू  कि  कोकिंग  कोयले  की  कमी  क्यों  सरकार  धोवन-केन्द्र  स्थापित
 करने  का  निर्णय  लेगी  ?  जब  तक  हम  नये  धोवन-केन्द्र  स्थापित  नहीं  हमें  अधिक  से  अधिक  कोकिंग
 कोयला  आयात  करना  पड़  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  सरकार  ने  नए  धोवन-केन्द्र  शुरू  करने  का
 निर्णय  लिया  है  ।

 श्रो
 पो०

 ए०  संगमा  :  कोकिंग  कोयले  का  उत्पादन  कास्त॒व.में  कम  है  |  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि
 हम  कोकिंग  कोयले  के  उत्पादन  की  तरफ  गत  समय  में  शायद  अधिक  ध्यान  नहीं  दे  केवल  नये
 गेवन  केन्द्र  स्थापित  करना  ही  महत्वपूर्ण  नहीं  है

 अपितु  नई  खानें  खोलना  भी  उतना  ही  जरूरी  है  क्योंकि
 कोकिंग  कोयले  से  प्राप्त  राख  बहुत  अधिक  होतीं  हम  नई  खानें  शुरू  करने  हेतु  प्रयासरत  हैं  तीसरी  सबसे
 महत्वपूर्ण  बात  आग

 से  सम्बन्धित  है  जो  झरिया  और  पूर्व  में  तथा  पश्चिम  और  मध्य  प्रदेश के  अन्य
 भागों  में  जहां कोकिंग  कोयला  उपलब्ध  उत्पन्त  हो  रही  पिछले  20  वार्षों  स ेचली  आ  रही आग  को  रोकने की  तकनीक  तलाश  कर  रहे  हैं  ।  वह  तकतीक  शीघ्र  ही  विकसित  होने  की  उम्मीद
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 ओ  बसुदेव  आचार्य  :  यह  सच  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  ली  गई  परियोजनाओं
 को  लाग  न  किए  जाने  के  कारण  कोकिंग  कोयले  और  नान-कोकिंग  कोयले  दोनों  के  उत्पादन  में  कमी  आई
 है  ?  च  कि  देश  में  कोयले  के  पर्याप्त  भंडार  हैं  और  अवैध  खदान  काये  से  संबंधित  गतिविधियां  पनप  रही

 जिन्हें  रोका  जाना  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहूंगा  क्या  पूर्वी  क्षेत्रों  विशेषकर  जहां
 कोयले  की  गुणवत्ता  बहुत  अच्छी  नई  परियोजनाओं  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  पो०  ए०  संगम  :  यह  सही  है  कि  परियोजनाओं  को  लागू  करने  में  बहुत  देरी

 है  जिसके  परिणामस्वरूप  न  केवल  उत्पादन  पर  असर  पड़ा  है  बल्कि  लागतों  में  वृद्धि  के  कारण  इन

 मत्याधिक  अतिक्ति  धन  भी  खर्च  हुआ  हम  इसे  इस  प्रकार  काबू  पाने  की  कोशिक  कर  रहे  हैं  और
 पिछले  कुछ  दिनों  से  मैं  इस  समस्या  पर  अपना  ध्यान  केन्द्रित  कर  रहा  हूं  ।

 जहां  तक  अवेध  खनन  का  सम्बन्ध  मैं  सोचता  हूं  कि  इसके  लिए  सम१न्धित  राज्य  सरकारों  का
 सहयोग  लेना  होगा  ।  हम  उनसे  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  ।

 जहां  तक  नयी  परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  मेरे  पास  सही  आंकड़े  तो  नहीं  मझे  याद
 है  कि  इस  वर्ष  ईस्ट्रन  कोल  लिमिटेड  के  लिए  हमने  912  करोड़  रुपए  के  अनुमानित  निवेश  नयी
 परियोजनाएं  स्वीकृत  की  हैं  ।  मैं  स्वय  भी  राजस्व  मंत्री  तथा  संबंधित  अधिकारियों  से  मिलने  के  लिये
 कलकत्ता  गया  था  ताकि  राजस्व  की  स्वीकृति  तथा  अन्य  स्वीकृतियां  शीघ्र  प्राप्त  की  जा  सके  ।

 मुझे  इस
 बात  की  ख॒शी  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  हमें  सहयोग  दे  रही  है  ।

 श्री  के०  राममूर्ति  टिडिबनाम  :  हमें  यह  बताया  गया  हैं  कि  तमिलनाडु  के
 मेट्दूर  ताप

 संयंत्र  क ेलिए  उच्च  कोटि  के  केवल  सिंगरेनी  कोल  की  ही  आवश्यकता  सिगरेनी  कोल  की  नियमित
 सप्लाई  नहीं  है  और  अधिकतर  समय  तो  आम  सप्लाई  भी  नहीं  मिलती  जिसके  परिणामस्वरूप  तमिलनाड
 के  उद्योगों  को  बिजली  नहीं  मिल  पाती  ।

 3

 मंत्री  जी  से  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सिगरेनी  कोल  के  स्थान  पर  राज्य  सरकार
 को  विदेशों  से कोयला  आयात  करने  विशेषकर  आस्ट्रेलिया  जहां  यह  बहुत  सस्ता  की  अनमति
 प्रदान  करेगी  ।

 क्री  पो०  ए०  संगसमा  :  सिंगरेनी  मेरे  लिए  बेहद  कटु  अनुभव  रहा  पूरे  दक्षिणी  क्षेत्र
 की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के लिए  इसे  तैयार  किया  गया  है  ।  चू  कि  यह  सिगरेनी  कोयला  खान  ठीक
 तरह  से  काम  नहीं  कर  रही  और  अपने  उत्पादन  लक्ष्य  से  बहुत  पीछे  इसलिए  पूरा  दक्षिणी  क्षेत्र  तथा
 पूरे  देश  को  कोयले  की  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  |  हम  पश्चिमी  क्षत्र  तथा  दक्षिणी-पर्वी  क्षेत्र
 से  कुछ  कोयला  भेजकर  दक्षिणी  क्षेत्र

 की  सहायता  कर  रहे  हम  वहां  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने
 का  प्रयास  करते  रहे  हैं  परन्तु  हम  उनकी  आवश्यकताओं  की  पूर्णतया  पूर्ति  करने  की  स्थिति  में  नहीं
 और  मैं  इस  बात  को  अच्छी  तरह  से  समझता  हूं  ।

 ९  है

 ॥॒
 जहां  तक  अच्छी

 किस्म
 के  कोयले

 का
 आयात

 का  सम्बन्ध  है  हम  जैसा
 के  इस  समय  कोकिंग

 क्रोल  के  अतिरिक्त  अन्य  किसी  किस्म  के  कोयले  के  आयात  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते  ।
 ;

 डा०  सक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  मः  मध्य  प्रदेश  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  पर्याप्त  कोयला
 भण्डार  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वहां  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  तथा  खान  अन्वेषण  निगम

 कब
 12
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 द्वारा  जो  ड्रिलिंग  कार्य  सम्पन्न  कराया  जा  रहा  मध्य  प्रदेश  के  किन-किन  स्थानों  और  नये  स्रोतों  का
 पता  लगाया  है  और  उनसे  कितना  कोयला  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है  ?  वंमान  में  यह  कार्य  कहां-कहां

 रहा  है  ?

 ]
 ओर  पी०  ए०  संगसा  :  मध्य  प्रदेश  में  अनेक  स्थानों  पर  ड्रिलिग  काय॑  जारी  उनकी  सही

 संख्या  तो  मुझे  पता  नहीं  है  क्योंकि  मेरे  पास  कुल  संख्या  तो  है  परन्तु  राज्यवार  संख्या  नहीं  है  एक  वर्ष
 खोजें  गए  अतिरिक्त  भण्डारों  से  4404  मिलियन  टत  होने  का  अनुमान  है  ।  इसका  मतलब  डिलिंग  कार्य
 परे  जोरों  पर  है +  &

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  देश  में  कोयले  का  कुल  उत्पादन  हर  साल  बंढ़  रहा  हैरानी  की  बात
 श्दि  5  वि  शी यह  है  कि  ईस्ट्रन  कोल  लिमिटेड  द्वारा  1990-91  वर्ष  के  मुकाबले  में  वर्ष  1991-92  का  उत्पादन  लक्ष्य

 कम  रखा  गया  है  ।

 चू  कि  अपने  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  हम  कोकिंग  कोल  बाहर  से  प्राप्त  कर  रहे  क्या  यह  सम्भव  है
 कि  और  अधिक  धघोवनशालाएं  हों  ताकि  राख  तत्व  कुछ  कम  हो  हमें  आसाम  और  मेघालय
 जोकि  मैं  समझता  हंं  कि  अच्छी  किस्म  का  कोयला  प्राप्त  करने  की  सम्भावना  का  भी  पता  लगाना
 चाहिए  ।

 श्रो  पी०  ए०  संगसमा  :  यह  सही  है  कि  ईस्ट्रन  कोल  लिमिटेड  में  कोयले  का  उत्पादन  कम  होता
 जा  रहा  इसका  एक  कारण  यह  भी  है  कि  हमारे  मौजूदा  भण्डार  भी  समाप्त  हो  रहे  इसलिए  अब

 हम  ईस्ट्रन  कोल  लिमिटेड  के  अण्तगंत  नयी  परियोजनाएं  प्रारम्भ  करेंगे  ।  यही  बात  मैंने  कुछ  समय  पहले
 संक्षेप  में  कही  हम  912  करोड़  के  अनुमानित  निवेश  के  साथ  8  नई  परियोजनाएं  प्रारम्भ  करने  ज्ग

 >>  ओ  ५
 जहह

 जहां  तक  पूर्वोत्तर  विशेषतः  आसाम  का  सम्बन्ध  है  हमारे  वैज्ञानिकों  ने  यह  बताया  है  कि
 असाम  और  मेघालय  में  10  प्रतिशत  तक  कोकिंग  कोल  के  भण्डार  इस्पात  संयंत्रों  की  हमारी  आवश
 क्रता  तो  इनसे  प्री  हो  सकेगी  ।  परन्तु  पूर्वोत्तर  में  ढुलाई  सम्बन्धी  अनेकों  समस्यायें  हैं  ।  इन  समस्याओं  का

 पता  लगाने  के  लिए  हम  एक  लघु  समिति  गठित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 |

 श्री  हाराधन  राय  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  बताया  किई०  सी०  एल०  खदानों  में  क्रोयला
 खत्म  हो  गया  उससे  हम  सहमत  नहीं  हमारा  कहना  है  कि  वहां  पर  600  से  1200  मीटर  तक
 गहराई  में  करीब  27  हजार  मिलियन  मीट्रिक  टन  कोयला  यह  अभी  नीचे  नहीं  जा  रहा  है  ।  उसको
 निकालने  का

 उचित
 प्रबंध  सरकार  नहीं  कर  रही  है  और  उसकी  सेफ्टी  का  प्रबंध  भी  नहीं  हो  रहा  है

 जिसके  कारण  कोयला  आग  पकड़  लेता  अनत्ाइंटिफिक  और  स्लाटर  माइनिंग  के  चलते  किसानों  की

 जमीन
 नीचे  घंस  जाती  पश्चिम  बंगाल  में  सरकार  ने  36  खदान  खोली  थीं  और  फहा  था  कि  लैंड

 ब्लिटेशन  वालों  को  छोड़कर  बेकार  20,000  आदमियों  को  नौकरी  देंगे  ।  यः  सब  भी  नहीं  हुआ
 और  न  ही  उनका  रीहैबिलिटेशन  हुआ  ।

 हू
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछिए  ।
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 जो  भ्रांब  धंस  रहे  उतको  रोकने  के  लिए  साइन्टिफिक  मीजर  लेने  के  लिए एक  एग्रीमेंट हुआ  जिसमें
 ऑओ०  सी०  पी०  में  कोयला  लेने  के  बाद  उसको  रीक्लेम  करने  के  लिए  प्रावधान  सोनपुर  बाजारी
 पैकेज  मे ंयह  भी  है  कि  जो  गांव  इसमें  बरबाद  हो  उनके  रीहैबिलिटेशन  की  व्यवस्था  उनके
 परिवारों  को  नौकरी  दी  नहीं  तो  कंपन्सेटरी  अलाउ  स  दिया  जाएगा  ।  !

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछिए  ।

 ओ  है।हाघन  राग  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  उस  पैकेज  का  पालन  करने  जा  रही  है
 और  बेरोज़्मारों  को  नौकरी  देने  का  सवाल  उसका  पालन  करने  जा  रही  है  या  इसका
 जवाब  दें  ।  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  एक  मित्र  ने  बताया  कि  कोयला  खदानों  के  लिए  विदेशो से  मशीनें

 मंगाई  जाती  हैं  लेकिब  उसका  इस्तेमाल  30%  है  ।  सरकार  को  मशीन  लेने  की  क्या  जरूरत  है  जहां

 70%,  रुपया  ब्लाक  हो  जाता  है  ?  सरकार  सोनपुर  बाजारी  प्रोजेक्ट  स्टोइंग  रीहैबिलिटेशन  प्रोग्राम  को

 लाग  करे  और  जमीन  की  जो  जरूरत  है  उसे  पूरा  करे  ।

 |

 महोदय  :  क्या  आपको  प्रश्न  समझ  में  आ  गया  है  ?

 क्री  पो०  ए०  संगमा  :  माननीय  सदस्य  एक  समझौते  का  जिक्र  कर  रहे  हैं  ।  हमारे  पास

 बहम  सी  परियोजनाएं  हैं  और  बहुत  से  समझौते  हमने  किए  हैं  ।

 जहां  तक  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  का  सम्बन्ध  है  पिछली  बार  मैंने  इस  माननीय  सभा  को

 सूचित  किया  था  कि  हम  ब्रिस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  एक  नई  योजना  शुरू  कर  रहे  हैं  जो

 मेरे  विचार  में  एक  बहुत  अच्छी  योजना  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  सभा  को  इससे  अति  प्रसन्नता

 होगी  ।  मुझे  इसकी  इस  सत्र  के  दौरान  घोषणा  किए  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 विवेशी  कम्पनियों  के  साथ  तकनोको  सहयोग

 *655.  डा०  ए०  के०  पठेल  :

 शंकरः  सिह  व्ले्ता  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  विभाग  ने  रेलगाड़ी  के  डिब्बों  तथा  ट्रंक्शन  मोटर  का  निर्माण  करने  हेतु  क्रमशः
 अप्तरीका  की  इनकार्पोरेटिड  तथा  जापान  की  कम्पनियों  के  साथ
 कोई  तकनीकी  सहयोग  करार  किया  है  ;

 यदि  तो  सहम्ोग  करार  की  शर्ते  क्या  हैं  ;

 ऐसा  सहयोग  करने  की  आवश्यकता  क्या  थी  ;  और

 क्या  ऐसे  डिब्बों  तथा  ट्रं  क्शन  मोटरों  का  निर्माण  करने  के  लिए  अपेक्षित  जानकारी  देश  में
 उम्रलब्ध  है

 !

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सल्लिकाज  :  बिजली  रेल  इंजनों  की  कर्षण  मोटरों  के
 निर्माण  के  लिए  रेलों  ने  मैससं  हिताची  के  साथ  तकनीकी  सहयोग  का  करार  किया  था  ।

 करार  की  मुख्य  शर्ते  इस  प्रकार  थी  :

 ऊष्मारोधन  की  उच्च  क्षमता  वाली  अधिक  शक्तिशाली  कर्षण  मोटरों  के  नक्शे  तथा
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 उत्पादन-प्रौद्योगिकी  सप्लाई  करना  ;  और  भारत  में  निर्माण  के  लिए  पुर्जों  तथा  कच्चे  जुग॑तों
 ओऔजारों  तथा  जुड़नारों  की  सप्लाई  करना  ।

 हर  और  इस  प्रकार  की  मोटर ने  निर्माण  के  लिए  अंपेक्षितं  जानकारी  देश  में  उपलब्ध

 नहीं  थी  ।

 ] जे

 डा०  असृतलाल  कालिदास  पटल  :  अध्यक्ष  क्या  मैं  इन  देशों  के  साथ  हुए  अनुबंध  की
 तिथि  और  कार्य  की  आज  तक  की  स्थिति  के  बारे  जान  सकता  हूं  ?

 श्री  मल्जिकाज  अतुत्रंत  वर्य  1964  में  किसी  समव  किया  गया  फिर  इस

 अनुमोदन  किया  गया  पिछले  1970  के  दशक  के  दौरान  उन्होंने  एक  आविप्ररूप  तैयार
 किया  था  जो  उस  समय  उपयुक्त  नहीं  फिर  उसमें  सुधार  किया  वर्ष  1980  में  एक
 आदिप्ररूप  तैयार  किया  गया  जो  हमारी  भारतीय  परिस्थितियों  के  सवंथा  अनुकूल  इस  प्रकार
 आगे  उत्पादन  करना  शुरू  किया  गया  था  ।  इस  हितैची  कम्पनी  के  साथ  हमने  प्रौद्योगिकी  के  स्थानान्त  रण

 हेतु  एक  समझौता  किया  है  |  हम  पहले  ही  108  मिलियन  मेन दे  चुके  हैं  ।

 डा०  अमृत  लाल  कालिदास  पटेल  :  समझौता  करने  के  पश्चात्  हमारा  देश  कब  संक  इस
 प्रौद्योगिकी  को  विकसित  करने  में  समर्थ  हो  सकेगा  ?

 श्री  मल्लिकार्जुन  :  हमारी  सरकार  और  हित॑ची  कम्पनी  के  बीच  एक  समझौता  हुआ  भारत
 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  को  एक  उप-लाइसेंस  दिया  गया  है  और  उसके  लिए  कॉम्पटन  ग्रीबस  भी  सहमत  हो  गई

 भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  ट्रेक्शन  मोटरों  का  उत्पादन  करती  है  ;  उसने  बहुत  सी  ट्रंक्शन  मोटरों  की
 सप्लाई  भी  की  क्रॉम्पटन  ग्रीवस  भी  उनका  उत्पादन  करेगी  ।

 श्रो  शरत  चन्द्र  पटनायक  :  क्या  सरकार  तीत्र  शहरी  परिवहन  प्रणाली  के  लिए  विदेशी  कम्पनियों
 के  साथ  सहयोग  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;  यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्री  मल्लि  कार्ज्न  :  यह  इस  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनके  पास  कोई  जानकारी  नहीं  उन्हें  एक  नोटिस  की  आव॑श्य॑कंता  है  ।

 गोबा  में  पर्यटन  विकास

 #65*<.  ओऔ  हरोश  नारायण  प्रभु  झांत्ये  :  क्या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मन्त्री  यहे  बंतानें  कौ
 कृपा  करेंगे  कि  गोवा  में  पर्यटन  क्षमता  वाले  पर्यटन  स्थलों  के  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  जा

 रहे  उपायों  का  ब्यौरा  क्या

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मनन््त्री  एम०  ओ०  एच०  :  एक
 विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है

 विंवरण

 पर्यटन के
 लिए  किसी  स्थान  का  विकास  करने  की  मुख्य  जिम्मेवारी  राज्य  सरकार  की  होती

 तथापि केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  राज्य  सरकारों  को  उनसे  मिलने  वाले  विशिष्ट  प्रस्तावों  क ेआधार  पर
 और  धन  की  गुण-दोष  तथा  पारस्परिक  प्राथमिकतांओं  पर  निर्भर  करते  हुए  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  करता  है  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  गौवा  में  पर्यटन  विकास  सम्बन्धी  स्कीमों  के  लिए
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 41.89  लाख  रुपए  स्वीकृत  किए  गए  थे  ।  वर्ष  1991-92 के  दौरान  गोवा  में  पर्यटन  आधारिक-संरचना

 में  वृद्धि  करने  के  लिए  26.49  लाख  रुपए  स्वीकृत  किए  जा  चुके  हैं  ।

 श्री  हरोश  नारायण  प्रभु  झांत्ये  :  क्या  भारत  सरकार  के  पास  गोवा  सरकार  के  लिए  प्राप्त  कोई  ,
 वित्तीय  सहायता  का  प्रस्ताव  लम्बित  है  ?

 श्री  एम०  ओ०  एशच०  फारूक  :  वास्तव  इस  वर्ष  केन्द्र  सरकार  द्वारा  लगभग  26.48  लाख

 रुपए  की  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ।  इसलिए  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  लम्बित  नहीं  है  ।

 श्री  हरोश  नारायण  प्रमु  झांत्ये  :  गोवा  एक  खूबसूरत  स्थान  है  ।  मेरे  विचार  में  पयंटन  के  विकास
 के  लिए  भारत  सरकार  की  सहायता  की  जरूरत  उन्हें  गोवा  से  आने  वाले  प्रस्ताव  का  इंतजार  नहीं
 करना  मैं  जानता  हूं  कि  पयंटन  मन्त्री  बहुत  सक्रिय  व्यक्ति  ह ैऔर  उनके  पास  नए-नए  विचार

 आज  विश्व  के  कुल  पर्यंटक  यातायात  में  भारत  के  पर्यटन  का  हिस्सा  केवज्न  एक  प्रतिशत  मैं
 गोवा  में  पर्यंटन  के  विकास  के  लिए  भारत  सरकार  से  नए  विचारों  के  साथ  आगे  आने  का  अनुरोध
 करूंगा  ।  गोवा  को  एक  बहुत  अच्छी  सांस्कृतिक  विरासत  में  प्राप्त  हुई  है  ।  गोवा  में  घधामिक  स्थान
 हासिक  समुद्र  तट  और  पर्वतीय  स्थान  अगर  इन  सभी  स्थानों  का  विकास  हो  जाए  तो
 गोवा  बहुत  बड़ी  संख्या  में  पयंटकों  को आकर्षित  कर  सकता  और  इस  प्रकार  से  सरकार  बहुत  विदेशी

 मुद्रा  अजित  कर  सकती  है  ।

 श्री  एम०  ओ०  एच०  फारूक  :  अगर  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  प्राप्त  होता  है  तो  सम्पूर्ण
 प्रस्ताव  की  जांच  करने  के  लिए  तैयार  है  ।

 श्री  अन्ना  जोशी  :  क्या  पर्यटन  स्थलों  का  विकास  निजी  संस्थाओं/निजी  अनिवासी
 भारतीयों  अथवा  कम्पनियों  के  माध्यम  से  करवाए  जाने  की  कोई  योजना  यदि  तो  क्या  सरकार
 को  उससे  सम्बन्धित  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  मैं  इस  प्रश्न  का  पहले  कई  बार
 जवाब  दे  चुका  मैं  गोवा  के  बारे  में  उनके  विचार  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।  यह  पयंटकों  के  हित  की
 दृष्टि  से तथा  हमारे  लिए  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  स्थल  हम  गोवा  को  एक  बड़े  पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में
 विकसित  करने  के  लिए  जो  कुछ  कर  सकते  करेंगे  ।

 जहां  तक  प्रस्तावों  का  सम्बन्ध  हमने  भी  बहुत  बार  प्रस्ताव  भेजे  थे  ।  हमने  यात्रा  परिपथ
 प्रस्ताव  भी  भेजे  थे  जो  वहां  स्थापित  किए  गए  राज्य  सरकार से  प्राप्त  बहुत  से  अन्य  प्रस्तावों पर  हम
 अमल  करने  जा  रहे  हम  एक-एक  मामले  को  ले  रहे  हैं  ।  बहुत  बार  निजी  क्षेत्र  में  भी  कछ  प्रस्तावों
 पर  हमारी  स्वीकृति  ही  मांगी  है  ।  यह  एक  सामूहिक  प्रयास  है  ।  राज्य  सरकार  से  भी  स्ताव  प्राप्त श़्णहैें हैं  ।

 ऐसे  बहुत  से  प्रस्ताव  हैं  जो  हम  राज्य  सरकारों  को  देते
 जो  हमें  निजी  क्षेत्र  से  भी  प्राप्त  होते  हैं  ।  ये  सब  मिले-जुले  प्रस्ताव  हैं

 श्री  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना र
 केन्द्रीय

 ज॑  दे
 से  जानना  चाहता  हूं  कि  पयंटन  के विकास  के  लिए  सकार  जो  सहायता  देती  इसके  लिए  कोई  नियम  कायदे  कानून  हैं  कि  नहीं क्योंकि  बिहार  में  सबसे  ज्यादा  पर्यटन  केन्द्र  वहां  वुद्ध  की  भूमि  वहीं  उन्हें  निर्वाण  प्राप्त  हुआ

 और  ऐसे  भी  बहुत  से  प्रस्ताव  हैं

 16
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 |  वैशाली  वहां  की
 जननी  रही  लेकिन

 ये
 सारे

 के
 सारे  नैग्लेक्टेड  प्लेस  हैं  जहां  रेलवे  और  वायु :

 यान  की  बात  छोड़  बहां  सड़क  का  भी  विकास  नहीं  हुआ  है  ।  उस  परिस्थिति में  मैं  जानना  चाहूंगा
 कि  जब  भारत  सरकार  कोई  सहायता देती

 »  श्री  रामबिलास  पासवान  :  बस्तर  की  बात  सभी  जगह  की  बात  तो  मैं  भारत  सरकार
 से  जानना  चाहता  हं  कि  सहायता  देने  के  लिए  सरकार  की  कथा  नीति  है  और  इनके  विकास  के  लिए
 सरकार  के  पास  कोई  क्राइटीरिया  है  या  नहीं  !

 ;।  ]

 श्री  माधवराव  सिंधिया  :  मुझे  लिए  नोटिस  चाहिए  ।

 श्री  रामबविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  आया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  कह  रहे  हैं  कि  उन्हें  इभके  लिए  नोटिस  की  जरूरत

 श्री  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैंने  तो  एक  जनरल  पॉलिसी  की  बात  की  बात  पूछी
 मैं  केवल  बिहार  की  ही  बात  नहीं  पूछ  रहा  मैं  तो जनरल  नीति  की  बात प्रूछ  रहा  हूं  कि  पर्यटन

 केन्द्रों  के  विकास  की  भारत  सरकार  की  कया  नीति  है  ?  यह  उत्तर  तो  मंत्री  महोदय  की  तरफ  से  आना

 4  चाहिए  अध्यक्ष  जो  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  रामविलास  100  करोड़  रुपए  जापान  से  आए  वे  बिहार  में  ही  खचे
 होंगे  ।

 |

 श्री  चल्रजीत  यादव  :  माततीय  मंत्री  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  गोवा  पर्यटन  हेतु  एक  बहुत  महत्व
 पूर्ण  स्थान  है  और  इसकी  महत्ता  को  देखते  हुए  सरकार  ने  सम्पूर्ण  सातवीं  योजना  के  झैरान  केवल  4।
 लाख  रुपए  आबंटित  किए  अगर  मैं  स्पष्ट  रूप  से  कहूं  तो  इसकी  महत्ता  को  देखते  हुए  41  लाख  रुपए
 परे  पांच  वर्षों  के  लिए  न  के  बराबर  है  ।

 मैं  यह  भी  जानता  हूं  कि  राज्य  परियोजनाएं  और  भारतीय  पर्यटन  निमम  की  योजनाओं
 में  बहुत  अन्तर  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  की  योजनाए  अपेक्षाकृत  अधिक  अच्छी  और
 सुब्यविस्थत  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मन्त्री  महोदय  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान
 राष्ट्रीय  महत्व  के  स्थानों  का  पता  लगाकर  उन्हें  अधिक  धनराशि  आबंटित  करेंगे  ताकि  इसमें  उनका
 योगदान  अधिक  हो  सके  ?

 श्री  भाधवराव  सिधिया  :  यह  प्रश्न  नीति  के  सम्बन्ध  में  लेकिन  माननीय  सदस्य  ने
 भारतीय  परंटन  विकास  निगम  के  सम्बन्ध  में  जो  शब्द  उनके  लिए  उनका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 पक्षियों  के  टकराने  से  होने  बाली  विमान  वृघंटनाएं

 +647.  झरी  विजय  कष्ण  हाण्डिक  :

 कर  कि
 अग्रैमती  असुन्दरा  राजे  :  क्या  मामर  विमानन  और  पग्रंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पक्षियों  के  टकराने  से  हुई  दुर्घटनाओं  का  विमानपत्तन-वार  ब्यौरा

 क्या

 इस  अवधि  के  दौरान  इस  कारण  से  माल  की  कितनी  क्षति  और  राजस्व  की  कितनी  हानि

 क्या  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  योजना  है  जिससे  विमानपत्तनों  के  आसपास  पक्षियों  के

 उडते  रहने से  पैदा  होने  वाले  खतरे  से  बचा  जा  सके  ;  और

 यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एसम०ओ  ०एच०  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  पक्षी  टकराव  के  कारण  कोई  विमान  दुधेंटना  नहीं
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  पक्षियों  के  टकराने  की  घटनाओं  की  संख्या  दी  गई  --

 वर्ष
 टकराव  42

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पक्षियों  के  टकराने  से  विमानों  की  मरम्मत  पर  आई  लागत
 रुपयों  के  कारण  हुए  घाटे  के  ब्यौरे  इस  प्रकार

 बर्थ  1988  1989  1990

 घाटा  240  546  72 /

 और  हां  ।  सरकार  ने  पक्षियों  के  टकराने  की  घटनाओं  को  कम  करने  के  लिए
 विभिन्न  योजनाएं  बनाई  हैं  जिन्हें  प्रमुब  सिविल  हवाई  अड्डों  पर  कृतिक  बलों  द्वारा  अन्य  सिविल  हवाई
 अड्डों  पर  हवाई  अड्डा  पर्यावरण  प्रब्न्ध  समितियों  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जाता

 श्री  विजय  कष्ण  हाण्डिक  :  अध्यक्ष  विमानपत्तन  के  आसपास  सफाई  नहोना  और
 विशेषकर  वहां  कूड़ें  के  कारण  पक्षी  आकर्षित  होते  दूसरी  तरफ  झ्ग्गी-झोपडिियों  में  रहने
 वालों  को  कोई  व  कल्पिक  स्थान  प्रदान  किए  बगैर  उनको  वहां  से  हटाना  कठोर  और  अमानवीय  दष्टिः
 कोण  दर्शाती  और  इसकी  गंध  के  कारण  अतः  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  माननीय  मन्त्री  सभा  को
 सूचित  करेंगे  कि  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तनन  प्राधिकरण  की  झुग्गी-झोपड़ियों  में  स्वास्थ्यकर
 परिस्थितियों  को  बनाये  रखने  के  लिए  धनराशि  प्रदान  करने  की  योजना  है  विशेषकर  जबकि  पक्षी  के
 टकराने  के  कारण  जहाज  के  गिरने  और  नुकसान  के  फलस्वरूप  आय  में  हुए  करोड़ों  रुपयों  का  घाटा
 हो  रहा  है  ।

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  साधवराव  :  महोदय  ।
 गे  विजय  कणष्ज  हाण्डिक  :  च  कि  सभा-पटल  पर  रखे  गए  वक्तव्य  में  न्ह  कहा  गया  है  कि

 उपायों  को  लागू  करने  वेः  सम्बन्ध  में  हवाई-अड्डे  पर  प्रबन्ध  अधिकारियों  को  भी  शामिल  किया  जा  रहा
 है  ।  क्या  माननीय  विशेषकर  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  कुछ  विशेष  उपाय  करने  जा  रहे  हैं  ?
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 श्री  एम०  ओ०  एच०  फारूक  :  हमने  बहुत  से  उपाय  किये  ये  उपाय  हैं  :  (1)  हवाई  अड्डे
 से  वृक्षों  को  (2)  हवाई  अड्डे  से  झाड़ियों  को  हटाना  और  वहां  खेती  न  (3)  हवाई  अड्डा

 क्षेत्र  को  समतल  (4)  हवाई  अडडा  क्षेत्र  के  भीतर  डब  घास  और  वनस्पति  रोपण  पर
 (5)  विभिन्न  इमारतों  और  हैंगरों  में  कबूतरों  की  रोकथाम  के  उपाय  (6)  विमान  क्षेत्रों

 से  मवेशियों  को  हटाना  और  (7)  हवाई-अड़ूडों  के  पासपास  मांसाहारी  कूड़े  पर  नियन्त्रण  रखना  तथा

 आधुनिक  अवशिष्ट  पदार्थों  और  कूड़े-करकट  को  संसाधित  करने  वाली  इकाइयों  के  माध्यम  से  गिद्ध  और |
 पारिया  चीलों  को  वहां  से  हटाना  ।

 कि

 श्री  ई०  अहमद  :  जवाब  में  यह  बताया  गया  था  कि  वर्ष  1988  में  162  पक्षी  टकराये
 और  240,  लाख  रुपये  मरम्मत  लागत  वर्ष  1989  में  138  पक्षी  टकराये  और  मरम्मत  लागत

 |  546  लाख  रुपये  आई  तथा  वर्ष  1990  में  138  पक्षी  टकराये  और  मरम्मत  लागत  724  लाख  रुपये
 मरम्मत  लागत  आई  ।  मैं  मनन््त्री  महोदय  से  वर्ष  1989  और  वर्ष  1990  की  मरम्मत  लागत  में  अत्यधिक
 अन्तर  का  कारण  जानना  चाहता  हूं  ।  क्या  यह  पक्षी  के  टकराने  के कारण  था  अथवा  किसी  अन्य  कारण

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  दिल्ली  और  साथ  ही  त्रिवेन्द्रम
 में  भी  पक्षियों  के  जोकि  एक  सामान्य  घटना  से  बचने  के  लिए  उपायों  पर  विच्षार  कर
 रही

 श्री  माधवराव  सिधिया  :  मरम्मत  लागत  में  अन्तर  वास्तव  में  विमानों  के  विशेष  हिस्से  तथा
 किस  स्थान  पर  पक्षी  टकराता  दोनों  पर  निर्भर  करती  है  ।  स्वाभाविक  है

 कि  प्रत्येक  मामले  के
 र  ही  इन्जीनियरिंग  और  पुर्जे  बदलने  की  लागत  में  अन्तर  होगा  ।

 श्री  पो०  एस०  चेतन  चोहान  :  दो  वर्ष  पहले  समाचार-पत्र  में  एक  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई
 थी  कि  इण्डियत  एयरलाइन्स  और  इण्डियन  एयर  फोसं  में  पक्षियों  के टकराने  के  कारण  हुई  दुर्घटनाओं
 में  यह  देखा  गया  कि  इण्डियन  एयर  फोर्स  की  दुर्घटनाओं  की  अपेक्षा  लगभग  में  पांच  गुणा  कम  थी
 और  इग  कारणों  हो  सकता  है  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  विमानों  का  देर  से  विमानचालकों
 का  प्रकाश  संकेतों  के  प्रति  बहुत  सतर्क  न  होना  ।  क्या  मन्त्री  महोदय  इस  पर  कुछ  कार्यवाही  करेंगे  ?

 4

 हांग-कांग  और  सिगापुर  में  भी  विमान  के  उड़ने  से  पहले  धमाका  अर्थात्  बम  अथवा  पटाखा
 छोड़ा  जाता  है  ।  कया  मन्त्रालय  कुछ  इसी  प्रकार  का  तरीका  यहां  भी  अपनासे  पर  विचार  कर  रहा  है  ?

 श्री  साधवराव  सिधिया  :  माननीय  सदस्य  को  समाचारपत्र  द्वारा  गलत  सूचना  मिली
 है  क्योंकि  वर्ष  1980  और  1988  के  आठ  वर्ष  के  अन्तराल  में  जितने  पक्षी  टकराये  मेरे  पास  उसके
 प्रतिशत-वार  विवरण  मौजूद  पक्षियों  के  टकराहट  के  कारण  हुई  दुर्घटनाओं  की  कुल  घटनाओं  का
 छियत्तर  ए्तिशत  इण्डियन-एयर-फोसे  के  विमानों  का  जहां  तक  इण्डियन-एयरलाइन्स  का  सम्बन्ध

 *उसमें  यह  प्रतिशत  केवल  13.5  था  और  एयर  इण्डिया  में  0.7  प्रतिशत  था  ।

 श्री  पो०  एस०  चेतन  चौहान  :  मेरे  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  क्या  हुआ  ?

 अध्यक्ष  महोबय  :  उस  पर  यहां  विचार  हो  रहा

 श्री  चाईमा  सिह  युमनाम  :  कया  मैं  माननीय  मन््त्री  से  पक्षियों  के  टकराने  के  अलावा  हुई  अन्य

 दुघंटनाओं  की  संख्या  जात  सकता  हूं  ?

 19



 मौखिक  उत्तरें  5  1991

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  उन्हें  एक  नोटिंस  की  आवश्यकता

 श्री  माधवराव  सिंधिया  :
 ये  दुघंटनायें  पक्षियों  क ेटकराने  की  वजह  से  नहीं  हुई  ।

 बिललो  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  राजस्व  को  बसूलो

 +658.  श्री  सदन  लाल  खुराना  :  क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने
 की  कृषा  करेंगे  कि

 क्या  चालू  वित्त  वर्ष  के  प्रथम  दो  महीनों  के  दोरान  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  राजस्व

 बंसूली  में  काफी  कमी  आई

 यदि  तो  इस  अवधि  के  दौरान  कितनी  धनराशि  वसूल  की  गई  और  1990  की  इसी
 अवधि के  तुलनात्मक  आंकड़  क्या

 वसूली  में  कमी  के  क्या  कारण  और

 (a)  वसूली  तन्त्र  को  चुस्त  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विश  त  और  गर-परंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  से
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 से  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  दो  महीनों  991)  )  के  दौरान  डेसू  द्वारा  ,
 कुल  102.10  करोड़  रुपए  राजस्व  की  वसूली  की  गई  जोकि  1990  में  उपयुक्त  महीनों  के
 दौरान  80.56  करोड़  रुपए  की  वसूली  से  अधिक

 राजस्व  वसूली  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  ये  शामिल
 विंद्य  त  की  चोरीं/इसके  दुरुपयोग  के  मामलों  का  पता  लगाने  के  लिए  छापों  में  तेजी  नए  कनैक्शन
 के  मामले  में  पहला  बिल  जारी  किए  जाने  में  लगने  जले  समय  में  कमी  खपत  असामान्य  रूप  से
 कम  पाए  जाने  पर  मीटर  की  जांच  करना  आदि  ।

 श्री  भदन  लाल  खुराना  :  मैं  मन््त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  डेसू  की  बिजली  की  जो  चोरी
 होती  है  वह  कितने  परसैंट  होती  है  और  यदि  एक  प्रतिशत  की  चोरी  हो  तो  कितने  :  क  रोड़  रुपये  का
 नुकसान  होता  है  ?  दि

 श्री  कल्पनाथ  राय  :  माननीय  रादस्य  ने  यह  सवाल  पूछा  है  कि  रैवन्य  राजस्व  में  बढ़ोतरी  हुई  है
 या  घाटा  हुआ  पिछले  राजस्व  में  बढ़ोतरी  हुई  पिछले  एक  महीने  में  !5,970  रेडस  करवाए

 उसमें  344  एफ०  आर०  आर०  लौज  हुए  ।  बहुत  से  लोगों  को  जेल  जाना  पड़ा  और  विद्युत  के राजस्व  की  दिशा  में  बहुत  कदम  उठाए  गए  इससे  रैवन्यू  में  भारी  बढ़ोतरी  हुई

 क्रो  मदन  लाल  खुराना  :  मैंने  यह  सवाल  पूछां  है  कि  कितने  प्रतिशत  बिजली  की  चोरी  होती  है
 और  एक  प्रतिशत  की  चोरी  हो  तो  कितना  नुकसान  होता  है  ।

 श्री  कल्फ्नाथ  राय  :  आपके  इस  सवाल  का  मूल  प्रश्न  से  कोई  रिश्ता  नहीं  है  ।

 ओ  मदन  लाल  खुराना
 :

 आपने  जवाब  में  साफ  कहा  है  कि  जो  बिजली  चोरी  हो  रही  उसको  |

 व्
 |

 ?  ।
 |
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 श्री  कल्पनाथ  चोरी  का
 पूरा  हिसाब  श्री  मदन  लाल जी

 को
 मालूम है  ।  )

 वि
 श्री  मदन  लाल

 ख्राना  :
 यह  अभी

 तक
 चोरी

 के  हिस्सेवार  बने  हैं  मेरा  यह  सवाल
 है  कि  एक  परसेंट  चोरी  का  कितना  रुपया  जाता

 ऐसी  दिल्ली  के  अन्दर  कितनी  कर्माशियल  पार्टियां  हैं  जिन  से  एक  करोड़  रुपये  से  ज्यादा  रुपया

 डेसू  ने  लेना  ह ैऔर  कब  से  लेना  है  ?  इसे  वसूल  अब  तक  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रो  कल्पनाथ  राय  :  अध्यक्ष  आपको  यह  मालूम  ही  है  कि  हमारे  यहां  एक  इण्डस्ट्रियल
 कज्यमर्स  है और  दूसरा  कमशियन्र  इण्डस्ट्रिज  आपको  जानकर  खुशी  होनी  चाहिए  कि  जो  डेसू के
 खिलाफ  पिछले  दो  महीने  में  अभियान  चलाया  गया  उसके  वारण  7  इण्डस्ट्रियल  फ

 निसेज  बन्द  हो
 25970  रेड  किये  गए  जोकि  पिछले  तीन  बरस  के  इतिहाम  में  कभी  नहीं  हुआ  ।

 श्री  सदन  लाल  ख्राना  :  इसमें  से  90  परसेंट  झुग्गी  वालों  का  लिया  गया  ।  मंत्री  जी
 ऊँ

 यह  बतायें  कि  धन्ता-सेठों  से
 कितना  पैसा  लेना  है  ?

 प्रइनों  के  लिखित  उत्तर

 बिहार  राज्य  में  विद्युत  बोर्ड  को  ग्रामीण  विद्व  तीकर  ण  मिगम  द्वारा

 वित्तोय  सहायता

 *659.  श्री  रामशरण  यादव  :

 श्रो  लेज  नारायण  सिंह  :  क्या  विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  विद्यूतीकरण  निगम  द्वारा  बिहार  राज्य  विद्युत  बोर्ड  को  ग्रामीण  विद्य  तीकरण  हेतु
 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 गई  ;  और

 इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  लक्ष्य  प्राप्त  किए  गए  हैं

 विश्व  त  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  (  श्री  कल्पनाथ  :

 पिछले  दो  बे  t  के  दौरान  गांवों  के  इलैक्ट्रिफिकेशन  के  एनरजाइजेशन  के  लिए  रूरल

 इलैक्ट्रिफिकेशन  कारपोरेशन  ई०  द्वारा  बिहार  राज्य  बिजली  बोड  को  द्वी  गई  राशि

 इस  प्रकार  है

 1989-99  0  43352  लाख  रुपए

 1990-91  ना  2641  लाख  रुपए

 इसके  अलावा  कुटीर  ज्योति  कार्यक्रम  के  लिए  1989-90  में  166  लाख  रुपए  और  1990-91
 के  दौरान  43  लाख  रुपए  अनुदान  के  रूप  में  दिए  गए

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  आर०ई०सी०  स्कीमों  के  गांवों  के  इलैक्ट्रि
 फिकेशन  और  पम्पसंटों  के  एनरजाइजेशन  के  सम्वन्ध  में  बिहार  राज्य  विजली  बोड  के  लक्ष्यों  और  उनकी



 लिखित  उंत्तरें  $  1991

 उपलब्धियों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 वर्ष  गांव  पम्पसेट

 लक्ष्य  लक्ष्य  उपलब्धि

 1989-90.  2300  2318  10,000  9,035
 1990-91  1500  735...  10,000  5,514

 एयर  इण्डिया  को  हुआ  घाटा

 ]
 *660.  श्री  भीबल्ल  भ  पाणिप्रही  :

 श्री  लोकनाथ  चोधरो  :  क्या  नागर  और  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एयर  इंडिया  की  ट्रैवल  एजेंसियों  द्वारा  अपने  कार्यालय  बन्द कर  दिए  जाने  के  कारण

 एयर  इंडिया  को  भारी  वित्तीय  घाटा  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ;

 इन  ट  वल  एजेंटों  को  किन  शर्तों  पर  प्राधिकृत  किया  गया

 क्या  एयर  इंडिया  ने  अपनी  उस  शर्त  में  ढील  दी  थी  जिसके  अनुसार  ट्रैवल  एजेंट  को  पिछले
 पखवाड़े  करे  अपने  व्यापार  का  हिसाब  प्रति  माह  की  15  और  30  तिथि  को  देना  होता  था  ;

 यदि  तो  तिथियों  के  सम्बन्ध  में  छूट  कब  से  दी  गई

 क्या  अधिकारियों/कमंचारियों  और  ट्रं  वल  एजेंटों  के  बोच  सम्भवतः  हुई  किसी  सांठगांठ  का
 पता  लगाने  हेतु  कोई  जांच  आदेश  दिए  गए  और

 इस  मामले  में  बया  कायंवाही  की  गई  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  और  एक  मामला

 ऐसा  हुआ
 कि  एक

 ट्रैवल  एजेंट  ते  अपना  कार्यालय  बन्द  कर  दिया  और  वह  फरार  हो  गया  जबकि  दो
 अन्य  एजेंटों  ने  एयर  इंडिया  को  अपनी  अदायगियां  नहीं  की  ।  इस  समय  उनके  विरुद्ध  बकाया  कुल  सकल
 राशि  130.58  लाख  रुपए  हैं  ।

 वे  आयटा  ट्  बल  एजेंट  हैं  ओम  आयटा  द्वारा  निर्धारित  शर्तों  और  निबन्धनों  द्वारा  नियंत्रित
 होते है  हु

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ओर  प्र  थमिक  जांच  से
 पता

 चलता  है  कि  एयर  इंडिया  कमंचारियों  और  ट्रैबल
 एजेंटों  के वीच  कोई  सम्बन्ध  नहीं  फरार  ट्रं  वल  एजेंट  के  विरुद्ध  भी  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  करा  दी
 गई

 एयर  इण्डिया/वायुदूत/पवन हंस
 के  विमानों  को

 उड़ान  बन्द  किया  जाना
 *661.  ओ  वत्तात्र य  बंडारू  :

 कस  कि
 श्री  रमेशचन्द  तोमर  :  क्या  नाधर  विभानन  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क  :
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 एयर  वायुदूत  और  पवनहंस  लिमिटेड  के  कितने  विमानों  का  उड़ना  बन्द  कर
 दिया  गया  है  ;

 इनकी  उड़ान  कब  से  बन्द  कर  दी  गई  और  किन  किन  कारणों  से  ;

 इस  कायंवाही  से  किन  किन  विमान  मार्गों/सेवाओं  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्रो  माधवराव  और  निर्धारित
 रखाव  के  लिए  रोके  गए  विमानों  के  अतिरिक्त  एयर  इंडिया  का  ऐसां  कोई  विमान  नहीं  है  जो  प्रचालन

 नहीं  कर  रहा  है  ।  वायुदत  के  दो  डोनियर  और  दो  एब्रो  इंजिनों  और  कल-पुर्जों  के  अभाव  में
 लगभग  तीन  महीने  से  अधिक  समय  से  प्रचालन  नहीं  कर  रहे  पवनहंस  लिमिटेड  के  18  वेस्टलैंड

 हेलीकाप्टरों  को
 9  1991  से  स्थायी  तौर  पर  ग्राउ ड  कर  दिया  गया  है  ।

 और  एयर  इंडिया  और  वायुदूत  के  मामलों  में  कोई  भी  मार्ग/सेवाएं  प्रभावित  नहीं  हुई
 हैं  ।  पवनहंस  लिमिटेड  ने  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  वेकल्पिक
 प्रबन्ध  कर  लिए  हैं  ।

 जलेसर  रोड  स्टेशन  पर  रेलगाड़ियों  का  रकता

 +662.  श्री  स्रेशानन्द  स्वामी  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कानपुर-इलाहाबाद-दिल्ली  रेल  मार्ग  पर  जलेसर  रोड  स्टेशन  पर  रुकने  वाली  मेल/एक्स-

 प्र स/सुपरफास्ट  रेलगाड़ियों  की  संख्या  और  नाम  क्या

 क्या  सरकार  का  वहां  पर  अन्य  रेलगाड़ियों  को  भी  रोकने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सल्लिकाजु  :  ।.  4083/4084  दिल्ली-कटिहार
 महानन्दा  एक्सप्र  स  ।

 2.  8101/8102  अमृतसर-हटिया/टाटानगर  एक्सप्रंस  ।

 3.  3039/3040  दिल्ली-हावड़ा  जनता  एक्सप्र  स  ।

 4.  4023/4024  दिल्ली-फरूंखाबाद  कालिदी  एक्सप्रेस  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 मौजूदा  गाड़ी  यातायात  की  जरूरतों  को  समुचित  ढंग  से  पूरा  करती  हैं  ।

 इष्डियन  एयरलाइन्स  के  सेवानिवृत्त  कमंचारियों  को  पेंशन

 क्र  कक
 663.  श्रो  राजबोर  सिंह  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क  ४
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 क्या  इंडियत  एयरलाइन्स  के  सेवानिवृत्त  कर्म  चारियों  को  पेंशन  देने  का  प्रस्ताव

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  उसे  कब  से  लागू  किये  जाने  की  संभावना
 और

 -  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?  हि

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रो  माधवराव  :  से  इंडियन  एयरलाइन्स
 के  कर्मचारियों  को  सेवानिवृत्ति  के  बाद  अशदायी  भविष्य  निधि  और  यग्रेच्यूटी  क ेलाभ  मिलत  पेंशन
 योजना  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव्र  नहीं  है  ।

 विकलांग  व्यक्तियों  को  रेल  किराए  में  रियायत

 *664.  ओऔी  एन०  डनलिस  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  विकलांग  व्यक्तियों  को  रेल  किराये  में  रियायत  देती  और

 यदि  तो  विकलांग  सहायकों  को  क्या  रियायत  दी  जाती  और  ऐसी
 रियायत  कितने  प्रतिशत  दी  जाती  है  और  किस  गाड़ी  एक्सप्रेस  में  और  किस
 श्रेणी  में  दी  जाती  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  शारीरिक  दृष्टि  से
 पक्षात्रात  से  पीड़ित  व्यक्ति  राजधानी  शताब्दी  एक्थ्प्रंस  तथा  हाल  ही  में  चलाई  गई  नयी
 दिल्ली-बम्बई  सेन्ट्रल  ए०  सी०  एक्सप्रेस  गाड़ियों  को  सभी  गाड़ियों  में  पहले  तथा  दूसरे  दर्जे  में
 यात्रा  क ेलिए  75%  की  रियायत  के  पात्र  मदद  के  लिए  साथ  जाने  वाले  व्यक्ति  भी  इतनी  ही
 रियायत  के  पात्र

 मरादाबाद  में  जालो  प्रमाणपत्रों  के  आधार  पर  नियुक्तियां

 *+  ८665.  डा०  एस०  पी०  यादव  :

 श्री  संतोष  क  मार  गंगवार  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुरादाबाद  जोन  में  आरक्षित  कोटे  के  पदों  पर  जाली  प्रमाणपत्रों  के  आधार  पर
 नियक्तियां  किये  जाने  के  मामले  प्रकाश  में  आये

 यदि  तो  क्या  इस  रुम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  और

 दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है/की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  ओर  1990  में  इस
 आशय की  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  कि  उत्तर  रेलवे  के  मुरादाबाद  मंडल  में  दो  व्यक्तियों  न ेछद्म  रूप  धारण

 करके  अनुसूचित  जनजाति  के  कोटे  में  नियुक्ति  प्राप्त  कर  ली  उत्तर  रेलवे  के  सतकंता  विभाग  द्वारा
 मामला  जांच-पड़ताल  के  लिए  अपने  हाथ  में  लिया  गया  जांच  शुरू  किये  जाने  के

 ये  दोनों  व्यक्ति  अप्रैल  1990  से  फरार  हो  गए  ।  इन  दोनों  को  बर्खास्त  कर  दिया
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 1913  लिखित  उत्तर

 ४  जिन  रेल  कमंचारियों  की  इस  मामले  में  मिली  भगत  उरके  विरुद्ध  रेल  कमंचारी

 अनुशासन एवं  अपील
 नियमों

 के  अन्तगंत  कारंवाई  की  गई

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  शिकायत-कक्ष  का  कार्यकरण
 श्र

 ]
 *666.  श्री  इन्द्रजीत  ग॒प्त  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  और  1991  तक  भारत  परययंटन  विकास  निगम  के  कर्मचारी

 शिकायत  कक्ष  और  सार्वजनिक  शिकायत  कक्ष  को  कितनी-कितनी  और  किस-किस  प्रकार  की  शिकायतें

 प्राप्त

 |)  इन  शिकायत  कक्षों  में  से  प्रत्येक  ने अब  तक  कितनी  शिकायतों  काय्यंत्रा  ही

 क्या  सरकार/भारत  पर्यटन  विकास  निगम  प्रबन्धन  ने  इन  शिकायत  कक्षों  के  कार्य  निष्पादन

 का  मृल्यांकन  इस  आधार  पर  किया  है  कि  इनके  द्वारा  निपटाई  गई  शिकायतों  से  भारत  पर्यटन  विकास
 कलिगम  के  कार्यकरण  में  कितना  सुधार  हुआ  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  किये  गए  मूल्यांकन  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  और  भारत  पर्यटन

 विकास  निगम  ने  अपने  निगम  कार्यालय  में  अप्रैल  1988  में  एक  सार्वजनिक  शिकायत-कक्ष'थ्रौर

 1989  में  एक  करमंचारी  शिकायत-कक्ष  की  स्थापना  की  थी  ।

 सार्वजनिक  शिकायत-कक्ष  को  प्रारम्भ  होने  के  बाद  1991  तक  जनता  से  15

 प्राप्त  हुई  हैं  जिनमें  से  13  का  निपटान  कर  दिया  गया

 चंकि  कर्मचारी  शिकायत-कक्ष  कमंचारियों  के  आदि  जैसे

 रे  क्रामिक  मामलों  से  सम्बधिन्त  अभ्यावेदनों  पर  उनकी  निजी  फाइलों  पर  कारंवाई  करता  इसलिए  इन

 श्यिकायतों  के  आंकड़  नहीं  रखे  गए

 और  कोई  औपचारिक  मूल्यांकन  नहीं  फिया  गया  है
 परन्तु  शिकायतों  का  निवारण

 करने  के  लिए  तंत्र  की  क्षमता  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  उपचारी  उपाय  मिरन्तर  किये  जाते

 हैं  ।
 रहते

 उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षेत्र  में  हुवाई  अहर्ड

 *  667.  श्री  पासी  :

 श्री  चेतन  पो०  एस०  चोहान  :  क्या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मन््त्री.यह  बताने  की क्र
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  स्थित  गोपेश्वर  तथा  रतूड़ा  में  प्रस्तावित  हवाई  अडूडों  का  निर्माण
 '  कार्य  पूरा  हो  गया

 ।  यदि  तो  उसके  क्या  कारण
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 निर्माण  के  लिए  सर्वेक्षण  कब  पूरा  हुआ  था  और  उन  पर  खचच  के  लिए  अनुमानतः  कितनी
 ॥

 (!  प्रत्येक  मामले  में  अब  तक  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रो  माधवराव  :  उत्तर  प्रदेश  में

 गोपेश्वर  और  रतूड़ा  में  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 हमारी  एयरलाइनों  के  पास  उपलब्ध  परिचालनात्मक  इम  प्रकार  के  हवाई  अड्डों
 के  निर्माण  के लिए  आवश्यक  यातायात  संभाव्यता  और  इस  प्रकार  के  विमान  क्षेत्र  के  लिए
 परिचालनों  की  आर्थिक  साध्यता  इस  समय  ऐसी  नहीं  है  कि  इस  प्रकार  के  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  की

 मति  त्री  जास  केः
 अनुः  दी  जा  सके  ।

 और  उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सेवानिवृत्त  रेल  कर्म  चारियों  के  लिए  स्वास्थ्य  योजना

 श्री  प्रतापराव  बो०  भोंसले  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सेवानिवृत्त  रेल  कर्मचारियों  के  लिए  एक  उदार  स्वास्थ्य  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कम  चारियों  से  लिए  जाने  वाले  अंशदान  हेतु  क्या  मानदण्ड  अपनाया  गया  और

 इस  योजना  के  अन्तगंत  क्या-क्या  सेवाए  प्रदान  की  जायेंगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  हां  ।

 से  सेवानिवृत्त  रेल  उसका  पति/उसकी  पत्नी  तथा  विधवा  आश्रित  मां  अन्तिम
 माह  के  मल  वेतन  का  एक-बारगी  अंशदान  करने  पर  रेलवे  अस्पतालों  यनिटों  में  निशुल्क
 रंग  तथा  अंतरंग  उपचार  कराने  के  थात्र  उपचार  के  लिए  सरकारी  अस्पतालों  को  भेजें  गए  मामलों
 में  उपचार  पर  आने  वाले  खर्च  के  50%  खबचं  की  कृत्रिम  अंग  की  एक  बार  निःशुल्क  सप्लाई
 तथा  पेस  मेकरों  का  रेलवे  अस्पतालों  में  प्रत्यारोपण  किए  जाने  मामूली  लागत  पर  उनकी

 एयर  इष्डिया/इण्डियन  एयरलान्स  को  उड़ानों  में  समय  को  पाबन्दो

 +669.  श्री  एम०  वो०  चन्रशेखर  मति  :

 श्री  वी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  छः  महीनों  के  दोरान  इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया  की  कौन-कौन  सी  उड़ानें
 समय  पर  संचालित  नहीं  की  जा  और

 उसके  क्या  कारण  हैं  और  इनमें  समय  की  पाबन्दी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम
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 1913
 लिखित;उत्तर

 नागर  विमानन  और  परयंटन  मंत्री  माधवराव  :  पिछले  छः  महीनों  के  दोरान
 इंडियन  एयरलाइन्स/एयर  इंडिया  की  विलम्बित  उड़ानों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए

 ड़ानें  संख्या  उड़ाने  संख्या

 फरवरी  4470  1363  865  86

 मार्च  6850  1955  1032  87

 अप्रैल  6556  2009  1238  131

 मई  7351  2598  934  129

 जून  7077  3408  1171  174

 i  जुलाई  7286  2410  1338  166

 इंजीनियरी  हवाई  अड्डे  की  ओपचारिकताओं  में  पा  यों  का
 टकराना  आदि  निर्धारित  उड़ानों  में  विलम्व  होने  के  प्रमुख  कारण  हैं  ।  दोनों  एयरलाइनें  विलम्ब  के
 मामलों  पर  बारीकी  से  निगरानी  रखकर  और  उपचा  रात्मक  उपाय  करके  अपनी  उड़ानों  की

 क्षाबन्दी  में  सधार  करने  का  निरन्तर  प्रयास  करती  उठाये  गए  कदमों  के  परिणामस्वरूप  इंडियन
 एयरलाइन्स  की  समय-पाबन्दी  की  दर  में  सुधार  हुआ

 है  जो  कि  1991  में  औसतन  लगभग  52%
 से  सधार  कर  1991  में  लगभग  75%  हो  गई  ।  एयर  इंडिया  लगभग  88%,  ओऔसत
 पाबन्दी  की  दर  को  बनाये  हुए  हैं  ।

 कोयले  पर  रायल्टो

 *670.  श्री  ब्रज  किशोर  त्रिपाठी  :

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कोयले  पर  रायल्टी  में  वृद्धि  के  प्रश्न  पर  विचार  के  लिए  कोयला  उत्पादक  राज्यों  के

 मुख्य  मंत्रियों  की  बैठक  बुलाई  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  राज्यों  द्वारा  कोयले  पर  उपकर  लगाए  जाने  की  पिछली  तिथि  से  प्रभावी

 शव  इस  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  प्रत्येक  राज्य  को  कितना  शुद्ध  लाभ  होने  की  संभावना  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 वर्ष  के  दौरान  कोल  इंडिया  लि०  तथा  सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  द्वारा
 अदा  की  गई  तथा  संग्रहण  की  गई  रायल्टी  तथा  उपकर  की  राज्यवार  राशि  और  रायल्टी  की  अनुमानित

 27



 लिखित  उत्तर  3  1991
 उन  नमन  जन  «न»  नये  जननी  अनाननी  +  अमन  जन  013)  अब  लनमीनानाननाा

 जो  कि  कोयले  पर  रायल्टी  की  संगोधित  दरों  के  आधार  पर  राज्यों  को  देय  और  जिसे
 1-8-1991  से  प्रभावी  किया  गया  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 २०  ह

 राज्य  का  नाम  वर्ष  1989-90  के  दौरान  को०  इं०  लि०  रायल्टी  की  कुल  राशि
 सिगरेनी  कोलिय  रीज  कम्पनी  लि०  द्वारा  जोकि  देय  होती  यदि

 अदा  की  गई  रायल्टी  तथा  उपकर  की  कोयले  पर  रायल्टी
 राशि  की  संशोधित  दरें  वर्ष

 1989-90  के  दौरान

 लागू  की  जाती

 रायल्टी  उपकर  जोड़

 1.  आंध्र  प्रदेश  8.62  46.65  55.27  119.00

 2.  0.52  उन्न०  0.52  9.58

 3.  बिहार  27.93  548.59  676.52  541.39

 4.  मध्य  प्रदेश  23.03  22.32  45.35  334.83

 5.  महाराष्ट्र  6.91  083  7.74  96.31  -

 6.  उत्तर  प्रदेश  6.64  3.34  9.98  26.53

 7.  उड़ीसा  4.11  42.71  40.82  45.26

 8.  पश्चिम  बंगाल  11.17  279.49  290.66  176.89

 जाड़  8.93  1043.93  1132.86  1349.79
 —o  जज

 बिहार  में  कोयला  चूज्  का  प्रयोग

 5340.  ओर  भुक्नेश्थर  प्रसाद  सेहता  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हजारीबाग  की  कोयला  खातों  से  कोयला  चूर्ण  व्यर्थ  ही  नदी  में  बह  जाता

 क्या  सरकार  ने  इस  कोयला-चूर्ण  से खाद  और  कुकिंग  कोल  का  उत्पादन  करने  की  कोई
 योजना  बनाई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उक्त  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया
 जाएगा  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  एस०  बो०  हजारीबाग  जिले  की  कोयला
 खानों  से  नदी  में  कोयले  का  कोई  चूर्ण  नहीं  बहता  है  ।  किन्तु  कभी-कभी  कुछ  मात्रा  में  फाइन  कोयला

 + See
 बकरी
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 स््लरी  नदी  में  बह  जाती  है  ।  वागरी  सरकटों  को  ठीक  किए  जाने के  सम्बन्ध  में  पहले  ही  कदम  उठा  लिए
 गए  हैं  ताकि  वाशरियों  से  कोयले  का  चूणण  न

 »  और  कोल  इंडिया  लि०  विभिन्न  खानों  में  उपलब्ध  फाइन  कोयले  से  घरेलू  ईंधन  के
 रूप  में  प्रयोग  में  लाए  जाने  के  लिए  कोयले  के  ब्रिकेटों  को  उद्यमियों  द्वारा  निभित  किए  जाने  के  काये  को
 प्रोत्साहन  दे  रही  अभी  तक  कोयले  के  ब्रिकेटों  को  निरभित  किए  जाने  के  लिए  898  आवेदकों  को
 कोयले  सम्बन्धी  स्वीकृति  दी  गई

 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  में  कोयले  का  उत्पादन

 5341.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  ईस्टनं  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  में  कोग्नले  के  उत्पादन
 का  क्या  लक्ष्य  रखा  गया  था  और  वास्तविंक  उत्पादन  कितना

 कया  निर्धारित  लक्ष्यों  की  तुलना  में  उत्पादन  में  कमी  हुई  और

 यदि  तो  इस  कमी  होने  के  क्या  कारण  हैं  और  उत्पादन में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कोयला  मन्त्रालय  में  उप  मनन््त्रो  एस०  बी०  :  इस  सम्बन्ध  में  सूचना  नीचे  दी
 गई

 टन

 वर्ष  लक्ष्य
 उत्पादन

 1988-89  30.10  30.13

 1989-90  30.90  24:49

 1990-91  29.00  23.47

 और  वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  लक्ष्य  उत्पादन  की  तुलना  में
 उत्पादन  में  कमी  समय  पर  भूमि  की  उपलब्धता  में  आई  विद्युत  की  कमो  श्रमिकों  की

 कानून  तथा  व्यवस्था  की  आदि  के  कारण  कोयले  के  उत्पादन  में  वृद्धि किए  जाने
 के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  अन्य  बातों  के  अलावा  निम्नलिखित  कदम  शामिल  हैं--फालतू  श्रमिकों  की

 पुनः  तैनाती  निरन्तर  नई  खानों  का  खोला  विद्यमान  खानों  का  आधुनिकीकरण
 तम  उत्पादन  प्राप्त  करने  के  लिए  नई  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  और  कोयले  के  उत्पादन  में  अधिकतम  वृद्धि
 किए  जाने  के  लिए  समय  पर  आगतों  तथा  संरचनात्मक  सुविधाओं  को  उपलब्ध  किया

 मध्य  प्रदेश  में  पम्पसेटों  को  बिजलो  से  चालू  करना  तथा
 ग्रामोण  क्षेत्रों  का  विज्युतीकरण

 5342.  आओ  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने
 -  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  कितने  गांवों  में  बिजली  पहुंचाई  गई  और  कितने
 सिंचाई  पम्पों  को  बिजली  से  चालू  किया  गया  तथा  कितने  गांवों  का  विद्यु  तीकरण  अभी  नहीं  हुआ
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 क्या  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोडं  के  पास  प्रतिवर्ष  लगभग  4,000  नये  गांवों  का  विद्युतीकरण
 करने  तथा  1,00,000  सिचाई  पम्पों  को  बिजली  से  चालू  करने  की  क्षमता

 यदि  तो  क्या  इसके  लिए  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई
 )  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 (३)  क्या  इस  राज्य  में  विद्युतीक  रण  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  पर्याप्त
 घनराशि  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  ?

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1990-91  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में  2980  गांवों  का  विद्य्  तीकरण  किया
 गया  था  और  85,500  पम्पसंटों  को  ऊजित  किया  गया  1981  की  जनगणना  के  अनुसार  राज्य
 में  विद्युतीकरण  किए  जाने  वाले  शेष  गांवों  की  संख्या  8165  है  ।

 मध्य  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  विगत  में  एक  वर्ष  के  अन्दर  4000  से  अधिक  गांवों  का
 विद्यतीकरण  करने  और  1,00,000  पम्पसेट  ऊर्जित  करने  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया

 से  मध्य  प्रदेश  के  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  के  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वर्ष  1991-92
 के  लिए  1620  गांवों  का  विद्युतीकरण  किए  जाने  और  64,250  पम्पसेटों  को  ऊजित  किए  जाने  के  लिए
 119.35  करोड़  रुपए  की  राशि  आबंटित  की  गई  है  ।  संसाधनों  की  समग्र  उपलब्धता  के  आधार  पर
 योजना  आयोग  द्वारा  वाधिक  परिव्यय  से  सम्बन्धित  कार्य  क्रम  के  बारे  में  निर्णय  लिया  जाना  है  ।

 केरल  में  विश्व  त  उत्पादन

 +> 5343.  श्री  टी०  जें०  अ  जलोज  :  कया  विश्ञुत  और  गंर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  केरल  में  बिजली  का  कितना  उत्पादन  हुआ  तथा
 बिजली  का  कम  उत्पादन  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 बिश्यृत  और  गेर-परंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  रज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :  वर्ष

 1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  केरल  में  ऊर्जा  उत्पादन  कार्यक्रम  की  अपेक्षा
 वास्तविक  उप्पादन  का  ब्यौरा  निम्नवत  है  :

 मिलियन  यूनिट

 कार्यक्रम  वास्तविक  ऊर्जा  कार्यक्रम  का

 उत्पादन  प्रतिशत

 1988-89  4300  455%$  105.9

 1989-90  4622  5068  109.6
 1999-91  5205  5494  105.6

 सद्रास-मदुरे  सेक्शत  पर  सोटर  गेज  लाइन  को  बड़ो  लाइन  में  बदलना

 5344.  ओमती  बासवराजेश्वरो  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपः  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  से  मदुरे  तक  की  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  इस  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज्  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संसाधनों  की  तंगियां  ।

 कलायनाडु  में  नया  स्टेशन

 5345.  श्री  कोड्डोक नोल  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  पुनलूर  के  निकट  कोटा-मदुराई  मीटर  गेज  लाइन  पर  क्विलोन  शेन

 कलायनाडु  में  नये  रेलवे  स्टेशन  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  के  मुजफ्फरपुर  और  बंशालो  जिलों  में  प्रामोण  विश्च्  तोकरण

 5346.  श्री  शिव  शरण  सिंह  :  क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 बिहार  के  मुजफ्फरपुर  और  वैशाली  जिलों  में  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण  नहीं  हुआ

 क्या  सरकार  का  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इन  दोनों  जिलों  के  बचे  हुए  गांवों

 का  विद्य  तीकरण  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कौन-कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विद्युत  और  गेर-प  रंपम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्र।लय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ

 उपलब्ध  सूचना  के  बिहार  के  मुजफ्फरपुर  जिले  में  434  तथा  वैशाली  जिले  में  313  गांवों  का

 विद्य  तीकरण  अभी  किया  जाना

 और  जिलेवार  प्राथमिकताओं  के  सम्बन्ध  में  राज्य  प्राधिकारियों  द्वारा  वाधिक  आधार
 -  पर  अन्तिम  निर्णय  किया  जाता  है  जोकि  योजना  आयोग  द्वारा  राज्यों  के  लिए  निर्धारित  कुल  लक्ष्य  पर

 निर्भर  करना  है  |  आठवीं  योजना  के  लक्ष्यों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 ईरोड  से  कोयम्बटूर  ओर  त्रिवेन्द्रम  तक  रेलवे  लाइन  का  विद््  तोकरण

 5348.  श्री  पी०  सो  ०  थामस  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ईरोड  से  कोयम्बटूर  और  कोयम्बदूर  से  त्रिबेन्द्रम  तक  रेलवे  लाइन  के  विद्यू  तीकरण
 का  प्रस्ताव

 कया  इस  परियोजना  हेतु  कोई  घरराशि  आबंटित  की  गई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्या  और

 31°
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 उक्त  प्रस्ताव  कब  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गुवाहाटी  हवाई  अड्डे  पर  सुधार  कार्य

 5349.  श्री  ऊड़व  बन  :  क्या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  गुवाहाटी  हवाई  अड्डे  को  सुधा रने  का

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  माधवशाव  :  हां  ।

 बढ़ती  हुई  यातायात  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  की

 हाटी  में  वर्तमान  टर्मिनल  भवन  के  विस्तार  और  सुधार  करने  की  योजना  इसके  लिए  आवश्यक
 संसाधन  जुटाने  के  बाद  परियोजना  के  कार्यान्वयन  को  शुरू  किया  जाएगा  ।

 प्रश्न  नहीं

 सनपाड़ा  में  रेलवे  स्टेशन

 5350.  श्री  गोविन्ध  राव  निकम  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  मात-खु्दे-वेलापुर  रेल  लाइन  पर  सनपाडा  में  रेलवे  स्टेशन  का  निर्माण  का
 विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  फिलहाल  ऐसा  कोई  अनरमोदित  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मानखु्द-बेलापुर  रेलवे  लाइन  की  परियोजना  रिपोर्ट  में  चरण  में  केवल  चार
 स्टेशनों  और  भविष्य  में  सनपाडा  में  एक  अतिरिक्त  स्टेशन  के  निर्माण  की  व्यवस्था

 जमशेवपु  र-बिलासपुर  सेक्शन  में  अतिश्क््ति  रेल  लाइनें  बिछाना

 5351.  ओर  कड़िया  मण्डा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्या  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  में  जमशेदपुर  और  बिलासपुर  रेलवे  सेक्शन  पर  आने  जाने  वाले
 यात्री  ओर  मालगाड़ियों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  \
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 यदि  तो  क्या  इस  सेकक््गन  पर  इन  गाड़ियों  के  कारण  भीड़भाड  को  कम  करने  के
 रिक्त  रेल  लाइनें  बिछाने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाज्  :  जमशेदपुर  और  बिलासपुर  के  बीच  कुछ
 उप-खरड़ों  पर  उनकी  अनुकूलतम  क्षमता  से  अधिक  यातायात  हो  रहा  है  ।

 और  चालू  वर्ष  के  बजट  में  35.9  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  बिलासपुर
 और  अकलतरा  (27  कि०  के  बीच  एक  अतिरिक्त  लाइन  जो  तीसरी  लाइन  स्वीकृत  की

 गई  है  ।

 च  बख्तियारप  र  जंक्शन  पर  एक्सप्रंस  गाड़ियों  को  रोकना द  ु

 ]
 5352.  श्री  विजय  कमार  यादव  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  बख्तियारपुर  जंक्शन  पर  डीलक्स  नार्थ-ईस्ट  एक्सप्रेस  तथा  अन्य  एक्सप्रेस
 गाड़ियों  को  रोकने  पर  विचार  कर  रही  है  ताकि  यात्रियों  को  सुविधा  मिल  और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्री  मल्लिकाज  :  और  2303/2304  वातानुकूल
 कक्मप्रेस  अथवा  कि  ती  अतिरिक्त  मेल/एक्सप्र  स  गाड़ी  का  बख्तियारपुर  में  ठहराव  देने  का

 फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  2521/2522  तार्थ  ईस्ट  एक्सप्रेस  बख्तियारपुर  से  होकर  नहीं
 जाती  है  ।

 नासिक  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  आपूर्ति

 |
 $353.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  महाराष्ट्र  में  नासिक  के  निकट  त्रिगव॑केश्वर  में  कुम्भ  मेले  के  पर्व  का  आयोजन
 किया  और

 वहां  पर  पेट्रोल  तथा  रसोई  गंस  की  आपूर्ति  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  और  उत्मव
 के  दौरान  अतिरिक्त  मांग  की  पूर्ति  के  लिए  उपलब्ध  कराये  जाने  वाले  रग्गेई  गैस  तथा
 अन्य  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  ब्यौरा  है  ?

 पेट्रोलियम  तया  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  र'ज्य  मन््त्री  तथा  रक्षा  मन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्रो

 एस०  कृष्ण  :  हां  ।

 डीजल  तथा  एल०  पी०  जी०  की  पूरी  जरूरत  को  पूरा  किया  जा  रहा  है  ।  त्यौहार
 की  मांग  से  निपटने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  नासिक  जिले  के  लिए  500  कि०्ली०  एस०  के०  ओ०
 का  अतिरिक्त  आबंटन  किया  है  ।
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 5354.  ओऔी  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  क्या  शिमीतन और  वेर्घंटन  मस्त्री  यह  अततने कृषा
 करेंगे  कि  :

 ‘
 हरिकाणा  में  इस-समय  स्फ्लों-की  -  संख्या  कमा  उनसे  झेने  वात्री  आय  क्रा  ब्यौरा

 क्या

 क्या  अगले  पांच  वर्षों  के  दौरान  और  राजस्थान  में  और  पयेटन  स्थलों  को
 बिंकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागर  विमानन  और:परणबंटनःमंसो  :  .  . हरियाणा  सरकार  द्वारा
 उपलब्ध  कराई  गई  सूचना  के  वहां  42  पयंटक  स्थल  और  5  बस  स्टैण्डों  पर  केटरिंग  सेवाएं

 2990-91  के  दोरान  इनसे  1378.38  लाख  रुपये  की  आय  हुई  ।

 और  पर्यटन  आधारिक-से  रचना  का  विकास  करंनी  संम्बंन्धित  राज्य  सरकारों
 की  जिंभ्मेवारी  होती  है  ।  केस्द्रीय  पर्यटन  चिभागं  उनेसे  भिलेने  वाले  विशिष्ट  प्र॑रकावों'के  आधार
 पर  उन्हें  वित्तीय  सहायता  देता  है  ।  वर्ष  |  के  केन्द्रीय  फ्यन  विंशांग  ने  हरियाणा के  सिए
 115  लाख  रु०  ओर  राजस्थान  के  लिए  232.50.  लाख  रु०  वित्तीय  सहायता  की

 टिहरी  बस  परियोजनः  के  थिस्थीपिती  का  फुर दर्सत

 5355.  ओ  सेयंद  शाहबुंदीन  :  क्या  बिश्चृत  और  गेरे-परंम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मैत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टिहरी  बांध  परियोजना  से  कितने  परिवार  विस्थापित  हुए
 !  अप्र  991  तक  इनकै  लिए  कितेने  पंद'धृजित  किये  और

 प्रभावित  परिवारों  के  कितने  ब्यक्तियों  को  1  अप्र  1991  तक  श्रेणीवार  रोज्मार
 दिया  गया  और  पुनर्वासे  किया  मैया  ?

 विद्यूत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  रूोत  मंत्रालय  के  राज्य  मनत्रो  कल्पनाथ  :
 टिहरी  चांघ  परियोजना  (101  भेगद़्बाट  )  टिहरी  जल  चिलत्रुत  काम्पलेक्स  (2400
 के  निर्माण  से  4693  शहरी  और  10406  ग्रामीण  परिवार  विस्थापित  हो  जाएंगे

 निर्भाणांसिन  टिहरी  परिधोजना  नो  सिंचाई  प्रदेश  सरकार  से  टिहरी  जल
 विकास  निगस:(टी  ०  एच्०  ही०  )  हारा  हाथ  में  लिए  जाने  पर  टिहरी  जल-विद्युत  बिकास

 निगम  के  अनुमान  के  अनुसार  विभिन्न  श्रेणियों  मण्डल  से  भें  2346  पद  अपेक्षित
 जिश्का  सा  निम्नाबुध्तार  है  :

 पद  सख्या

 '].  भहांप्रक्म्छक  5

 2.  उप  महाँग्रैबंन्धेक  है|
 3.  वरिष्ठ  प्रबन्धक  22
 4.  प्रबन्धक  प्रबन्धक  121
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 ,

 पद  संख्या

 5.  वरिष्ठ  इंजीनियर/सहायक  इंजीनियर /  332

 नि  कनिष्ठ  भू-वैज्ञानिक  आदि

 6.  कनिष्ठ  इंजीनियर  571

 7.  मुख्य  104

 कम्प्यूटर  कामिक  आदि

 8.  नोटर  एंड  338

 स्टो  रकीपर  आदि

 9-  844
 माली  आदि  ------

 जोड़  2346

 प्रभावित  परिवारों  से  सम्बन्धित  सदस्यों  की  संख्या  जिन्हें  1991  तक  विभिन्न
 श्रेणियों  में  रोजगार  उपलब्ध  कराया  गया  है  इनका  श्रेणीवार  ब्यौरा  निम्नवत्

 श्रेणी  पदों  को  संख्या

 $  गर-पयंवेक्षी  714

 पर्यवेक्षी  108

 कार्यपालक  16

 838

 पढना
 हबाई  अड्डे

 पर  सुविधाएं

 5356.  श्री  राम  नरेश  सिह  :  क्या  नागर  विश्वानन  ओर  पयंटन  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  पटना  हवाई  अड्डे  पर  पेयजल  ओर  पंखों  जैसी  आवश्यक

 सुषिधाओं  के  अभाव  और  विशेषकर  यात्रियों  के  प्रस्थान  कक्ष  में  की  जाने  वाली  सुरक्षा  जांच  के  बारे  में
 कोई  अभ्याबेदन  प्राप्त  हुआ

 और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कारंबाई  की  गई  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विद्यानों  करा  मिर्माण

 5357.  श्री  गुरुवास  कामत  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे
 किः
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 oe

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  वाणिज्यिक  विमानों  का  निर्माण  करने  का

 (=)  यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  के  विमानों  का  निर्माण  विदेशी  सहायता  से  किया
 ध

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  .

 इस  परियोजना  के  अनुमानित  ब्यय  का  ब्यौरा  क्या  और

 (3)  इस  उहूं  श्य  हेतु  चुने  गए  स्थानों  का  ब्यौरा  क्या

 1

 नागर  विभानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :
 से

 मैसर्स  हुस्न
 एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  लाइसेंस  के  अधीन  विमानों  का  निर्माण  कर  रहा  है  जिनका

 जिनका

 ँ्रयोग  सिविल  हवाई  परिवहन  और  रक्षा  दोनों  प्रयोजनों  क ेलिए  किया  जा  रहा  किसी  अन्य
 ज्यिक  विमान  निर्माण  सुविधा  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ।
 सांसदों  के  अनु  रोध  पर  शायिकाओं  का  कोटा  विया  जाना

 5358.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  दिल्ली
 तथा  अन्य  स्थानों  से  सांसदों  के  अनुरोध  पर  शायिकाओं/शीटों  का  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कोटा  देने
 के  लिए  जारी  मार्गनिदंशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  संसद  सदस्यों  से  उनकी  स्वयं  की  यात्रा  या
 उनके  द्वारा  संस्तुत  व्यक्तियों  क ेलिए  आपात  कोटे  में  से  स्थान  आवंटन  के  लिए  प्राप्त  अनु  रोधों  को  अन्य
 अतिमहत्वपूर्ण  व्यक्तियों  आदि से  प्राप्त  मांगपत्रों  क ेसाथ-साथ  प्राथमिकता  दी  जम्ती  है  ।  <

 मु  बई  ओर  जम्मू  के  लिए  शायिकाओं  का  कोटा

 5359.  श्रो  भुवन  चन्त्र  खण्डूरो  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोटद्वारा  को  कलकत्ता  ),  मुंबई  ओर  जम्मू  क ेलिए  कितनी  शायिकाओं  का  कोटा
 आवंटित  किया  गया

 क्या  सरकार  यह  देखते  हुए  कि  देश  के  पूर्वी  और  पश्चिमी  सीमाओं  पर  कार्य  करने
 वाले  बड़ी  संख्या  में  सेनिक  गढ़वाल  के  की  सुविधा  हेतु  इन  स्थानों  के  लिए  शायिकाओं  के  कोटे  में

 वृद्धि  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाज  इन  स्टेशनों  के  लिए  कोटद्वार  में  कोई
 कोटा  नहीं  है  ।

 और  कोदद्वार  में  इन  स्टेशनों  के लिए  टिकटों  की  बिक्री  नगष्य  है  आरक्षण  कोटा
 का  आवंटन  ओचित्यपूर्ण  नहीं  है  ।

 उतस्तरो  बिल्ली  सें  बिजली  कनेक्शन

 5360.  डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  क्या  बिश्चृूत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्री  उत्तरी
 दिल्ली  में  बिजली  के  कनेक्शनों  के  बारे  ने  ।3  1991  को  दिए गए  अतारांकित  प्रश्न  सं०  3002

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्ृपा  करेगे  कि  :

 36
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 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  दिल्ली  के  कार्यालय  में  शेष  109
 लम्बित  पड़े  मामलों  का  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या

 दि  प्रत्येक  मामले  में  प्राथियों  द्वारा  कौन-कौन  सी  आवश्यक  वाणिज्यिक  औपचारिकताएं  पूरी
 करनी  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव

 विश्चूत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मन््त्रो  कल्पनाथ  :
 दिल्ली  विद्य  त  प्रदाय  संस्थान  के  दिनांक  31-7-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  डेसू  के

 केशवपुरम  जिले  में  लम्बित  109  मामलों  में  से  29-8-91  तक  75  कनेक्शन  पहले ही  जारी  किए  जा

 चुके  शेष  34  आवेदनों  का  क्ष  त्रवार  ब्यौरा  निम्नानुसार

 ऋम  सं०  क्षेत्र  का  नाम  आयेदनों को  संख्या

 1.  श्रीनगर  6

 2.  शक्र  बस्ती  5

 3  शक्र  पुर  4

 4.  बजीरपुर  गांव  4

 5.  वजीरपुर  ओद्योगिक  क्षेत्र  3

 6  रामपुरा  2

 7  अशोक  विहार  2
 8.  सावन  पार्क  2

 9.  कपिल  विहार  2
 10.  जोर  बाग  1

 11.  नमिड़ी  कालोनी  1
 12.  भारत  नगर  ।
 13.  पीतमपुरा  गांव  1

 34

 और  अपेक्षित  वाणिज्यिक  औपचारिकताओं  तथा  कुछ  अन्य  शर्तों  को  पूरा  किए  जाने
 के  बाद  डेसू  द्वारा  नए  कनेक्शन  जारी  किए  जाते  हैं  ।  इन  अपेक्षाओं  का  ब्यौरा  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 इन  अपेक्षाओं को  पूरा  किए  जाने  के  बाद  शेष  34  आवेदकों  को  विद्युत  कनैक्शन  जारी  किए  जा
 सकते  हैं  ।

 विवरण

 द्वारा  नए  घरेलू  कनेक्शन  जारी  किए  जाने  के  लिए  पूरी  की  जाने
 वाली  अपेक्षित  वाणिज्यिवः  औपचारिकताएं  तथा  अन्य

 घरेलू  कनेक्शनों  के  लिए
 मुख्य  बालिज्यिक  अपेलाएं

 1.  निर्धारित  फामं  में  आवेदन  ओर  करार  ।
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 अतननिनिनन--+

 2.  लाइसेंसधारी  कांट्रे  क्टर  फोरमैन  और  आवेदक  द्वारा  हस्ताक्षरित  परीक्षण
 रिपोर्ट  ।

 3.  नियमित  कालोनियों  के  मामले  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  डी०  To)  अथवा  <

 दिल्ली  नगर  निगम  सी०  से  और  नियमित  की  गई  अनधिकृत  एवं
 अनधिकृत  कालोनियों  में  1-1-81  के  किए  मए  तिर्माण  के  सम्बन्ध  में  स्वीकृत

 बिल्टिय  प्लान  ।  निम्रमितकी  ग्रईअन्धिकृत  कालोनियों/अकधिकृत  काक्मेनियों  के
 मामले  जहां  निर्माण  1-1-81  से  पहले  किया  गग्रा  एक  हलफनामा  अपेक्षित  है  ।

 4.  स्वामित्व/काननी  अधिभोग  सम्बन्धी  प्रमाण-पत्र  ।

 5.  पूर्णता  सम्बन्धी  प्रमाणपत्र  और  सम्बन्धित  भवन  चार  मंजिला  से  अधिक  होने
 अथवा  लिफ्ट  का  प्रावधान  होने  की  अवस्था  में  अग्निशमनः  विभाग  से  अनापत्ति
 प्रमाणपत्र  ।

 6.  प्रतिभूति  राशि  जमा  किया

 7.  सविस  लाइन  प्रभारों  की  अदायगी  ।

 8.  विकास  प्रभारों  की  अदायगी  ।

 अन्य  अपेक्त्रएं

 1.  परिसर  में  डिस्कनेक्टेड  कनेक्शन  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  की  राशि  बकाया  नहीं
 होनी  चाहिए  ।

 2.  परिसर  में  विद्यमान  कनेक्शनों  का  दुरुपयोग  न  किया जा  रहा हो  ।

 3.  में  कोई  न  कोई  निवास  करता

 4.  मकान-मालिक  से  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  ।

 5.  अपेक्षित  एस्टीमेट  प्रभार  जमा  करा  दिए  गए  हों  ।

 6.  परिसर  के  सम्बन्ध  में  कोई  गलतबयानी  नहीं  होनी

 १.  सम्बन्धित  स्थल  में  मीटर  को  अवैध  रूप  से  इधर-उधर  न  किया  गया  हो  |

 8.  करार  सम्बन्धी  फार्म  में  कोई  असंगति  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 विकलांगों  को  रोजगार

 5361.  श्री  जा  फर्नान््डोज :  क्या  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  रेलवे  में  विकलांगों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  रोजगार  देने  की  कोई  योजना  है
 मौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 रेलवे  उन  बिभामों के  नाम  क्या  हैं  जहां  विकलांगों को  नियुक्त  किया  गया  और

 रेलवे  में  विकलांग  कमंचारियों  की  संख्या  किननी
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 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य-मन्त्री  :  ग्रुप  और  संवर्गों  में  सीधी

 भर्ती  की  3  प्रतिशत  रिक्तियां  विकलांग  व्यक्तियों  के  नियोजन  के  लिए  आरक्षित  रखी  जाती  हैं  ।

 ऐसे  व्यक्ति  रेलों  के  सभी  विभागों  में  नियुक्ति  के  पात्र  हैं  ।
 १  वि  ८

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पश्चिस  बिंहार  में  तेल  को  खोज  पर  हुआ  व्यय

 है

 .  5362.  ओ  महेन्द्र  बेठा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  बिहार  के  पश्चिम  चम्पारन  जिले  में  तेल  की  खोज  के  लिंए  खुदाई  कि  पर  आंजे  त॑के  किंतैना  व्यय

 छस ०  कुज्ण  :  31-3-1991  तक  47.07  करोड़  रुषए  ख्  किए  मएं  हैं  ।

 भाखड़ा  बांध  के  विद्युत  सेटों  को  क्षमता  बढ़ाना

 5363.  ओर  मुकल  बालकृष्ण  वासनिक  :  कया  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  कर्बा  स्लोत  मल्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भाखड़ा  बांध  के  दाहिने  किनारे  पर  लगे  विद्युत  सेटों  की  क्षमता  बढ़ाने  के
 #  लिए  सोवियत  संघ  के  के  साथ  कोई  वस्तु-विनिमय  सौदा  किया

 यदि  तो  समझौते  का  ब्यौरा  कया

 क्या  बा्यें  किनारे  पर  लगे  पश्चिमी  देशों  द्वारा  दिए  मए  जैनरेट  रों  को  आधुनिक  बनाने  के
 लिए  भी  सरकार  की  के  साथ  एक  और  समझौता  करने  की  कोई  योजना  और ध्

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 और  भाखड़ा  के  दायां  तट  विद्य्  त  उत्पादन  मशीनों  की  क्षमता  बढ़ाने  और  इनके  अपधुनिकीकरण  के
 लिए  व्यापक  परियोजना  रिपोर्ट  और  अतिरिक्त  पुर्जों  की  सप्लाई  एवं  सेवाओं  हेतु  मसस

 यू०  एस०  एस०  आर०  के  याथ  ठेके  पर  हस्ताक्षर  किए  जाने  के  लिए  राज्य  व्यापार
 निगम  को  प्राधिकृत  किया  गया  था  ।  तदनुसार  !5  1991  को  ठेका  संख्या  53051/12300
 वर  भैलर्स  टैक्नोप्रोभेक्सपीट  के  साथ  राज्य  व्यापार  मम  द्वारा  हस्ताक्षर  किए  भए  इष्डीप्सोवियत
 व्यापार  वीजना  के  अधीन  स्कीम  क्रियान्वरित  की  जाएगी  और  मंसर्स  टैक्नोप्रीमेक्कपोर्ट  को  री  भमेतौन
 भारतीय  रुपए  में  की  जाएगी  ।  ठेके  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  पी०  अतिरिक्त

 »  पूर्जों  की कीमत  और  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  समय  सीमा  और  उपस्कर

 एवं  अतिरिक्त  पुर्जों  की  सुपुर्दगी  सम्बन्धी  सूची  को  शामिल  किया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 भाखड़ा  बांया  तट  जैनरेटरों  की  क्षमता  पहले  ही  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्ज  लि०  द्वारा
 1981-85 5  के  दौरान  5  x  90  भेगावाट  से  बढ़ाकर  5  »<  100  मेगावाट  कर  दी  गई
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 डक  कचइ  अ  ह८-का5पसस  ससडजसफफकलकऋफडलफ  न  वन  वजन  >>

 भारत  पयंटन  बिकास  निगम  के  होटलों  में  प्राइबेट  कॉल

 5364.  श्री  सत्य  बेब  सिंह  :  क्या  नागर  बिसानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  .

 क्या  सरकार  का  घाटे  में  चल  रहे  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  मितव्ययिता
 के  हित  में  प्राइवेट  कालों  की  संख्या  को  सीमित  करने  के  लिए  कुछ  नियम  निर्धारित  करने  का  विचार
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रो  साधवराव  :  ओर  भारत  पयेटन
 विकास  निगम  के  होटल  एककों  में  कर्मेंचारियों  को  कार्यालय  के  टेलीफोनों  से  निजी  टेलीफोन  काल  करने
 की  अनुमति  नहीं  फरवरी  1991,  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  निगम  कार्यालय  ने
 सभी  होटल  एककों  को  सरकारी  टेलीफोन  कालों  सहित  खर्चे  में  किफायत  करने  के  अनुदेश  जारी  किए  हैं
 जिसमें  कार्यालय  से  की  जाने  वाली  टेलीफोन  काल  भी  सम्मिलित  हैं  ।

 होटलों  में  अतिथियों  द्वारां  की  जाने  वाली  टेलीफोन  काल  प्रभाय॑  होती

 उड़ीसा  के  सुन्यरगढ़  जिले  में  प्रामोण  विज्य,तीकरण
 |

 5365.  कमारो  फ़िडा  तोपनों  :  क्या  बिच्चृत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ज़ोत  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  सुन्दरगढ़  जिले  में  विद्यू  तीकृत  और  अविद्य  तीकृत  गांवों  की  संख्या  कितनी
 और

 बचे  हए  गांवों  का  विद्यतीकरण  कब  तक  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विश्व  त  और  ग॑  र-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  भन््त्री  कल्पताथ  :
 उपलब्ध  सूचना  के  3  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  उड़ीसा  के  सुन्दरगढ़  जिले  में
 विश्व  तीकृत  गांवों  की  संख्या  1363  तथा  अविद्य॒  तीकृत  गांवों  की  संख्या  302  है  जोकि  1981  की
 जनगणना  पर  आधारित

 जिलेवार  ग्राम  विद्यू  तीकरण  सम्बन्धी  कार्यवाही  राज्य  बिजली  बोर्डो  द्वारा  की  जाती  है
 जोकि  सम्बन्धित  राज्य  हेतु  समग्र  आबंटन  के  अन्तर्गंत  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रदान  की  गई  प्राथमिकता
 पर  आधारित  होती  है  ।

 बामर  लारो  कम्पनो  लिमिटेड  का  आधुनिकोकरण

 5366.  प्रो०  के०  थी०  थामस  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  अरुर  स्थित  बामर  लारी  एण्ड  कम्पती  लिमिटेड  के  विस्तार  और

 करण का  कार्येक्रम  विचाराधीन  और

 40
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 प्पपमणतए-जयण  नकजज  -  —_——— मकर

 ल्  यदि  के  कल्सष्काध्यी  न्यौस  कय-है  भर  इस  सम्क्ध  में  क्माःक्कमः  उठकर  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 एस०  कृष्ण  :  ओर  ऐस्म-कोई  प्रह्तात्न  सरकार  के  ब्रिक्अराप्रीन  है  ।

 डा  ब्रिमली  शितरण  के  सम्बन्ध  में  बिहार  और-थ०  ब्रंगाल  के  बोच  समसझोता
 it:

 दो
 है

 5367.  ओ  अभक्तेश्वर  प्रसाद  क्या  विज्चःत  और  अर्जाः  क्ोब्रश्नत्ती  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ह

 क्या  दामोदर  बाटी'बिग़म  कीः  स्थापना-के  शिएਂ  बरिनली  विसरण-के  मेंਂ  क्िहार  ओर
 प०  बंगाल  की  सरकारों  के  बीच  दामोद्रर-बेसिन  नामक़  समझेता  हुआ

 >  यद्वि  तो  इसका  तग्मा

 सरकाश  का:विचार  इस  समझौते  पर  विध्वार  करमे  का  और

 यदि  तों  तत्सभ्क्म्वी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विद्यूत  और  गेर-परंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पना  :

 दामोदर  घाटी  निगम  वी०  की  स्थापना  के  लिए  बिजली  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  बिहार
 और  पश्चिम  बंगाल  सरकारों  के  बीच  किसी  अकशश्  के  समलौॉगैਂ  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  गए  दामोदर
 घाटी  निगम  की  1948  के  दासोदर  घाटी  निगम  अधिनियम  (14).  के  कम्म्त  की  गई  थी  ।

 *  से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सड़ास  कार्गा  परिसर

 536  8.  श्री  के०  तृलसिऐया  वाल्डाग्रार  :  नागर  किसानन  ओर  भ्रद्धेंड़न  मंत्री  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मद्रास  कार्गो  फरिसर  में  अनेक  कम्प्रतियों  का  जमा  हो  गया  ज़िसक्रे  फलस्वरूप
 भंडारन  स्थान  का  अभाव

 यदि  तो  और  सरकार  कार्गो  परिसर  से  कार्गो  की  सहज  ढुलाई  हेतु  कद्मा  कायंवाही  की
 हाई  है  या  की  जा  रही

 क्या  सरकार  का  ८्यहां  एक  मतिरिकत  फार्गो  र  क््यामे  पत्र  किलर  और

 याद्रि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योश  क्या

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रो  माधवराव  :  नहीं  ।
 प्रश्तः  नहीं  उठतप  ।

 और  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  की  वतंमान  कार्गों  टमिनल  में  क्रमिक ”
 रूप  से  विस्तार

 करते  की  योजना  लगभग  5,000  वर्गभीटरਂ के  ढके  हुए  क्षेत्र  पहलेਂ  अतिरिक्त
 माड्यूल  योजना  अवधि  में  बमासे  जाने  की  योजना
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 ड,ल  नस  —

 पूर्षो  उत्तर  प्रदेश  में  छोटी  रेल  लाइनों  को  बड़ो  रेल  लाइनों  में  बदलना

 5369.  श्री  जनादंन  मिश्र  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अशोक  मेहता  समिति ने  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  पिछड़  पन  का  एक  कारण  उस  क्षेत्र  में
 छोटी  रेल  लाइनों  का  होना  बताया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  वाराणसी  से  छपरा  और  बलियामऊ  तथा  सीतापुर
 से  बुडबल  शाहगंज  छोटी  रेल  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदलने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यांदे  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेख  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  हां  ।

 ओर  छपरा-ऑडिहार  खंड  के  आमान  परिवतंन  के  कार्य  को  1993-94  तक  पूरा
 करने  का  लक्ष्य  सीतापुर  बुढ़वल  लाइन  के  आमान  परिवतंन  के  बारे  में  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई
 है  ।  सर्वेक्षण  के  परिणःम  तथा  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  इस  कार्य  के  बारे  में  विचार  किया
 जाएगा  ।  मऊ-शाहगंज  खंड  के  आमान  परिवतंन  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव  को  योजना  आयोग  के  पास

 उनके  अनुमोदन  के  लिए  भेजा  गया  था  जिन्होंने  इस  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  नहीं  किया  है  ।

 कोएलबार  में  रेलवे  पुल

 5370.  श्री  शाम  लखन  सिह  थावव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोन  नदी  पर  कोएलवार  रेलवे  पुल  बहुत  पुराना  हो  चुका

 इस  पुल  का  निर्माण  कब  किया  गया  था  और  इसकी  जीवन  अवधि  कितनी  और

 सरकार  ने  इसके  जीर्णोद्धार  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सल्लिकाजु  ओर  यह  पुल  1910  और  1920
 के  बीच  बनाया  गया  था  जिसके  स्पेन  की  प्रत्याशित  आयु  100  वर्ष  है

 ः  ॥॒

 यह  पुल  अच्छी  हालत  में  इसके  नवीकरण  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पांचप्राम  स्टेशन  सीमा  पर  रेल  फाटक  पुनः  खोलना

 ]

 भरी  कबोन्र  प्रकायस्थ  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोतर  सीमा  रेलवे  के  अन्तर्गत  पांचग्राम  स्टेशन  की  उत्तर  दिशा  में  एक  रेल  फाटक

 कया  रेल  विभाग  द्वारा  इस  रेल  फाटक  को  में  में  बन्द  कर  दिए  जाने  से  दूसरी

 ओर हैं रहने वाले हजारों लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा कण सरकार का इस रेल फाटक को जनहित में पुनः खोलने का विचार और यदि तो कब और यदि तो इसके क्या कारण हैं ? 42,
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र
 मल्लिकाजु  :  हां  ।

 |  स्थानीय  प्राधिकारियों  के  अनु  रोध  उस  समपार  के  बदले  में  निकट  ही  एक  नए  समपार
 कौ  व्यवस्था  करने  के  उस  समपार  को  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।

 नहीं  ।

 a)  राज्य  सरकार/स्थानीय  प्राधिकारी  द्वारा  नियमानुसार  समपार  की  लागत  वहन
 करने  की  विधिवत  सहमति  देते  हुए  प्रस्ताव  प्रायोजित  किए  जाने  के  बाद  रेलें  समपार  को  पुनः
 खोलने  के  बारे  में  विचार  कर  सकती  हैं  ।

 काटाखाल-जे राबी  रेल  लाइन  को  आगे  तक  बढ़ाता

 5372.  श्री  द्वारकानाथ  दास  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  काटाखाल  जंकशन  से  बराबी  तक  जाने  वाली  रेल  लाइन  को  ओर

 आगे  तक  बढ़ाने  और  इस  पर  चलने  वाली  रेल  गाड़ियों  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  का  कोई  प्रस्ताव
 ताकि  इस  सैक्शन  पर  बेहतर  और  पर्याप्त  रेल  सेवाएं  उपलब्ध  हो  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  नहीं  ।

 नि  यह  लाइन  यातायात  की  व्र॒तंमान  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 कोयले  को  खानों  के  लिए  उत्पादकता  स्तर

 5373.  श्री  भाग्य  गोवर्ध  न  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 खली  खदानों  और  भूमिगत  कोयले  की  खानों  के  लिए  उत्पादकता  स्तर  क्या  है  जिसके  नीचे
 कोयले  की  खदाई  अलाभप्रद  हो  जाती

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  और  सिंगरेनीं  कोलियरीज  कम्पनी  झहिमिटेड  के  पास  इस  प्रकार  की
 कितनी  कोयला  खानें

 उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  और

 कोयले  की  खानों  में  आधुनिकीकरण  और  प्रबन्ध  तकनीकों  से  कितने  अधिकतम  उत्पादकता
 स्तर  को  प्राप्त  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 कोयसा  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  बी०  :  और  वर्ष  1990-91
 के  दौरान  उत्पादकता  व्यक्ति  प्रति  पाली  स्तर  को  नीचे  दिया  मया  ह

 +-

 कम्पनी  भूसिगत  ओपनकास्ट  समप्र  रूप  में
 कोल  इंडिया  लि०  0.54  3.34  1.31
 सिंगरेनी  कोलियरीज  0.65  4.76  1.18
 कम्पनी  लि०

 यद्यपि  उत्पादकता  के  उस  स्तर  जिसके  नीचे  कोयला  खान  क्रियाकलाप  अलाभकारी  हो  जाते
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 _  रत
 निदिष्ट  किया  जाना  सम्भव  नहीं  किल््तु  भूमिप्रत-उक्कतस-किम्राकस्क्प्ों की  उत्मवक्त्ला  वतं»ान

 स्तर-तथा  क्रोयले  क्री  क्रीमतों  को  देखते  हुए  भूमिगत  खानें  आमतोर  प्रर  लाभ  नहीं  दे  रही  भूमिगत
 खनन  क्रियाकलापों  को  जारी  रखने  के  उद्देश्य  से  भूमिगत  खातों  के  प्रति  व्यक्ति  प्रति  प्राली  उत्पादन  क़ो
 ऊचा  रखना  उत्पादकता  के  अलावा  अन्य  मुह  जोकि  विशेष  रूय  में  उत्पादन  लागत  को  प्रभावित
 करते  हैं  वे  निम्नलिखित  हैं--भण्डारण  तथा  कल  पुर्जों  की  क्चि  मूल्यह्ास  तथा

 जलदि  ।  इसी  सरह  के  मुद्दे  ओफ़नकास्ट  खानों-की-वित्तीय  आदि  को  भी  प्रभावित
 हैं  ।  सत्पादकता  के  वर्तभमन  स्तर  के  साथ  भोरषशकास्ट  ज्कानें  अक्ष्मत्तोर पर  लाक्षकरी  केवल  छेसे

 मामलों  को  जहां  उत्पादित  कोयले  का  ग्रेड  निम्न  श्रेणी  क्ना  है  ओर  जो  कि  अश्विक  गहराई  में
 विद्यमान  है|

 उत्पादकता  में  सुधार  किए  जाने  के  लिए  उठाए  गए  कुछ  मुख्य  कदम  नीचे  दिए  गए  हैं

 (1)  सुपारात्मक  श्रम  शक्ति  आयोजन  जिसमें  फालतू  कामगारों  का  पुनः  नियोजन  शामिल
 है  '

 (2)  स्वैच्छिक  सेका  निवुत्त  बोजनाओं  के  माध्यम  से  श्रम-शक्त्ति  के  नियंत्रण  में  वद्धि  ।

 3)  श्रूमिग़त  स्तों  में  रूफ़  निरन्तर  पावर  लांगबाल  मल्टी
 प्लास्टिग  तथा  जलीय  आदि  और  ओपनकास्ट  खानों  में  उच्च

 क्षमता  बाली  ड्रैग  उच्पर  और  ड्िलों  की  पुमः  तैनौती  ।

 (4)  पर्बाप्त  रूप  सें  कर्कशाप  सपोर्टे  की  सुधा  मुहैया  करके  उपकरणों  क्री  उपलब्धता
 प्रयोग  में  सुधत्र  कब्र  ककापुकों  बना  सुभ्रस्खम्मक  फरदन्ध  ओर  उपकरणों  को  समय  पर
 मुहैया  किया  जाना  ।

 *
 -  कोल  इंडिया  लि०  तथा  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  की  वर्ष  1994-95  5  में  समग्र

 रूप  से  उत्पादकता  अनन्तिम  लक्ष्य  1.58  टन  तथा  1.55  टन  रखा  गया

 जर-सस्काररे  क्पतिकरें  दृश्शा  रियों  को  किसए  पर
 हि

 देना  अन्य  किया  जाना

 5374.  श्री  रवि  राय  :  क्या  पेड्रोल्लिम  औरर  जाइततिक  लैस  मन््त्री  यह  कशाने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  मुम्बई  हाई  में  गे  र-सरका री  कम्पनियों  ने  हाल  में  शिशों  को  किराये  पर  देना  बन्द  कर

 यदि  तो  फत्सध्यन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;
 '

 क्या  सरकार  ने  मुम्बई  हाई  में  कच्चे  तेल  के  वाधिक  उत्पादन  पर  गैर-स
 द्वार  स्त्िं  ऋके  कि  राये  पर  ल-किए  जफने  के  प्रभाव  काकोई  मूल्यांकन  किया  और

 रकारी  कम्पनिशों

 यदि  तो  तत्सच्थन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरक
 का  विचार  है  ?

 पेट्रीलियनम  तंथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एस०  '
 झथ्ण  :.  और  करारों  के  पूरा  हो  जाने  पर  ते  ल  एबं  प्रशकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  एक

 |
 ग़र  का  क्या  कदम  उठाने  ;

 कब
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 डर  सो  कक किक  है  अत  आना  ऑ  ििभरन्रनन  ऑल  ---  ~  न  अओि-न+  जब  बे  ज  मना
 जैक  अप  रिग  किट्टीਂ  तथा  एक  वेधन  जहाज  ड्रीलरਂ को  31  जुलाई  तथा  8
 1991  को  भाड़े से  हटा  दिया  गया  है  ।

 हु  और  इन  रिगों  को  भाहे  से  हटाने  का  बम्बई  हाई  से  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  पर  कोई
 तात्कालिक  प्रभाव  नहीं  तथापि  तेल  एवं  प्राफ़रंसिक  गैस  आयौग  ने  उन  जैक  अंप  रिगों  को
 चार्टर  भाड़  पर  लिए  जाने  के  लिए  कारंवाई  आरम्भ  कर  दी  है  जिसके  लिए  करार  की  अवधि  समाप्त

 ही  गई  है  या  शीध्य  हही  समाष्स  होमे  वाली  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  कोयला  संसाधन

 5375.  ओऔ  शोभनाद्रोश्वर  राव  बाडुंडे  :  क्या  कोर्यला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय  से  राज्य  में  कोयले  के  संसाधनों  का  विकास
 करने  का

 अनुरीध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  चालू  वर्ष  के  दौद्यम  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  बी०  सिगरेगी  कोलियरीज
 क्रम्पनी  लि०  जोकि  भारत  सरकार  और  प्रदेश  सरकार  का  एंक  संयुक्त  उपक्रम  आंध्र  प्रदेश

 में  कोयले  के  स्रोतों  को  विकसित  करने  कोयला  मंभोलय  की  सहायता  मांगी  है  ।

 340.00  करोड़  रु०  की  योजनामसਂ  पर्िध्यय  की  राशि  आंध्र  प्रदेश  सैरकार  की
 11:00  करोड़  रू०  इक्िबटी  के  हिस्से  साशि  भी  सम्मसिल  वर्ष  1991-92  के  लिए  भारत  सरकार
 द्वारा  सिगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  कोक्त्म  की'-वरिबेजन्सओं  को  विकसित  करने  के  लिए
 मोदित  कर  दी  गई  वर्ष  |  99-92  के  लिए  सिगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  के  कोयला  का  उत्पादन

 क्ष्य  20.50  मि०  टन  निर्धारित  किया  गया  आठवीं  पचवर्षीय  योजना  (1992-97)  के  दौरान
 सिगरेनी  कोयला  परियोजनाओं  की  विक॑सितਂ  किए  शॉने  का  प्रस्स्ोच  लिगरेमी  कॉलिय्रीश  कम्पनी  लि०

 के  न  अधोन

 अकंटन  कर  विकास

 5376.  श्री  सुधीर  गिरि  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कक  सरकतर  ने  कश्मीर  के  विकल्प  रूप  में  देश  में  किघ्हीं  प्यंटक  स्थलों  का  विकास
 किया

 अब  त्षक  विकसित  किए  गश  स्थलों  के  नाम  क्या  और

 1990-91  और  1991-92  के  दौरान  इस  उद्दे  श्य  हेतु  कितनी  धनराशि  का  श्राचऋन
 किया  गया  ?

 नागर  बिमानन  और  पबटन  पंत्रो  :  फ्यंटक  विहार-स्थलों  का
 विकास  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेवारी  है  और  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  इनका  विकास
 किया  जा  रहा  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कश्मीर  के  विकल्प  के  रूप  में  देश  में  किसी  पर्यटक
 विहार  स्थल  का  विकास  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 और  प्रश्न  नहीं  उठता  «

 गर-सरकारो  लोगों  द्वारा  विमानों  को  खरोद

 5377.  श्री  एस०  एम०  लालजन  बाश
 :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  गैर-स  रकारी  लोगों  द्वारा  हवाई  जहाज  की  खरीद  के  लिए  बनाए
 गए  नियमों  में  ढील  देने  का

 सरकार  के  पास  कितने  आवेदन  पत्र  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़  और

 उसके  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  नागर  विमानन  विभाग  को
 व्यक्तियोंਂ  द्वारा  विमान  की  खरीद  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  यह  विभाग  केवल  तभी  सम्बद्ध

 होता  है  जब  निजी  फर्मों  द्वारा  हवाई  सेवाओं  के  परिचालन  के  लिए  विमान  का  आयात  किया  जाना  होता

 है  ।

 और  ऊपर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हावड़ा-खड़गपर  सेक्शन  का  विस्तार

 5378.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हावड़ा-खड़गपुर  सेक्शन  पर  रेलमार्गों  का  विस्तार  करने  तथा  इस  मार्ग  पर  रेल  सेवा  से
 सम्बन्धित  अन्य  संचार  सुविधाएं  बढ़ाने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सल्लिकालु  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लंडवा-दाहोद  और  लंडवा-खार्गोन  रेल  लाइन

 5379.  श्री  रामेश्वर  पाटीवार  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  सरकार  का  विचार  खंडवा-दाहोद  क्षेत्र
 की

 जनता  की  काफी  समय  से  चली  आ  रही
 मांग  को  देखते  हुए  खंडवा-दाहोद  रेल  लाइन  बिछाने  का

 कया  इस  से  पूर्व  खंडवा  से  खार्गोन  तक  रेल  बिछाने  हेतु  तकनीकी  सर्वेक्षण  करने  की  स्वीकृति
 दी  गई  और

 उक्त  लाइन  को
 बिछाने  के  बारे  में  निर्णय  कब  तक  ले  लिए  जाने  की  आशा  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकार्जू  :  जी  नहीं  ।

 1985-86  में  खंडवा  ओर  खरगोन  के  बीच  नई  ब०  ला०  के  लिए  सर्वेक्षण  किया  गया
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 ॥  यह  परियोजना  वित्तीय  दृष्टिसे  अलाभप्रद  पाई  गई  ।

 इस  परियोजना  को  शुरू  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 वाराणसी-छपरा  और  बलिया-मऊ-शाहगंज  रेल  लाइन  को  बड़ी
 रेल  लाइन  में  बदलना

 5380.  श्री  राम  बदन  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5  1991  के  टाइम्सਂ  में

 पूर्ण  योजनाएं  रुकेंगीਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  वाराणसी  से  छपरा  और  बलिया  से  मऊ-शाहगंज  तक  छोटी  लाइन  को

 बड़ी  लाइन  में  बदलने  मंजूरशुदा  योजना  को  समाप्त  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उक्त  योजना  को  कार्यान्वित  करके  पश्चिम  बिहार  और  पूर्वी
 उत्तर  प्रदेश  के  विकास  करने  का  विचार

 यदि  तो  उक्त  योजना  पर  काय॑  कब  शुरू  किये  जाने  की  सम्भावना  है  और  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कार  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  हां  ।

 छपरा-ऑंडिहार  खंड  के  बड़ी  लाइन  में  बदलने  की  अनुमोदित  योजना  पर  काय॑  चल  रहा
 है  ।  मऊ-शाहगंज  का  आमान  परिवतंन  कार्य  एक  अनुमोदित  योजना  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  छपरा-ऑडिहार  खंड  का  आमान  परिवर्तन  कार्य  1993-94  तक  पूरा  कर  लेने
 का  लक्ष्य  बनाया  गया  है  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  । fF
 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  विमानों  सें  चालक  दल  को  संख्या

 5381.  श्री  राम  टहल  चौधरी  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 क्या  सरकार
 ने

 इंडियन  एयरलाइन्स  की  उड़ानों  के  दौरान  बिमानों  में  चालक  के  साथ  चलने
 »  वाले  चालक दल  की  न्यूनतम  संख्या  के  सम्बन्ध  में  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किए

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 पूरी  संख्या  में  और  न्यूनतम  संख्या  में  चालकों  के  दलों  द्वारा  1990  के
 उड़ाने  भरी  और

 े  दौरान  कितनी

 इसके  कारण  क्या  थे  ?
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 +कफ्फरत-म-+  जभ  -  "पफीक-ःी:ः।डज  याद

 तागर  विमानन  और  पर्यटन  मत्त्री  काश्कलान

 भारतीय  198.7  के  अनुसार  अवेक्षितः  कर्मीदल  संख्या  इस  प्रकार

 दो  किवककलालक्  ओरः  लीक  कर्मीदल  सदस्य
 गा  दो  विन्नककर  औरः  ऋषर  कर्लीिल  सक्नक्य

 —  दो  बिस्तनावालक्त  एक्र  उद्झन“इंजीजिगर  अग्रेर  छः  कर्मीदल
 सकरूम  ।

 (a)  सभी  उम्झन्में  का  परिज्मलत्र  कर्फ्रद्ल  की  सम्पूर्ण  के  साथ  किया  गया  था  ।

 प्रश्न  नहीं

 रेखवे  बोर्ड  में  अधिकारियों  का  स्थात्तान्तरणः

 5382.  शो  भीम  साथ  पटेल  :  क्या  रेख  मन््की  यह"क्ताने  की  क्ृत्ा  करेंगे  कि

 रेल  मन्त्रालय  में  अधिकारियों  के  स्थानान्तरण/पदोन््नति  के  क्या  मापदण्ड  हैं  ;

 ऐसे  संयुक्त  कार्यकारी  निर्देशकों  और  निदेशकों  की  संख्या  कितनी  है
 जिनका  कार्यकाल  समाप्त  होने  पर  भी  उनका  स्थानान्तरण  नहीं  किया  गया  ;

 इसके  श्रेणीवार  कारण  कया  हैं  ;

 कितने  अधिकारियों  का:पदोस्नति  केਂ  बाद्र  स्थानान्तरध्णਂ  नहीं  किया  गया  ;  और

 (=)  उसके  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाअजु  :  ग्रुप  की  विभिन्न  रेल  सेवाओं  के  जो
 अधिकारी  रेलवे  बोर्ड  कार्यालय  में  तैनात  किए  जाते  उनके  भिम्सलिद्चित  कवर्यावधि
 निम्नत्नों  द्वास  होते  :---

 उप  वर्ष

 संयुक्त  वर्ष

 निदेशक  वर्ष

 कुछ  ऐसे  मामलों  को  छोड़कर  जिनमें  कार्यावधि  का  विस्तार  सेवा  की  अत्यावश्यकता  को
 हुए.क्रिया  ज्यक्ष  कार्द्द्नधि  साव्यधीः  खिबक्ों  का  आम्रक्नो  र  प्रालव्र,क़िग्य जाता  है  ।  पदोन्नति
 वर्तमान  नियमों  के  अनुसार  की  जाती  है  ।

 से  .  का््रत्राल़्क  तिदेशकों  की  कयर्ग्राद्नप्नि.यूरी हो  जाते  के  उनके
 स्थानांतरण  के  बारे  में  ब्रिच्नारः  क्विस्ल  जा  :  यहा.है  4  यह  नहीं  कि  पदोत्नति  होने पर  अधिकारियों
 का  स्थानांतरण  किया  ही  जाए  ।

 सहारतप्र-दिल्लोी  रेल.मार्ग  पर  ह्ाल्टों  का  बन्द  जाता

 5383.  ओर  रास  सिंह  :  क्या  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  कररेंक्रे
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 (४)  क्या  सरकार  को  सहारनप्र-दिल्ली  रेल  मार्ग  वरास्ता  गामली-भाहदरा  पर  उलने  वाली

 सभी  यात्री  गाड़ियों  से  घाटा  हो  रहा  टे  ;  यदि  हां  तो  उसके  कारण  क्या

 क्या  इस  रेल  मार्ग  पर  कुछ  रेलवे  स्टेशनों  और  हाल्टों  को  बन्द  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  ऐसे  स्टेशनों  के  नाम  क्या  हैं  और  उन्हें  कब  तक  बन्द  कर  दिया

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  यात्री  गाड़ियों  को दिन  में  और  माल  गाड़ियों  को  रात  में
 चलाने  का  और

 यदि  तो  कब  से  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  केवल  शामली-शाहदरा  खंड  पर  गाड़ियों
 के  चालन  से  होने  वाले  लाभ  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  विशेग  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 5

 इस  मार्ग  पर  नुसरतावाद  बृढ़पुर
 सोना  अर्जुनपूर  और  भकला  स्टेशनों  को  बन्द  कर  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  इन्हें

 बन्द  किए  जाते  के  सम्बन्ध  में  कोई  रामय-पीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई

 जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नि  पाकिस्तान  के  साथ  विमान  सेवा  समझोता

 ]
 5384.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  विमान  सेवाएं  चलाते  के  लिए  दोनों  देशों  के  बीच

 किसी  द्वि-पक्षीय  करार पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 नागर  चिमानन  और  पैयंटन  मंत्री  माधवराव  :  और  जी  ।  भारत

 न

 ओर  पाकिस्तान  के  बीच  द्विपक्षीय  विमान  सेवा  करार  पर  16  1976  को  हस्ताक्षर  किए  गए
 दोनों  देशों  वेः  बीच  विभिन्न  मार्गों  पर  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली  क्षमता  की  केवल  समीक्षा  करने

 की  दृष्टि  से  हाल  में  ।0
 से  13  1991  तक  दोनों  देशों  के  बीच  हवाई  वार्तायें  हुई  ।

 आन्प्र  प्रवेश  की  बिजली  की  सप्लाई

 हिन्दी  ]
 5385.  डा०  महादीपक  सिंह  शाक्य  :  क्या  क्च्चत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 और
 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  विशाखापट्नम  इस्पात  संयंत्र  को  180  मेगाचाट  बिजली  के  अतिरिक्त

 और  135  मेगावाट  बिजली  सप्लाई  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  रखा  गया
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 लिखित  उत्तर  3  1991

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 विश्व  त  और  गेर-परंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :  से

 आशन्ध्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  को  150  एम०वी०

 ए०  विद्य  त  की  सप्लाई  करने  के  लिए  वचनबद्ध  है  ।  वी०एस०पी०  के  पास  पहले  से  ही  180  मेगावाट

 क्षमता  का  अपना  कैप्टिव  विद्यू त  संयंत्र  विद्यमान  वतंमान  इसके  द्वारा  आन्ध्र  प्रदेश  बिजली  बोर्ड

 से  100  एम०वी०ए०  विद्यूत  ली  जा  रही  है  और  यह  पता  चला  है  कि  वी०एस०पी०  ने  शेष  50  एम०

 वी०ए०  विद्युत  न  सप्लाई  किए  जाने  का  अनुरोध  किया  है  ।  वी०एस०पी०  को  जब  भी  जरूरत

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  अतिरिक्त  50  एम०वी०ए०  विद्युत  सप्लाई  करने  के  लिए  तैय  1

 उड़ीसा  में  बोलनगीर  के  लिए  वायुद्रत  सेवा  ि

 5386.  भ्रो  शरत्  चन्द्र  पटनायक  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 की

 क्या  सरकार  का  उड़ीसा  में  बोलनगीर  जिले  को  वायुदृत  सेवा  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव
 .

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  हु  न

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  साधवराव  से  वायुदृत्  को  हो  रही
 भारी  हाति  के  गयुदत  को  विवश  दो  कर  आते  नेटवर्क  में  भारी  कटौती  करनी  पड़ी  बेतंमान
 स्थिति  में  वायुदृत  द्वारा  नए  स्टेशनों  को  विमान  से  जोड़ना  ब्यवहाय॑  नहीं  होगा

 भारतोय  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  के  लिए  कार्य  योजना

 5387.  श्रीमती  विल  क्मारी  भंडारो  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  की  कार्यकुशलता  में  सुधार
 करने  और  उन्हें  लाभप्रद  बनाने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  उद्देश्य  हेतु  कोई  कार्य  योजना  बनाई  गई  है

 इस  योजना  में  शामिल  किए  जाने  वाले  होटलों  के  क्या  नाम  हैं  ;

 क्या  इस  योजना  के  अन्तगंत  इन  होटलों  के  कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  की  जाएगी  ;
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  न्

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विकास
 नागर  विमानन  और  पर्यटन  संत्री  काधवराय  से  भारत  पर्यटन

 स्वामित्व  में  देश  में  25  होटल  चल  रहे  सरकार

 पर्यटन

 किस लिखत के सभी होटलों की कायंकु ह ग़लत में सुधार लाए कौर उनकी लाकपदवा बहाएं 50



 12  1913  लिखित  उत्तर

 सरकार/भारत  पयंटन  विकास  निगम  द्वारा  होटलों  के  निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  किए  जा  रहे
 प्रयासों  में  ये  प्रयास  भी  शामिल  हैं

 ».  विपणन और  बिक्री  सम्बन्धी  जोरदार  प्रयास  भारत  में  परयंटकों  के  यातायात  में  बढ़ावा
 देने  के  लिए  मुख्य  यात्रा  प्रचालकों/यात्रा  एजेंटों  स ेसीधा  सम्पकं  बिक्री  प्रतिनिधियों  को  प्रोत्साहन

 आदि  ।

 ।  से  हां  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  के  कर्मचारियों  के  हितों  की
 :  ऊपर  वर्णित  प्रयासों  में  उनको  शामिल  करके  की  जाएगी  ।

 का  गुटुर  स्टेशन  पर  बेगनों  को  सप्लाई

 5388.  प्रो०  उमारेडिड  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  हि  वर्ष  1989-90,  1990-५1  के  दौरान  और  1991  तक  आमन्ध्न  प्रदेश  ने  वास्तव  में
 कितने  वैगनों  की  मांग  की  थी  और  उसे  कितने  बंगन  आवंटित  किए  गए  ;  और  :

 कम  संख्या  में  सप्लाई  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  गुंट्र  और  अन्य  निकटबर्ती
 स्थानों  पर  छः  महीने  से  अधिक  से  भी  अधिक  समय  पड़े  कपास  के  तेल  इत्यादि  के  भंडार  को
 ढोने  के  लिए  और  अधिक  संख्या  में  वेगन  आवंटित  करने  हेतु  क्या  काय्यंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 H  रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  राज्यवार  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते ;
 2  दें०म०  चार  अर्थात्  हैदराबाद  और  जिनके  द्वारा  मुख्यतः

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  सेवित  में  1989-90,  1990-91  और  1991  तक  के  दोरान  वास्तविक
 मांग  और  लादे  गए  माल  डिब्चों  की  संख्या  इस  प्रकार

 सांग  लादे  गए
 ;

 1989-90  1307962  1304820

 रा  1990-9!  1349089  1338966

 1991  तक  348472  341123

 |  द०  म०  रेलवे  पर  अन्य  महत्  वपूर्ण  अर्थात्  उवंरकों  और  सीमेंट  से
 प्रतियोगी  मांग  होने

 के  कारण  बिनोले  और  तेल  रहित  खल  के  लदान  के  लिए  माल  टिब्बों  की  सप्लाई

 कम  हुई
 पिछले  दो  महीनों  के  दौरान  इस  यातायात  की  निकानी  के  लिए  विशेष  प्रयास  किए

 गए  और  अधिकांश  मांग  पूरी  हो.गई  है  ।  इस  समय  गुन्दूर  स्टेशन  पर  कोई  मांग  बाकी  नहीं है  और
 बिनौले  और  तेल  रहित  खल  के  लदान  के  लिए  विजयवाड़ा  मण्डल  के  अन्य  स्टेशनों  पर  कुछ  मांग  बाकी

 °  है  ।

 आन्प्न  प्रदेश  में  नवोकरणोीय  ऊर्जा  स्नोतों  का  दोहन

 बः.ः  .  5389.  श्री  एम०वी०बी०एस०  मूर्ति  :  क्या  बिश्चू,त  और  गेर-परम्प  रागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आन्ध्र  प्रदेश  के  विशाखापटनम  क्षेत्र  में  गै  र-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोतों  का  विकास  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  ओर
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 लिखित  उतरें  $  1994
 जप  शा  os

 यदि  तो  लत्सम्नन्धी  ब्यौरा  क्या

 विद्च  त  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ज्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 और  आन््र  प्रदेश  में  अपा  रम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  विकास  के  लिए  चालू  कार्यक्रम अन्य  जिलों  की
 तरह  क्शाखापटनम  में  कार्यान्कित  किए  जा  रहे  बिसाखाफ्टनम  का  विशिष्ट  संदर्भ  सहित  कुछ
 पूर्ण  चल  रहे  कार्यक्रमों  का  ब्योरा  निस््न  प्रकार

 1.  रा््ट्रटय  बामोमेस  विकास  फश्योजना

 पहले  ही  स्थापित  1629  संयंत्रों  के  वर्ष  1991-92  के  दोरान  400  पारिवारिक
 आकार  के  बायोगस  संयंत्र  लगाने  का-जक्य  रखा  भया-है  जिनमें  से  1991  के  अन्त  तक  120
 संयंत्र  लगाए  जा  चुके  हैं  ।

 21,  30,  349/-  रुपए  क्री  भ्रनुम्मनित  ल्मयत  पर  सात  संस्थामत  फ्रौक्मलम्न  आश्वारित  बायोगैस
 संयंत्र  स्वीकृत  किए  गए  हैं  जिनमें  से  आन्भ्र  प्रदेश  सड़क  परिवहन  निगम  में

 एक  पस्येजमा  का  पहले
 कार्यान््यवन  किया  जा  रहा  है  ।

 ह पहले
 नही

 2.  राफ्क्रीम  उन्नत  कम  क्रम
 अब  तक  स्थापित  18738  चूल्हों  के  1991-91  के  दौरान  5,050  चूल्हे  लगाने  के हि  है

 ल्षब  कत  प्रस्ताव  क्रिया  गया  है  ।  तक  800  लकड़ी  से  चलने  नाले  स्खेव  पहले  ही  लगाए
 जय  आके  हैं  ।

 3.  शायोभास  ऊर्जा  पोध्त  रोषण

 इस  कार्यक्रम  के  विशाखापत्तनम  शहरी  विकास  प्राधिकरण  ने  3.44  लाख  रुपए  की
 अनमानित  लागत  पर  प्तन  क्षेत्र  में  80  हैक्टेयर  क्षेत्र  पर  ऊर्जा  पौधारोपण  किया

 4.  ऊर्जा  ग्राम  परियोजनाएं

 ब्वार  गांवों  कोटनरवा  विलेस  और  थिम्मपुरम  को  भारत  सरकार
 क्री  ऊर्जा  ग्राम  परियोजना  के  अन्तमेंत  रखा  गया  है  और  ऊर्जा  सर्वेक्षण  कार्य  पू  सा  हो  गया:है  ।

 5.  पथन  ऊर्जा

 पवन  सर्वेक्षण
 स्थापित

 एक
 पवन  मानिटररिंग  केन्द्र  का  के  दौरान  विशाब्बाप्रत्तमम

 जिला  के  भीमुनीयपटकम  में  स्थापित  किया  गया  था  ।  वायु  संभावना  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  आंकड़े
 एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  ।

 हु

 पवन  मानचित्रण  परियोजमा:--दो  वायु  मानचित्रण  केन्द्र--बड्डाडी  में  एक  तथा
 नरसिंगपल्ली  में  दूसरा--स्थापित  किए  गए  थे  और  पवन  जलवायु  विज्ञान  को  तैयार  करने  के  लिए
 आंकड़े  एकत्र  किए  जाते  हैं  ।  ह

 विशाखापत्तनम  जिले  में  कोई  पवन  विद्युत  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  अभी  तक  कोई
 प्रस्ताव  रहीं  बनाया  गया

 ह

 हैदराबाद  ओर  पर्लो  के  बोच  रेलगाड़ो

 5390.  श्री  एम०  बागा  रेड्डो  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 2
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 क्या  विकाम्बो  तक  बीदर  से  होक़र  हैवराक्षद्र  से  पर्ली  त्तक  एक  कोब्न  याक्ी  ग्रड़ी  शुरू
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 #  यदि  तो  यह  गाड़ी  कब  शुरू  की

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस  मार्ग  पर  वर्तमान  में  चल  रही  दो  रेल

 गाड़ियों  का आगमन  और  प्रस्ताव  समय  कत्रियों  के  लिए  बहुत  रुक्िधाजनक  और

 यदि  तो  इस  रेल  गाड़ियों  का  ठीक  करने  हेतु  क्या  कदम  उ  ठाने  का  ब्रिचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  म  ल्लिकाज  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 347/348  सिकन्दराबाद-बरली  बेजगाथ  और  349/350  हैदराबाद-परल्ली थै  जन्तथ  दोनों
 पैसेजर  गाड़ियों  की  समय  अनुयूुक्ती  यप्ज़िय़ों।के  लिए  अफ्सी  है  । गु

 प्रश्न  नहीं  उठता  4

 बिल्ली  विद्युत  प्रवाय  संस्थान  को  बिल  प्रणाली

 5394.  श्री-सतरा  श्न्द  कया  बिल  तःओर  स्ेर-पस्म्प  रस्म  ऊर्कां  लोक  मनत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सह्कार  का  ध्यान  दिनांक  9  1991  को  इंडियन  एक्सप्रंस  में  लूजिंग
 क्रोसस  ऐवरी  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकक्षिक्त  किम्मा  नया

 (  यदि  तो  तत्सम्कन्प्री  तथ्य  क्म्रा  हैं  और  क्या  ढेंसु-ने  अपत्ी  बिल  प्रण्सल्ली  में  से  माह  में
 मीटर  रीडिंग  लेने  के  स्थान  पर  चार  माह  में  मीटर  रीडिग  लेने  की  प्रणाली  के  आधार  पर  बिल्  देने  की
 प्रक्रिया  आरम्भ  कर  दी

 यदि  तो  क्या  इस  नई  ब्रिल  फ्रग्माली  से  डेसू  को  हानि  हो  रही  और

 यदि  को  इस  स्थिति  में  सुधार  लामे  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताथ  है  ?

 विद्युत  और  गेर-परंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  कल्पनाथ  :

 हां  ।

 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  की  वर्तमान  प्रणाली  के  अधीन  घरेलू  उपभोक्ताओं  को
 दिकतससिक  ऋकछ्ता  र और  ग॑  र-घरेलू  उपभोक्ताओं  को  मरस्िक  आफ्रर  पर  श्रिल  भेज़े  जाते
 प्रत्येक  चार  महीनों  में  एक  बार  वास्तविक  मीटर  रीडिंग  के  आधार  पर  बिल  बनाया  जाता  है  और  घरेलू
 उपभोक्ताओं  के  मामले  में  इस  अवधि  वेः  बीच  विगत  के  उपभोग  के  आधार  पर  द्विमासिक  रूप  से  अन्तिम
 बिल  भेजा  जाता  चार  माह  में  मीटर  रीडिग  की  प्रणाली  अपनाए  जाने  से  डेसू  को  कम  मीटर  रीडरों
 की  आवश्यकता  होगी  ।

 दिल्ली  विद्य॒त  प्रदाय  संस्थान  के  अनसार  घरेल  उपभोक्ताओं  के  मामलों  में  विशेष  रूप  र

 चौमाही  मीटर  पठन  प्रणाली  में  ऊर्जा  का  दुरुपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  है  और  न  ही  डेसू  के  लिए  किसी
 प्रकार से  हानिकारक  क्योंकि  चार  अंकों  वाले  मीहर  9999  यूनिट  तक  उपभोग की  मात्रा  रिकार्ड
 कर  सबते हैं  ।  चार  महीनों  की  अवधि  में  भरेलू  उपभोक्ता  द्वारा  उपभोग  किए  जाने  की  अन्ना  इससे  अधिक
 होने  की  सम्भावना  नहीं  होती  ।
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 प्रश्न  के  के  उत्तर  को  मदद नजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इन्दौर  ओर  मद्रास  के  बोच  सीधो  रेलगाड़ी  श्रू  करना

 5392.  श्र  जटिया  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इन्दोर  को  मद्रास  के  साथ  जोड़ने  के  लिए  एक  सीधी  रेल  सेवा  शुरू  करने  हेतु  मांग  की
 गई  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हां  ।

 इसकी  जांच  की  गई  है  लेकिन  व्यावहारिक  नहीं  पाया

 हिमाचल  प्रदेश  में  तेल  को  खोज  के  लिए  ठका

 [
 न

 अनुवाद |
 5393.  श्री  ्रबण  कमार  पटेल  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 हैं

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  चगरतलाई  क्षेत्र  में  तेल  और
 गैस  की  खोज  के  लिए  ठेका  दिया  और

 यदि  तो  ठेके  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसकी  शर्तें  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 एस०  कृष्ण  और  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  ज्वालामुखी  परियोजना  अथवा
 उत्तर  क्षेत्रीय  व्यापार  केन्द्र  किसी  अन्य  स्थान  पर  अन्वेषण  के  लिए  मैससे  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा  को  कोई
 भी  ठेका  नहीं  दिया  गया  है  बल्कि  सिर्फ  ड्रिलिग  के  लिए  एक  ठेका  दिया  गया  है  |  यह  ठेका  एक  रिग  के
 लिए  दो  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  दैनिक  दर  आधार  पर  दिया  गया

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  में  अनुबन्ध  पर  लाए  गए  इन्जीनियरों
 का  निर्धारित  समय  से  अधिक  ठहरना

 5394.  श्रीमतो  गीता  मुखर्जो  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयेटन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  में  अनुबन्ध  के  आधार  पर  इन्जीनियरिंग  संवर्ग  में

 नियुक्त  कई  व्यक्ति  उनकी  अनुबन्ध  की  अवधि  बीत  जाने  के  बाद  भी  महत्वपूर्ण  का्यंभार  की  देखभाल  कर

 रहे  हैं  जिसमें  वित्तीय  तथा  अन्य  कायं  भी  शामिल

 (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  1991  क्रो  उनमें  से  प्रत्येक  व्यक्ति  द्वारा
 सम्भाले  जा  रहे  कायं  भार  सहित  उनके  नाम  क्या

 क्या  इन  व्यकितयों  के  द्वारा  की  गई  अनियमितताओं/कदाचा रों/धन  की  गड़बड़ी  के  मामलों
 का  पता  चला  है  ।

 $4
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 (3)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  बारे  में  किए  गए  अथवा  किए  जाने  वाले

 उपचारात्मक  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  और

 नागर  जिसमानन  और  पयंटन  मंत्री  साधवराव  :  पांच  सहायक  प्रबन्धक

 अपनी  अनुबन्ध  की  अवधि  बीत  जाने  के  बाद  भी  कार्यरत  हैं  ।

 विवरण  संलग्न  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  की  परिचालक  सम्बन्धी  जरूरतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इनकी

 नियुक्ति  को  जारी  रखने पर  विचार  किया  जाएगा  ।
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 उड़ोसा  में  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  को  आबंटिन

 पेट्रोल/डीजल  विक्रय  के

 स्कम-न्>म>-»>-  रन  सलखलअ  अल

 5395.  भरी  मुत्यु  जय  मायक  :

 श्री  भाग्ये  गोवर्धन  :  क्या  पेट्रो  लियम  और  गैस  मंत्री  ग्रह  बताने  की  कृपा  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  उड़ीसा  में  रसोई  गैस  एजेंसियों  और  पेट्रोल/डीजल  पम्प  जिले-वार  कहां-कहां
 स्थित

 (=)  उनमें  से  कितने  अनुसूचित  जाति/जनजाति  को  आबंटित  किए
 1990-91  के  दौरान  आबंटित  रसोई  गैस  एजेंसियों  और  पेट्रोल/डीजल  पम्पों  की

 बार  संख्या  कितनी

 उनमें  से  कितनी  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  को  आबंटित  की

 जिले-बार  उन  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  जहां  1991-92  के  दौरान  रसोई  गैस  एजेंसियों  और

 पेट्रोज/डीजल  पम्प  आबंटित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 उनमें  से  कितने  अनुसूचित  जातियों/जनलजातियों  को  आबंटित  किए  जाएंगे  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  सें  राज्य  सन््त्रो  तथा  रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  भसन््त्री
 एस०  कृष्ण  और

 क्ल  अनु  ०जा  ०  ०जन  जाति

 (1.4.1991

 एल  ०पी  ०जी  ०  डिस्ट्रीब्यूटरशिप  80  16

 खुदरा  बिक्री  केन्द्र  डीलरणशिपें  325  31

 4  एल०पी०जी०  की  हिस्ट्रीब्यूटरशिपें  तथा  5  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  की

 एक  ।

 और  जबकि  पहले  की  विपणन  योजनाओं  में  नियोजित  कुछ  एल  ०पी०जी०  के

 ब्यूटरशिपों  तथा  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  डीलरशिपों  को  अभी  आरम्भ  क्रिया  जाना  वर्ष  1991-92  के
 लिए  किसी  नए  कायंक्रम  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 यात्रो  निवास/यूथ  हास्टल

 5396.  थ्रो  सूर्य  तारायण  सिंह  :

 ओ  विश्वनाथ  शर्मा  :  क्या  नागर  और  बिभानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तरकार  की  थी  लित्रा  ों/बूव  हॉशटज़ों  आदि  का  नि्भांग  करके  निम्न  बजट  वाले
 पर्यटकों  को  साक-सुबरे  तथा  सुवियजनक  आवास  अद्दात  करने  की  कोई  योजना

 38
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 यदि
 तो  देश  के  विभिन्न  भागों  में  मिसित  ऐसे  यात्री  लिवासों/यूथ  हॉस्टलों  का  ब्यौरा

 बवा  है  और  वर्ष  1990-91  के  दौरान  वतंम्मनਂ  यात्रीਂ  निवासों/यूथ  हॉस्टलों  में  कितने  कमरे  जोड़  दिए

 गए

 |
 इन  यात्री  निवासों/यूथ  हॉस्टलों  का  निर्माण  कब  किया

 |  निर्माण  के  इन  यात्री  निवासों/यूथ  हॉस्टलों  के  प्रत्येक्ष  कमरे  का  कितमा  किराया
 निर्धारित  किया  गया  था  और  इनके  किराए  की  वतंमान.दर  क्या  और
 4
 |  -  इन  यात्री  हॉस्टलों  के  कमरों  में  क्या-क्या  सुविधाएं  प्रदान  की  मई  हैं  ?

 सागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  साधवराब  :  हां  ।

 ।  देश  के  विभिम्न  भागों  में  ग्वाशह  याजी  निषास  और  33  यूथ  होस्ठलों  का  निर्माण  किया

 गया  1990-91  के  दौरान  वरतंकान  यात्री  निबासरों/यूथ!  होस्टलों  में  कोई  कसर  नहीं  ककया  गया
 है  ।

 सत्रह  यथ  होस्टल  छठी  योजनावधि  के  भन्त  तक  पूरे  हो  गएਂ  एक  यात्री  निवास  और
 ।4  यूथ  होस्टल  सातवीं  योजनावधि  के  दोरार  पूरे  हुए  ।  तो  यात्री  निवास  और  दो  यूज  होस्टल  1990-

 91  के  दौसन  पूरे  1991-92  में  अभी  तक  एक  यात्री  निवास  पूरा  हुआ  है  ।

 यात्री  निवासों  के  किराए  सामान्यतः  सज्य  सरकासें  द्वरा  निर्धारित  कित्त  जाते  हैं  और
 केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  इनको  संकलित  नहीं  करता  ।  यात्री  निवासों  में  डारमिट्री  आवास  में  प्रति

 शय्या  किराया  20  रुपए  और  50  रुपए  के  बीच  यूथ  होस्टलों  के  किराए  में  1985  से  कोई
 अधिक  परिवतेन  नहीं  हुआ  है  और  डारमिट्री  के  स्वरूपਂ  के  आवास  में  अ्रति  शब्या  किसया  8  रुपए
 से  20  रुपए  के  बीच  है  ।

 यात्री  निबासों/यूथ  होस्टलों  की  डारमिट्री  में  आकास  की  सुविधाओं  के  साथ-साथ  सामूहिक
 स््नान-घर  भी  होते  हैं  ।

 भारत  आने  बाले  विश्वेशो  फ्यंटकों  को  संख्या  में  कमो  असना

 5397.  श्री  पथ्लो  राज  डो०  चब्हाण  :

 श्री  अशोक  आतनन्वराय  वेशमुख  :  क्या  नागर  बिशानन  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारत  आने  वाले  विदेशी  पर्यटकों  की

 संख्या  में  कमी  आने  से  होटल  उद्योग  को  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इसके  परिणामस्वरूप  कई  होटल  बन्द  कर

 देने  पड़े  और

 ....  यदि  तो  सरकार  का  विदेशी  पर्यटकों  को
 आकर्षित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  साधथराबव  :

 नहीं  ।



 लिखित  उत्तरें  $  1991

 सरकार  पर्यटन  आधारिक  संरचना  में  सुधार  करके  तथा  विपणनन  प्रयासों  में  वृद्धि  करके

 भारत  में  पर्यटकों  के  आगमन  को  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  कर  रही

 लुर्साडग-बदरप्र  सेक्शन  सीमा  +

 £4 $398.  डा०  जयन्त  रंगपी  :  कया  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भू-स्खलन  के  कारण  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  उत्तर  सीमान्त  रेलवे  के  लुमडिंग-बदरपुर
 पर्वतीय  सेक्शन  पर  रेल  यातायात  कितने  दिन  अब्यवस्थित

 इसके  परिणामस्वरूप  रेलवे  को  राजस्व  तथा  अन्य  रूपों  में  कुल  कितनी  हानि  हुई
 और

 इस  समस्या  को  हल  करने  हेतु  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिका  :  1990-91  के  23  दिन
 भिन्न  समय  में  यातायात  में  बाधा

 भूस्खलन  को  हटाने  पर  लगभग  एक  लाख  रुपये  व्यय  किए  इसकी  वजह  से  राजस्व
 की  हुई  हानि  का  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।

 समस्या  पर  काबू  पाने  के  लिए  जहां  कहीं  आवश्यक  जल  निकासी  नालियों  की  व्यवस्था
 की  जा  रही  है  और  पहाड़  की  ओर  के  ढालों  को  सुदृढ़  किया  जा  रहा

 दुर्ग  में  विस्थापित  व्यक्तियों  को  मुआबजा
 है

 5399.  ओी  अस्यूलाल  चन्व्राकर  :  क्या  रेख  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 गत  पांच  वर्षों  के  दोरान  दुगगं  जिले  में  रेल  रिहायशी  मकानों  आदि  के

 निर्माण  के  लिए  रेलवे  द्वारा  भूमि  के  अधिग्रहण  के  परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्ति  विस्थापित
 क्या  इन  किस्थापित  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  का  कोई  प्रस्ताव  था

 यदि  तो  तदनुसार  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया  और
 शेष  व्यक्तियों  को  कब  तक  रोजगार  दे  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मल्लिकाजु  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 हिमाचल  प्रदेश  में  भुन्तर  हुथाई  अड्डे  का  बिस्तार

 5400.  प्रो०  प्रंभ  घूसस  :  क्या  नागर  बिमामन  और  पर्यटम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 |

 करेंगे  कि  :

 क्या  पयंटन  संवर्धन  के  लिए  कुल्लु  में  भुन्तर  हवाई  अड्डे  के  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कायं  कब  तक  शुरू  होने  की  संभावना  और
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  .?

 5

 चऔ चऔ



 12  1913  लिखित  उत्तर

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  साधबराव  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श
 हवाई  पट्टी  के  एक  नदी  के  काफी  समीप  से  बहने  के  कारण  भुन्तर  हवाई  अड्डे  के  धावनपथ

 का  विस्तार  करना  संभव  नहीं  है  ।

 वाहोद  में  लोलो  ब्कशाप

 5401.  श्री  सोमजोी  भाई  डामोर  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  रेलवे  के  लोको  वकशाप  में  बिजली  वालित  इंजनों  की  मरम्मत  का

 कार्य  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की

 गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मल्लिकाजु  :  हां  ।

 लोको  कारखाना  पश्चिम  रेलवे  में  बिजली  लोको  पुनर्स्थापन  का  कार्य  20.00

 करोड़  रुपए  की  प्रत्याशित  लागत  पर  1990-91  में  पहले  ही  स्वीकृत  किया  गया  इस  काये  के
 विस्तत  नक्शों  और  अनुमानों  को  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 छत्तीसगढ़  एक्सप्र स  रेलगाड़ी  को  रायगढ़  से  चलाना

 5412.  श्री  भवानी  लाल  बर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  आदिवासियों  की  सुविधा  के  लिए  अमृतसर  बिलासपुर
 गढ़  रेलगाड़ी  (8238,  8237)  को  रायगढ़  से  या  झारसुराडा  से  चलाने  का  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  चलाए  जाने  की  संभावना

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  मोटरगेज  रेल  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  अदलना

 ]
 5403.  भर  धर्म  भिक्षम  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हे

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  मीटर  गेज  रेल  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव

 61:
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 यदि  तों  ऐसी  लाइनों  के  नाम  कया  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  ५

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मल्लिकाज  ओर  परभनी-पूर्णा  ओर
 आदिलाबाद  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  एवं  पूर्णा  और  मुदखेड  के  बीच  समानान्तर  बड़ी
 लाइन  बनाने  के  कार्य  के  भाग  के  रूप  मुदखेड-आदिलाबाद  जो  आंध्र  प्रदेश  में  पड़ता  है  के  एक
 हिस्से  में  आमान  परिवर्तत  का  काम  अनुमोदित  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  महीं

 राज्यों  को  घिजषली  का  अतथक्ूण

 5404.  डा०  कारतिकेश्वर  पात्र  :

 लत  अनादि  चरणदसस  :  कया  विवश  ओर  गंश-परम्पशाभत  ऊर्जा  स्रोत  मनत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  : औ

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  और  संच  राज्य  क्षंत्रों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन
 बिजली  के  बिना  आवंटित  किए  कोटे  में  से  कितनी-नकितनी  बिजली  का  आबंटन  किया

 पूर्वी  क्षंत्र  में  केन्द्रीय  विद्यूत  उत्पादन  परियोजनाएं  कौन-कौन  सी  हैं  और  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  बिना  आवंटित  किये  गये  केन्द्रीय  कोटे  में  स ेआवंटित  की  गई  बिजली  का  राज्य-वार  ब्यौरा
 क्या

 क्या  पूर्बी  क्षत्र  के  सभी  राज्यों  में  से उड़ीसा  में  बिजली  की  सबसे  अधिक  कमी  और

 यदि  तो  उड़ीसा  में  बिजली  की  कमी  को  दूर  करने  और  बिना  आवंटित  किए  गये  बिजली
 के  केन्द्रीय  कोटे  में  स ेउडीसा  को  और  अधिक  बिजली  आवंटित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 विद्युत  और  गेर-प  रंपरागत  ऊर्जा  जोत  मंत्रालभ  के  राज्य  मंत्रों  कल्बमाथ  :
 और  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्  वर्ष  1988-89,  1989-90  89-90  एवं  1990-91  के  दोरान  देश  के
 विभिन्न  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  विद्य त  केन्द्रों  के  अनाबंटित  उत्पादन  में  से  विभिन्न  राज्यों/प्रणालियों  को  किए

 गए  आबंटन  का  ब्यौरा  में  दिया  गया  है  ।  पूर्वी  क्षेत्र  केन्द्रीय  क्षेत्र  क ेफरक्का  सुपर  ताप

 विद्य  त  केन्द्र  और  भूटान  स्थित  चूखा  जल-विज्वुत  वेन्द्र  की  अनाबंटित  विद्युत  को  पूर्वी  क्षत्र  के  संघटकों

 अर्थात  दामोदर  घाटी  निमम  वी०  उड़ीखा  और  पश्िचम  बंगाल  को  आबंटित  किया
 गया  है  जिसका  ब्यौरा  पहले  ही  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 1991  की  अवधि  के  पूर्वी  क्षेत्र  के  विभिन्न  राज्यों/प्रणालियों
 में  विद्यूत  सप्लाई  की  स्थिति  नीचे  दिए  अनुसार  थी

 यूनिट

 बिहार
 -  2375  1618  757

 दामोदर  घाटी  निगम  2470  2002  468
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 ,  जनक  मनन  पनन«ममनममंभ+भकनभ»«+०»«न  ५.3  a, नाता

 2  3  4

 उड़ीसा  2715  2401  314
 १.  पश्चिम  बंगाल  3750  3383  367

 पूर्वी  क्षेत्र  11310  9404  1906

 उड़ीसा  में  विद्यू  त  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  किए  जाने  हेतु  उड़ीसा  राज्य  बिजली  बोर्ड  द्वारा
 1193.5  मे०  वा०  क्षमता  जोड़े  जाने  की  परिकल्पना  की  गई  है  बशरत  वित्तीय  संसाधन  एवं  अन्य  निवेश

 निवेश उपलब्ध  हों  ।  विद्य  त  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  के  लिए  किए  गए  अन्य  उपायों  में  शामिल  हैं  :

 विद्यमान  विद्यूत  केन्द्रों  के  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  पारेषण  एवं  वितरण  हानियों  में
 कमी  मांग  प्रबन्ध  एवं  ऊर्जा  संरक्षण  सम्बन्धी  उपायों  को  कार्यान्वित  करना  ओर  अधिक  विद्युत
 वाले  क्षेत्रों  में  कमी  वाले  क्षेत्रों  को  विद्यूत  की  सप्लाई  करना  ।  दिनांक  15-8-1991  से  पूर्वी  क्षेत्र  में
 स्थित  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  विद्युत  केन्द्रों  सुपर  ताप  विद्य ूत  केन्द्र  और  भूटान  स्थित  चूखा  जल
 विद्यत  के  अनाबंटित  विद्यू  त  उत्पादन  में  से  उड़ीसा  को  10%  विद्युत  आबंटित  की  गई  है  जो
 कि  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  हेतु  चूखवा  जल-विद्यु  त  केन्द्र  से  डी०  वी०  सी०  को

 10%  विशिष्ट  आबंटन  की  गणना  करने  के  बाद  पूर्वी  क्षेत्र  के  संघटकों  में  विद्युत  क्री  सापेक्ष  प्रतिशत
 कमी  पर  आधारित  है

 63
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 12  1913  लिखित  उत्तर

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  के  कओं  को  खुदाई

 5405.  डा०  विश्वनाथम  केनियो  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 क्षपा  करेंगे  कि  :

 अब  तक  तेल  और  गैस  के  कितने  कुओं  की  खुदाई  की  गई

 कितने  कुओं  में  तथा  कितनी  मात्रा  में  तेल  और  गैस  प्राप्त  हुआ  और

 कितने  प्रतिजत  प्राकृतिक  गँस  का  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  र।ज्य  मन्त्री  तथा  रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्रो

 एस०  कृष्ण  :  7021

 '  4107  कुओं  में  तेल  तथा  417  कुओं  में  गँस  पाई  गई  है  ।  मात्रा  समय-समय  पर  बदलती

 रहती  है  ।

 विद्यु  स्टील  तथा  अन्य  औद्योगिक  प्रयोजनों  सहित  70%  से  भी  अधिक  गैस  का
 उपयोग  औद्योगिक  क्षेत्र  में  किया  जाता  है

 डेस्ू  अधिका  रियों  के  विरुद्ध  शिकायतें

 ]

 5406.  श्रोमतो  शीला  गौतम  :  क्या  विद्युत  और  गेर-परम्प  रागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  कर्मचारियों/अधिकारियों  के  विरुद्ध  शिकायतें  बहुत
 दिनों  से  लम्बित  पड़ी

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण

 कया  डेसू  के  सतकंता  विभाग  ने  इन  शिकायतों  को  निपटाने  के  लिए  कोई  समय  सीमा
 रित  की

 यदि  तो  इन  शिकायतों  को  निर्धारित  समय  सीमा  के  अन्दर  निपटाए  जाने  का  विचार
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  और  ग॑  र-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मन््त्री  कल्पनाथ  :
 और  डेसू  के  कुछ  मामलों  में  इसके  कर्मचारियों/अधिकारियों  के  विरुद्ध  शिकायतों  पर
 वाही  कुछ  समय  से  लम्बित  है  ।  यद्यपि  डेसू  द्वारा  प्राप्त  शिकायतों  पर  शीघ्र  कार्यवाही  किए  जाने  के
 प्रयास  किए  जाते  फिर  भी  निम्नलिखित  जैसे  विभिन्न  कारणों  से  विलम्ब  हो  जाता  है--रिकार्ड  की

 पुलिस  सी०बी  ०आई०  जिनके  द्वारा  भी  जांच  की  जाती  के  जांच  परिणामों
 की  प्रतीक्षा  और  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  शम्बन्धी  प्रक्रिया  में  समय  लगना  ।

 चूंकि  प्रत्येक  शिकायत  की  जांच  उसके  गुण-दोषों  क  आधार  पर  की  जानी  अपेक्षित  होती
 इस  सम्बन्ध  में  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।
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 और  प्रश्न  वहीं  उठता  ;

 बालाघाट  जंक्शन  के  लिए  आरक्षण  कोटा

 5407.  श्री  विश्वेश्यर  भगत  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  +
 कया  बालाघाट  जिला  मुख्यात्रम  के लिए  बालाघाट  जंक्शन  पर  महानदी  एक्सप्रेस  और

 छत्तीसगढ़  एक्सप्र  स  में  प्रथम  श्र  णी  में  आरक्षण  कोटे  की  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कायं  वाही  की  गई  है  ?

 |  रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सध्लिकाअ  :  ऊयचे  दर्जे  में  कोटा  आवंटित  करने  के
 लिए  मांग  की  गई

 ..  बालाघाट  स्टेशन  पर  इन  गाड़ियों  के  लिए  पहला  दर्जा/वातानुकूल  के  टिकटों  की
 बिक्री  कम  होने  के  कारण  कोटा  आवंटित  करना  औचित्यपूर्ण  नहीं  है  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  बाय दूत  सेबाएं

 ]
 5408.  झ्रो  के०  प्रधानो  :  क्या  सागर  छिस्तचत्न  और  प्रयंडक्न  मंत्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  को  जाने  वाली  वायुदृत  की  उड़ानें  अनियमित

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 नागर  बिसानन  ओर  पयंटन  मंत्रों  माधवराव  :  से  उत्तर  पूरी  क्षंत्र  में
 के  परिचालन  खराब  मौसम  और  तकनीकी  खराबियों  के कारण  कुछ  अनियमित  हो  गये

 उत्तर  पूर्वी  क्षंत्र  में  परिचालनों  के  लिए  विमानों  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  के  लिए  कदम  उठाए
 भ्रष्ट

 श्वोन्द्र  नाथ  टंगोर  हारा  उपयोग  किया  गया  संखून

 5409.  डा०  सी०  सिलयेरा  :  क्या  रेख  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  श्री  रवीन्द्र  नाथ  टंगोर  द्वारा  वर्ष  1941  में  हावड़ा  से  बोलपुर  तक  की  अपनी  यात्रा ।
 के  दौरान  उपयोग  में  लाए  गए  रेलवे  सैलून  को  पुनः  उसके  मूल  रूप  में  लाने  के  लिए  कुछ  प्रयास  किये
 गये

 (a)  यदि  तो  इस  सैलूत्र  क्री  पृष्ठभूमि  और  ब्रिशिष्टताओं  सहित  तत्सम्बन्धी  अन्य  ब्यौरा
 कया  ओर

 इस  प्रयोजनायं  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जायेमी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  हां  ।

 इस  सैलून  का  तत्कालीन  ईस्ट  इंडियन  रेलवेज  के  लिलुआ  कारखाने  द्वारा  1921  में  निर्माण
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 किया  गया  था  |  यह  खक़ड़ी  का  बना  सवारी  डिब्द्भा  है  तथा  जब  रवीन्द्र  नाथ  टैगोर  ने  गाड़ी  द्वारा  अपनी
 अन्तिम  यात्रा  की  थी  तब  ईस्ट  इंडियन  रेलवेज  के  तत्कालीन  मुख्य  परिचालन  अधीक्षक  द्वारा  इसका
 इस्तेमाल  किया  गया  था  |

 इस  सवारी  डिब्बे  को  परिचालन  में  बनाये  रखना  अलाभप्रद  हो  गया  था और  इसका  एक  दशक
 ले  अधिक  समय  से  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  रहा  ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  को  देखते  हुए  इस  डिब्बे  को

 नाकारा  करने  तथा  इसका  निपटान  करने  के  लिए  कारंवाई  नहीं  की  गई  थी  ।

 इस  डिब्बे  की  मरम्मत  तथा  नबीकरण  पर  58,000  रुपयों  की  राशि  खर्च  की  गई  है  ।

 घरेली-कासगंज  लाइन  पर  और  गाड़ियां  जलाना

 थी  जिस्मयानन्द  स्थासभो  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंसे  कि

 बरेली-कासगंज  छोटी  लाइन  पर  अप  और  डाउन  कितनी  सवारी  गाड़ियां  चल  रही

 क्या  इस  रेल  लाइत  पर  और  सवारी/माल  माड़ियां  चसाने  का  कोई  अस्ताव  और

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संजी  :  अप  और  शउच  दोत्तों  दिशाओं  में  6

 फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्  नहीं  उठता  ।

 तस्कर  से  दाजणगरे  तक  रैल  लाइन

 .  झिनुश्ाद |
 झो  सो०  पो०  सदाल  गिरियप्पा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमकर  से  चित्रदु्म  दावणगेरे  तक  एक  नई  रेल  लाइन  बिछाने

 को  मांग  जिससे  तुमक्र  और  दावणगेरे  के  बीच  की  दरी  सड़क  मार्ग  के  हिसाब  से  लगभग  60  किलो

 भीटर  कम  हो  और

 यदि  हां  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मल्लिकाजु  :  हां  ।  सुझाई  गई  लाइन  से

 दूरी  में  लगभग  25  कि०  मी०  की  ऊ्रमी  आ  जायेगी  ।

 संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  इस  लाइन  के  निर्माण  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 दाजिलिग  में  हवाई  पट्टी

 रेल  भी  चिस  बसु  :  क्या  त्यलर  क्मिरलन  और  पयंटन  मन्त्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  *
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 क्या  सरकार  का  विदेशी  पर्यटकों को  लाभान्वित  करने  के  लिए  दाजिलिंग  में  एक  हवाई

 पट्टी  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 नागर  विभानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  और  दाजिलिंग  गोरखा

 हल  काऊ  सिल  ने  दार्जिलिंग  में  टाइगर  हिल  पर  एक  हवाई  पट्टी  के  निर्माण  का  सुझाव  दिया  है  ।  राष्ट्रीय
 विप्ानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  इस  स्थान  का  सर्वेक्षण  किया  गया  था  और  यह  पाया  गया  कि  लगभग

 25  करोड़  रुपये  की  लागत  से  एब्रो  प्रकार  के  विमान  के  परिचालनों  के  लिए  उपयुक्त  6500  फट  »< का

 फुट  की  हवाई  पट्टी  का  निर्माण  करना  व्यावहारिक  हो  सकेगा  ।  पर्यावरण  और  वन
 मंत्रालय  द्वारा  गठित  एक  समिति  ने  इस  स्थान  को  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  उपयुक्त  नहीं  पाया  हवाई
 पट्टी  का  निर्माण  क  गये  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  द्वारा  अनुमति  दिए  जाने
 तथा  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  पर्याप्त  निधियों  के  उपलब्ध  कराये  जाने  पर  निर्भर  करता

 कै
 हद

 फरकक््का  लालमटिया  रेल  लाइन  पर  कार्यरत  कमंचारियों  को  प्रशिक्षण

 5413.  श्री  साईमन  मरान््डी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 )  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  फरक्का  लालमटिया  रेल  लाइन  पर  कायंरत  कर्मचारियों  को
 कुशल  कारीगर  बनाने  हेतु  प्रशिक्षित  किए  गए  कमंचारियों  की  वर्ष  वार  संख्या  कितनी  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  कार्यरत  ऐसे  कमंचारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  अब  तक  प्रशिक्षण
 नहीं  दिया  गया  है  और  इसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्री  मल्लिकाजु  :  और  फरक््का  लालमटिया  रेलबे
 लाइन  निजी  साइंडिग  के  रूप  में  राष्ट्रीय  ताप  बि  जली  निगम  के  स्वामित्व  में  है  और  वही  उसका
 रक्षण  करता  है  ।  .

 एयर  टेक्सो  योजना

 5414.  डा०  जी०  एल०  कनोजिया  :

 .  ओ  गरुदास  कासत  :

 श्री  महेश  कुमार  कनोड़िया  :

 कसा  कि
 आरसतो  सुमित्रा  महाजन  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कक  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  16  1991
 के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  टैक्सीज  ए

 नीयर  फ्लापਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकषित  किया  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और
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 देश  में  सभी  जिलों  को  वायुमागगं  से  जोड़ने  क ेलिए  वैकल्पिक  व्यवस्था  करने  हेतु  सरकार  ने
 क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रो  माधवराव  सिंधिया  )  :  हां  ।

 यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  हवाई  टैक्सी  योजना  असफल  हो  गई
 निजी  हवाई  टैक्सी

 के  परिचालन  में  विभिन्न  प्रतिबन्धों  को  हाल  ही  में  हटाया  गया  हवाई  टैक्सी  सेवाओं  के  परिचालन

 की  विमानों  क ेचयन  और  कामिकों  की  नियुक्ति  और  निजी  प्रचालकों  के  लिए
 आधारभूत  सुविधा  ओं  की  स्थापना  पर  कुछ  समय  लगता  आशा  है  कि  निकट  भविष्य  में  इस  योजना
 में  तेजी  आयेगी  ।  इस  योजना  की  सफलता  के  लिए  सरकार  आगे  और  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करेगी  ।

 देश  में  सभी  जिलों  को  हवाई  मार्ग  से  जोड़ने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  परिचालनात्मक

 और  वाणिज्यिक  ब्यवहार्यता  के  आधार  पर  प्रचालकों  द्वारा  विमान  सेवा  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 मम्बई  में  पाइप  द्वारा  गंस  को  सप्लाई

 54  5.  श्री  राजेंद्र  कमार  शर्मा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  गस  प्राधिकरण  लिमिटेड  की  एक  सहायक  कम्पनी  को  विदेशी

 सहयोग  से  मुम्बई  में  पाइप  द्वारा  गैस  की  सप्ला  ई  के  लिए  स्वीकृति  दे  दी  और

 यदि  तो  इस  काय॑  पर  कितना  खर्च  होने  की  सम्भावना
 है  और  कब  तक  इस  गैस  की

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 इस०  कृष्ण  :  जी  नहीं
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जयप्र-रेवाड़ी  शटल  गाड़ी  में  जोड़े  गए  यात्रो  डिब्बे

 5416.  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जयपुर-रेबाड़ी  शटल  गाड़ी  में  कितने  सवारी  डिब्बे लगाए  जाते  और  उनमें  से  कितने
 यात्रियों को  उपलब्ध  रहते  हैं

 क्या  उस  गाड़ी  में  सवारी  डिब्बों  की  कमी  की  वजह  से  यात्रियों को  छत  पर  बैठकर  यात्रा

 करनी  पड़ती

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  मार्ग  पर  सवारी  डिब्बों  की  छत  से  गिरने  वाले  यात्रियों की
 वर्ष  वार  संख्या क्या

 क्या  सरकार का  इस  गाड़ी में  लगे  सवारी  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिक/अजु  :  159/160  रेवाड़ी-जयपुर
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 शटल  गाड़ी  में  पांच  सवारी  डिब्बे  लगाये  जाते  ओर  ये  सारे  सवारी  डिब्बे  यात्रियों  को  उपलब्ध  रहते

 और  ऐसा  कोई  मामला  प्रकाश  में  रहीं  आया

 आगामी  वर्षो  में  जैसे  ही  हमारे  उत्पादन  यूनिटों  से  अधिक  मात्रा  में  सवारी  डिब्बे  उपलब्ध

 होंगे  ।

 गुजरात  सें  ज्वारोय  तरंगों  से  ऊर्जा  का  उत्पादन

 ]

 5417.  डा०  के०डी०  जेस्वाणो  :  क्या  विद्युत  ओर  गेर-परण्परानत  ऊर्जा  त्रोत  मन्त्री  यह  बतानेਂ

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  के  खम्भात  समुद्र  तट  पर  ज्वारीय  तरंगों  से  ऊर्जा  का  उत्पादन  करने  के  बारे
 में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  समय  यह  योजना  किस  चरण  पर  चल  रही  है  ?

 विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 से  गुजरात  के  खम्बात  समुद्र  तट  पर  ज्वारीय  तरंग  ऊर्जा  के  माध्यम  से  विद्यू,त  का  उत्पादन  किए
 जाने  सम्बन्धी  तकनी  की-आर्थिक  व्यवहाय॑त्ता  का  पता  लगाने  के  लिए  विस्तृत  सर्वेक्षण/अन्वेषण  नहीं  किए

 गए  हैं  ।

 गुजरात  में  मोटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बधलना

 5418.  श्री  काशी  राम  राजा  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  मीटर  गेज  की  बहुत  सी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलसें  के

 लिए  प्रस्ताव  भेजे  और

 इनमें  से  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  स्वीकृत  प्रस्तावों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  :  हां  ।

 आठववी  सोजना  में  शामिल  करने  के  लिए  अभी  किसी  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 गया

 सभस्तोप्र  में  रेल  डिब्णे  बनाने  का  कारखाना

 ]
 5419.  श्री  मंजय  लाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समस्तीपुर  रेल  डिब्बा  निर्माण  कारखाने  में  मीटर  गेज  लाइन  के  यात्री  डिब्बों  ओर

 माल  डिब्बों  की  मरम्मत  का  अधिकांश  कायें  गोरखपुर  रेल  डिब्बा  निर्माण  कारखाने  में  किया  जा  रहा  है
 और  कारखाने  के  शेष  काये  को  किसी  अन्य  स्थान  पर  करवाने  की  योजना  भी  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकार्ज  :  और  मीटन  लाइम  से  सवारी  डिब्बों
 की  आवधिक  ओवरहाल  का  मरम्मत  कार्य  1983  में  गोरखपुर  वर्कशाप  को  स्थानांतरित  कर  दिया  गया
 था  और  इसके  बदले  में  माल  डिब्बों  की आवधिक  ओवरहाल  का  मरम्मत  कार्य  गोरखपुर  से  समस्तीपुर  को
 स्थानांतरित  कर  दिया  गया  मीटर  लाइन  के  माल  डिब्षरों  के  बेड़े  को  कम  करने  के  कारण  माल
 डिब्बों  की आवधिक  ओवरहाल  का  काय॑  उत्तरोत्तर  कम  हो  रहा  इस  कारखाने  की  क्षमता  का
 योग  मीटर  लाइन  के  नए  माल  डिब्बों  के  निर्माण  के  लिए  भी  किया  जा  रहा  इस  वर्कशाप  को  किसी
 अन्य  स्थान  पर  स्थानांतरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जमालपुर  में  रेल  कारखाना

 5420.  श्री  ब्रह्मानन्द  मंडल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 जमालपूर  कारखाने  के  अन्तर्गत  कितनी  कार्यशालाएं  कार्य  कर  रही  हैं  और  उनमें  से
 कितनी  कार्येशालाओं  को  बन्द  कर  दिया  गया  है

 क्या  1992  तक  वहां  पर  भाष  के  इन्जन  का  निर्माण  बन्द  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना
 शजफः

 यदि  तो  क्या  इस  कारखाने  के  कार्मिकों  को  खपाए  जाने  का  विचार

 क्या  सरकार  का  विचार  यहां  माल  डिब्बे  और  यात्री  डिब्बे  बनाने  का  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  कार्य  पर  कितना  खर्च  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सल्लिकार्जु  :  जमालपुर  के  कारखाने  में
 शालाओं  की  संख्या  चौंतीस  है  तथा  इनमें  से  कोई  भी  बन्द  नहीं  की  गई  -

 जमालपुर  कारखाने  में  किरी  भाष  इल्जन  का  निर्माण  नहीं  किया  जाता

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  वहां  सुविधाओं  की  कमी  के  कारण  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 अतिरिक्त  विद्युत  तथा  उत्पादन

 5421.  श्री  मोहन  रावले  :  कया  विद्यत्  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 1988-89,  1989-90  तथा  1990-90  के  दौरान  विद्युत  क्षेत्र  में  अतिरिक्त  क्षमता
 उत्पादन  करने  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 प्रत्येक  वर्ष  कितना-कितना  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया

 क्या  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  कमी  रही  और
 यदि  तो  प्रतिवर्ष  कितना  कमी  रही  है  और  इसके  क्या  कारण  हैँ  ?
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 बिद्चूत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  ल्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  कल्पताथ
 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 वर्ष  खक्ष्य  कमी  कमी  1988-89

 _ अधिकता  368.5  )

 4496.5  3885  (+)  368.5

 4892.4  4687.7  (--)  204.7  सिविल कार्यों  एवं  यूनिट  उत्पादन
 सम्बन्धी  कार्य  की  प्रगति  घीमी

 भेल  द्वारा  सप्लाई  में  विलंब
 होना  आदि  ।

 1990-91  4212  2776.8  1435.2  सिविल  कार्यों  एवं  यूनिट  उत्पादन
 सम्बन्धी  कार्य  की  प्रगति  धीमी

 भेल  द्वारा  सप्लाई  में  विलंब
 केशफलो  अपर्याप्त  होना

 और  कुछ  राज्यों  में  कानून  एवं
 व्यवस्था  की  अशान्त  स्थिति
 होना  ।  ऊ+

 रेल  लाइनें

 5422.  ली  एच०छो०  देवगोड़ा  :  क्या  रेख  बरकी  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे कि  देश  में
 मीटर  गेज  और  बड़ी  रेल  लाइनों  की  लम्बाई  का  राज्य-वार  ब्मौरा  क्या  है  ?

 रेल  मम्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  मसल्लिकालु  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 31-3-90  को  स्र्म  कि०मी०  का  का  राज्यवार  विवरण

 राज्य  का  नाम  बड़ी  लाइम  मीटर  छोटी  जोड़
 लाइन  लाइन

 1.  आन्प्र  प्रदेश  3374.21  1610.09  36.94  5021.24

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  ना  1.26  जप  1.26
 3.  असम  266.44  2484.50  --  2450.91

 4.  बिहार  3563.77  1693.18  69.15  $326.10

 5.  गोवा  बन  79.06  गा  79.06
 ह
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 6.  गुजरात  1710.31

 7...  हरियाणा  883.58

 8...  हिमाचल  प्रदेश  11.55

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  77.29
 10.  कनाटक  656.22

 11.  केरल  869.84

 12.  मध्य  प्रदेश  4391.73

 13...  महाराष्ट्र  3340.43

 14...  मणिपुर  --

 15.  नागालैंड  --

 16.  उड़ीसा  1858.59

 17.  पंजाब  1980.81

 ०  8.  राजस्थान  1176.65

 19.  तमिलनादु  1132.96  32.96

 20...  ज़िपुस  न

 21.  उत्तर  प्रदेश  6117.74

 22.  पुं०  कंगाल  2979.77

 केला  शाशित  प्रवेश

 1  अण्डीगढ़  11.00

 2...  क्लली  140.74

 3.  फब्छिबेरी

 जोड़  :  34543.60

 Ree
 लिखित  उत्तर

 4  5  6

 2655.22  920.85  5286.38

 612.81  2.38  1499.77

 244.25  255.80

 77.29
 2259.84  148.46  3064.52

 114.43  --  984.27

 497.86  948.44  5838.03
 993.66  1100.05  5434.14

 1.35  --  1.33

 9.35.  --  9.35
 -.  143.03  2001.62

 138.23  11.93  2150.97

 4505.52  86:51  5768.68

 2879.14  --  4012.10

 44.72  --  44.72

 2768.03  2.28  8888.48

 477.11  352.60  3809.48

 कि  ~  11.00

 27.09  167.83

 27.11  --  27.11

 23599.5  4067.87  62211.03

 शेष  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  कोई  रेलवे  लाइन  नहीं  है  ।

 दरभंगा  तथा  सकरो  में  रेलये  कालिंग  पर  उपस्पिल

 5423.  भ्री  भोगेस्त्र झा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि
 क्या  दरभंगा के  उत्तर  में  प्रथम  रेलवे  क्रासिंग  पर  तथा  सकरी  जंक्शन के  पूर्व  ऊपरिपुल

 निर्मित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
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 i  न  ननन-ममनन-मनमनननन  नमन  नमन

 यह  दोनों पुल  कब  तक  निर्मित  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  ५

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इन  ऊपरी  पुलों  के  लिए  राज्य  सरकार  से  नियमानुसार  लागत  को  वहन  करने  की  विधिवत
 स्वीकृति  सहित  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 उड़ीसा  में  प्राम  विद्युतोकरण

 दे  5424.  श्री  गोबिन्द  चन्द  म्  क्या  बविश्चूत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना  के  अन्तर्गत  उड़ीसा  के  सुन्दरगढ़  और  मयरभंज  जिलों  में
 बिजली  के  खम्भ  लग्ग  दिए  गए  किन्तु  उनसे  विद्य्  त  की  आपूर्ति  नहीं  होती  ओर

 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  को  विद्युत  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कारंवाई  की  गई
 है  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्वाव  है  ?

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  भन्त्रालय  के  राज्य  मन््त्रो  कल्पमाथ  :
 और  गांव  के  विद्युतीकरण  हेतु  ग्राम  विद्य्  तीकरण  स्कीमों  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  क  ययंवाही  कटी
 जानी  अपेक्षित  होती  है---सबसे  पहले  खम्बों  का  उत्थापन  करना  फिर  तार  इन्सुलेटर्स
 ओर  अन्त  मैं  लाइन  को  ऊजित  करना  ।  यह  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  की  जाने  वाली  सतत्  कार्यवाही
 है  ।  उपलब्ध  सूचना  के  संख्या  के  अन्त  तक  उड़ीसा  के  सुन्दरगढ़  तथा  मयूरभंज जिलों  में  विज्ञ  तीकृत  किए  गए  गांवों  की  संख्या  निम्नानुसार
 काम  न  सा  च््णणए  ना  “  जाए  स्थिति

 जिले  का  नाम  की  जनगणना  के  अनुसार  fara,  की  स्थिति  के
 गांवों  की  संख्या  विद्य ूतीकृत  गांव

 .
 क्योंझर  2045

 मयू  रभंज  3729  2242
 5425. डा० सुधोर राय : क्या नागर  मंत्री  यह  -  बताने की  काका

 ]
 5425.  डा०  सुधोर राय

 :  क्या  नागर  बिसानस और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 एयर  इण्डिया  में  विमान  चालक  दल  एक  भहीने  में  सामान्यतः  कितने  घण्टे  उड़ान  करता

 पुरुष और महिला चालक-दल वास्तविक रूप से कितने घंटे उड़ान करता 76



 12  लिखित  उत्तरं
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 क्या  चालक  दल  के  प्रत्येक  सदस्य  के  उड़ान  घंटों  का कम  उपयोग  होता  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 हैः

 चालक  दल  की  अधिकाधिक  सेवायें  लेने  हेतु  एयर  इण्डिया  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मल्त्रो  साधवराव  एयर  इंडिया  में  केबिन

 कर्मीदल  के  लिए  प्रतिमाह  सामान्य  उड़ान  घंटे  प्रति  केबिन  कर्मीदल  50  घंटे  हैं  ।

 पुरुष  केबिन  कर्मीदल  के  लिए  औसतन  उपयोगिता  प्रतिमाह  36  घंटे  है  और  महिला  केबिन

 कर्मीदल  सदस्यों
 के  लिए  यह  38.5  घंटे

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कर्मीदल  की  उपयोगिता  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि
 से  शेड्यूल-सम्बन्धी  कार्य-कुशलता  में

 सुधार  लाने  के  लिए  एयर  इण्डिया  केबिन  कर्मीदल  के  रोस्टर  का  कम्प्यूटरीकरण  करने  की  प्रक्रिया

 में

 मम्बई-धोंड-सनमाड
 के  बोल  चलने  वालो  रेलगाड़ी  को  बहाल  करना

 हा
 5426.  श्री  यशवंतराय  पाटिल  :  कया  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई-घोंड-मनमाड  यात्री  रेलगाड़ी  को  रह  कर  दिया  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  इस  रेलगाड़ी  को  बहाल  करने  के  बारे  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  रेलगाड़ी  को  कब  तक  बहाल  करने  का
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  अहमदाबाद  और  मुम्बई  के  बीच  नई  रेलगाड़ी

 चलाने  का  और

 यदि  तो  इस  रेलगाड़ी  को  कब  तक  चलाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  पूवंवर्ती  321/322  बम्बई-धोड-मानमाड

 पैसेंजर  को  बम्बई-पुणे  खण्ड  पर  रह  किया  गया  गाड़ी  को  अब  1321/1322  नम्बर  दिया

 गया  जो  अब  धोंड  के  रास्ते  पुणे  और  मनमाड  के  बीच  चलती

 परिचालनिक  कठिनाइयां  ।

 हां  ।

 इस  गाड़ी को  बम्बई-पुणे  खण्ड  पर  पुनः  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं
 हे
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 केरल  में  कोयले  के  भंडार

 5427.  श्री  बो०एस०  बिजयराघवन  :  क्या  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  देश  में  कोयले  का  कुल  कितना  उत्पादन

 क्या  कोयले  का  यह  उत्पादन  देश  में  विभिन्न  उद्योगों  की आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के

 लिए  पर्याप्त

 क्या  सरकार  देश  विशेषकर  केरल  नए  कोयला  भंडारों  का  पता  लगाने  का  प्रयास
 कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०ए०  :  वर्ष  1990-91  के  दोरान  देश  में
 कोयले  का  कुल  उत्पदन  211.73  मि०  टन  हुआ  ।

 हां  ।  वर्तमान  कोयले  का  उत्पादन  तथा  हमारे  पास  उपलब्ध  पिट-हैड  कोयले  का  स्टाक
 सभी  उद्योगों  की  मांग  को  पूरा  किए  जाने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  केवल  इस्पात  को  छोड़कर
 जहां  संमिश्रण  के  प्रयोजन  से  इस्पात  संयंत्र  प्रति  वर्ष  लगभग  चार  मिलियन  टन  कोककर  कोयले  का
 आयात  कर  रहे  हैं  ।

 और  )  हां  ।  देश  के  विभिन्न  भागों  में  कोयले  के  भंडारों  का  पता  लगाने  के  लिए
 क्षेत्रीय  अन्वेषण  का  निरन्तर  आधार  पर  भारतीय  भृन्सवेंक्षण  द्वारा  किया  जाता  भारतीय
 सर्वेक्षण  तथा  अन्य  अभिकरणों  द्वारा  किए  गए  अन्वेषण  के  परिणामस्वरूप  1-1-1990  को  अनुमानित
 1,86,044.24  मि०  टन  कोयले  के  भंडारों  की  तुलना  1-1-1990  की  स्थिति  के  अनुसार एज  के
 1,92,359.15  मि०टन  कोयले  के  कुल  भंडार  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  जोकि  6314.91

 मि०  टन  ऊी  वृद्धि  को  दर्साने  केरल  राज्य  में  कोयले  के  भंडार  विद्यमान  होने  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक

 पता  नहीं  चला

 एयर  बस

 5428.  ओर  प्रकाश  थो०  पाटील  :

 ओर  साईसन  सरांडो  :  क्या  नागर  बिमानन  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा
 करेंगे  कि  :

 एयरबस  बेड़े  की  उड़ानों  को  बन्द  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  निर्णय  के
 णामस्वरूप  अब  तक  कितना  वित्तीय  घाटा  उठाना  पड़ा

 क्या  इस  घाटे  के  लिए  किसी  को  जिम्मेदार  ठहराया  गया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्या  है  और  दोषी  पाए  गए  ब्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की  गई  ओर

 क्या  विमान  चालक  अब  एयरबस  चलाने  के  लिए  पूरी  तरह  से  प्रशिक्षित

 ज्ञागर  बिसानन  ओर  पयंटन  संत्रो  साधवराव  :  और  40  सप्ताहों  तक
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 विमानों  की  ग्राउंडिग  के  कारण  इंडियन  एयरलाइंस  को  हुई  कुल  अनुमानित  हानि  171.06  करोड़
 रुपए  विमानों  को  ग्राउन्ड  करने  का  निर्णय  मन्त्रिमण्डल  स्तर  पर  लिया  गया

 हां  ।

 कलकत्ता  हवाई  अड्डे  पर  नया  टसिनल  भवन

 5429.  प्रो०  अशोक  आनन्दराव  देशमुख  :  क्या  नागर  विसानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  पर  नए  टमिनल  भवन  का  निर्माण  कायं  पूरा  हो  गया

 क्या  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  से  नई  अन्तर्राष्ट्रीय  उडानें  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  और  रूमानिया

 लाइन्स  ०ए०आर०ओ०एम  ०)  ने  हाल  में  कलकत्ता-आबूधाबी-बुचारेस्ट  सैक्टर  पर  दो  सप्ताह  में  एक
 सेवा  आरम्भ  कर  दी  है  ।

 रसोई  गैस  की  एजेंसियों  के  आबंटन  में  अभियमितताएं

 5430.  श्री  सूयंनारायण  यादव  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  रसोई  गैस  की  एजेंसियों  के  आबंटन  के  बारे  में
 बड़े  पैमाने  पर  की  गई  अनियमितताओं  के  बारे  में  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  बिहार  के  संदर्भ  में  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  क्या  कारंबाई
 की  गई  और

 है

 सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  की  अनियमितताओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०
 कृष्ण

 :  से  बड़  पैमाने  पर  अनियमितता  के  बारे  में  कोई  जानकारी  सरकार के  ध्यान  में

 नहीं  लाई  गई  प्राप्त  प्रत्येक  शिकायतों  की  जांच  की  जाती  है  ।

 हरियाणा  में  रसोई  गेस  एजेंसियां  तथा  पेह्रेश  पस्य

 $431.  शओ  रास  प्रकाश  चोधरो  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  भेस  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  छः  महीनों  के  दौरान  हरियाणा  में  जिलावार  कितने  पेट्रोल  पम्ष  तथा  रसोई  गैस
 एजेंसियां  आबंटित  की  गई  और  ये  कहां-कह्ां  स्थित  और

 इनमें  से  कितनी  एजेंसियां  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  को
 आबंटितकी  *
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 का  आता

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  में  राज्य  अंत्री  तथा  रखा  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री में  राज्य  संत्री

 एस०  कृष्ण  :  खुदरा  बिक्रो  केन्द्रों  को डोलरशिपें

 (1)  फरीदाबाद
 ु

 (2)  गुड़गांव

 एल०  पी०  जी०  को  डिस्ट्रोब्यूटरशिप

 (1)  पंचकुला

 (2)  समालिका

 सरकार  इन  आबंटनों  की  समीक्षा  कर  रही

 शून्य
 पयंटन  नीति

 5432.  भ्रो  विश्वनाथ  शर्मा  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1982  में  पर्यटन  नीति  तैयार की
 यदि  तो  इस  नीति  में  अब  तक  किए  गए  परिवर्तनों  का  ब्यौरा  क्या

 कया  विदेशी  पर्यटकों
 को

 और  अधिक  आकर्षित  करने  के  लिए  इस  नीति  में  कुछ  परिवतंन
 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागर  विभानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  हां  ।
 से  सरकार  पर्यटन  के  सम्बन्ध  में  एक  कार्य  योजगा  तैयार  करने  की  कारंवाई  कर  रही

 है  जिसके  कारण  कुछ  नीतिगत  परिवतंन  करने  की  जरूरत  पड़  सकती  है  ।

 पेलेस  आन  व्होल्स  का  नवोकरण

 5433.  श्री  राम  नारायण  बेरजबा  :

 श्री  गिरधारों  लाल  भागंव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 आन  व्हील्सਂ  रेलगाड़ी  के  सवारी  डिब्बों  की  कालावधि  पूरी  हो  गई

 यदि  तो  सरकार  की  सुविधा  के  लिए  इस  रेलगाड़ी  का  चलाना  जारी  रखने
 के  लिए  क्या  योजनाएं  बना  रही

 क्या  इसके  डिब्बों
 का नवीकरण  करने  हेतु  धनराशि  उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि
 तो

 कितनी  और  इसका  आवंटन  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 80
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 आन  अत  व  सी  िघक्इ  न्ननन  न ीडत-सइ-+क्ननननीन नीयत  «वतन  «न  ॑नन-ी--ी--+-+-+-+>न्नितनता

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  जी  हां  ।  इन  सवारी  डिब्बों  ने  अपनी
 निर्धारित  आयु  पूरी  कर  ली

 ५...
 से  एक  वातानुकूल  रेक  निर्माणाधीन  है  जो  मौजूदा  रेक  के  स्थान  पर  लगाया

 जायेगा  ।

 कोयलकारो  परियोजना

 5434.  श्री  ललित  उरांव  :  क्या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  बिहार  में  कोयलकारों  परियोजना  पर  आज  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई

 विद्यूत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  कल्पनाथ  :  बिहार
 में  कोयल  कारो  जल  विद्य्  त  परियोजना  के  लिए  राष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम  लि०  एच०  पी०

 द्वारा  1991  के  अन्त  तक  9.40  करोड़  रुपये  की  राशि  खर्च  की  जा  चुकी  है  ।

 आवर्श  स्टेशन

 5435.  झरी  दाऊ  वयाल  जोशी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  अब  तक  आदर्श  स्टेशनों  के  रूप  में  विकसित  किये  गये  स्टेशनों  के  नाम  क्या

 वहां  पर  किये  गये  काम  की  प्रमुख  विशेषताए  क्या

 क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  कुछ  और  स्टशनों  को  आदर्श  स्टेशनों  के  रूप  में  विकसित  किये  जाने
 #  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इन  स्टेशनों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  निम्नलिखित  स्टेशनों  को  आदर्श  स्टेशन

 के  रूप  में  विकसित  करने  के  लिए  चुना  गया

 आदर्श  स्टेशनों  के  नाम

 ऋम  सं०  आदर्श  स्टेशनों  के  नाम

 2.  हैदराबाद  रा

 2.  विजयवाड़ा

 3.  तिरुपति

 4.  रा  वाल्तेर

 +  5.  न्यू  बोंगाई  गांव

 6.  गुवाहाटी

 १.  लामंडिग

 8.  तिनसुकिया

 9.  धनबाद
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 10.  गया

 11.  पटना  हु

 12.  समस्तीपुर

 13.  मुजफ्फरपुर

 14.  कटिहार

 15.  रांची

 16.  टाटानगर

 17.  नयी  दिल्ली

 18.  अहमदाबाद

 19.  राजकोट

 20.  जूनागढ़

 21.  भिवानी

 22.  शिमला

 235.  जम्मूतवी
 24.  तिरुवनन्तप्रम

 25,  मैसूर
 26.  बेंगलूरु  सिटी

 27.  बेल्लारी

 28.  अकोला

 29.  बम्बई  वी०  टी०

 30.  ।  पुणे

 31.  नांगपुर
 -  32.  शोलापुर

 33.  नान्देड

 34.  गोंदिया

 35.  बम्बई  सेन््ट्रल
 36.  ग्वालियर

 82
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 जालन्धर

 बीकानेर

 जोधपुर

 जयपुर

 भरतपुर
 अजमेर

 मव्रास

 तिरुचिरापल्ली

 मदुरे

 कोयम्बदूर
 मेरठ  सिटी

 लखनऊ

 इलाहाबाद

 मुरादाबाद
 लखनऊ  रेलवे

 गोरशपुर
 काठगोदाम

 इलाहाबाद  सिटी

 आगरा  फोर्टे

 सियालदह

 हाबड़ा

 दुर्गापुर
 मालदा  टाउन

 खड़गपुर

 लिखित  उत्तर्र
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 स्टेशनों  में  पीने  का  प्लेटफार्मों  का  बेहतर  बुकिंग
 चलन  क्षेत्र  में  ऊपरी  सड़क  पुलों  की  व्यवस्था/विस्तार/उन्हें  चौड़ा  बनाना  आदि
 जैशी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जाती  कतिपय  स्टेशनों  पर  इन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  का
 काये  पूरा हो  गया है  और  शेष  स्टेशनों  पर

 कार्य  प्रगति  के  विभिन्न  चरणों में  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आगरा  से  इटावा  तक  रेल  सम्पर्क

 5436.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  आगरा  से  इटावा  तक  बरास्ता  बाहू  नई  रेल  लाइन  बिछाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  पर  अब  क्या  कारंवाई  की  गई  और

 इसका  निर्माण  काये  कब  शुरू  किये  जाने  की  संभावना  क

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सल्लिकाअ  :  से
 हि  )  सुझायी  गयी  लाइन  के  लिए  एक

 सर्वेक्षण  शुरू  किया  गया  आगे  की  कारंवाई  सर्वेक्षण  के  परिणामों  और  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की
 उपलब्धता  पर  निर्भर

 अनुसूचित  जाति/अनुचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  को
 विदेशों  में  प्रशिक्षण

 5437.  श्री  अरविन्द  नेताम  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 और  के  दोरान  प्रशिक्षण  के  लिए  कितने  अधिकारी  विदेश  भेजे  गये
 और  उनमें  से  कितने  अनु  सुचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  अधिकारी  और

 यदि  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  का  कोई  अधिकारी  नहीं  भेजा  तो  इसके  क्या
 कारण  हैं  ?

 रैल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  ग्रूप  के  अधिकारी

 जोड़  अ०  जा०/अ०  ज०  जा०

 2

 9
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 LLL  ासससससससक्सकस  कस  कककससससस्ं्

 ग्रुप  के  अधिकारी

 4  जोड़  आअ०  जा०/अग०  ज०  जा०

 1987  11  1

 1988  32  4

 1989  37  2

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  स्थित  बेकाल  पत्तन  का  विकास

 5438.  ओ्री  एम०  रमन्ना  राय  :  क्या  लागर  बिसानन  और  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 बेकाल  पत्तन  का  पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में  विकास  करने  की  कोई  योजना

 पश्चिमी  खाट  में  त्रिवेन्द्रम  से  मुम्बई  तक  उन  पर्यटन  केन्द्रों  का  ब्यौरा  क्या  जिन्हें  सरकार
 का  विकसित  करने  का  विचार  और

 सरकार  ने  बेकाल  पत्तन  में  और  बेकाल  पत्तन  के  आस-पास  जीर्णोद्भधार  और  बिस्तार  कार्यों
 के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्रो  माधवराब  :  से  विशिष्ट  क्षेत्रों  का
 पर्यटक  केन्द्रों  के  रूप  में  विकास  करना  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  पर्यटन
 विभाग  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  घन  की  उपलब्धता  गुणदोष  तथा
 स्परिक  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  वित्तीय  सहायता  देता  है  |  वर्ष  1991-92  के

 केवल  सरकार  ने  बेकल  पत्तन  के  विकास  हेतु  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  क ेलिए  अभी  तक  कोई  विशिष्ट
 स्कीम  प्रस्तत  नहीं  की  है  ।

 रसोई  गेस  एजेंसियों  और  पेट्रोल  पम्पों  के  लाइसेंस  रह  करना
 |

 5439,  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कदाचारों  में  लिप्त  होने  क ेकारण  अब  तक  राज्यवार  और  जिलेबार  कितलने  पेट्रोल  पम्पों  और

 रसोई  गैस  एजेंसियों  के  कितने  लाइसेंस  रद्द  किए  गये  और

 कितने  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  पेट्रोल  पम्प  तथा  रसोई  गैस  के  ये  रह  किए  गए
 लाइसेंस  दिए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  संलग्न  है  ।

 एक  ।
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 राज्य/जिले  1985  से  1991  की  अवधि  के  दोरान

 खुदरा  बिक्री  केन्द्र
 रद्द  किए  गए  लाइसेंस  की  संख्या

 एल०  पी  ०  जी०  की

 डिस्ट्रीब्यूटरशिप

 हरियाणा
 अम्बाला

 करनाल

 हिसार

 कुरुकोत्र

 2.  पंजाब

 लुधियाना
 जालंघर

 भटिडा

 फरीदकोट

 3.  उत्तर  प्रदेश

 मेरठ

 विजनौर

 नैनीताल

 देहरादून

 मथुरा

 इलाहाबाद

 लखनऊ

 सहारनपुर

 अलीमढ़
 4.  तमिलनाडु

 मद्रास

 86
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 कि  ाुुलुलुभुुुबइइइइइइइााााााााााााााााााणाणणाणणणणाणणणणणणणणणणणणनणणणणणणणननणनणनणणणणणणणणणणणणणणशणशशणशणणणशणनाणाणााआर्त

 2  3

 इरोड  न

 सलेम  ने  1

 रामसागर  ना  1

 नीलगिरी  गा  1

 (4)  एस०  आरका  न  ]

 धर्मंपुरी  गा  ||

 5.  आंध्र  प्रदेश

 रंगा  रेड्डी

 वैशाख  1

 हैदराबाद  1  _

 कूनून  ।

 नेलोर  न+  1

 विजयवाड़ा  ---  1

 विशाखपत्तनम्  जप  1

 करीम  नगर  नर
 6.  गुजरात

 खेडा  1

 मेहसाणा  1  _

 सूरत  2

 बडोदरा  न

 7.  भध्य  प्रदेश

 इन्दौर  2

 मुराना  ।  गा

 विदिशा
 रतजाम  2

 भोपाल  न

 ईस्ट  निमार  *
 +-- 1
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 1  2  3

 8.  महाराष्ट

 बुलधा ना
 ना

 नागपुर  1  ना

 बम्बई  ?  3

 रायगढ़  1  रब

 (=)  पुणे  2  गण

 औरंगाबाद  —

 थाणे  --  3

 9.  बिहार

 बेगूसराय  —

 जमशेदपुर
 पटना  --  1

 रांची  न  |

 गया  --  1

 रोहतास  1

 (8)  मुजफ्फरपुर  |

 कर्नाटक

 बेलगांम

 गजेन्द्रगढ़  |

 बंललौर  न  2

 रायचुर  जा  --

 हसन  पा
 बेस्ट  बंगाल

 कलकत्ता  ||  6
 दार्जलिग  1

 पुरुलिया  धा
 राजस्थान

 सीकर
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 2  3

 (=)  जोधपुर  ह  ष्

 १  13.  संघ  राज्य  क्षेत्र

 दिल्ली  !  ह

 14.  केरल

 क्यूलोन
 गण

 ह

 त्रिवेन्द्रम  णण

 पालघाट  णण

 त्रिचुर  गण

 अर्नाकुलम्
 गण

 f

 एलोपी
 गण

 |

 कल्नौनूर  षा
 ।

 14.  उड़ीसा

 ९  साम्बलपुर  ा

 हिमाचल  प्रवेश

 शिमला  ण्य्ा  1

 कांगड़ा  न

 कोन

 योग  :  43  66
 --७--

 प्रामीण  विश्व  त  वितरण  नेकवर्क  के  लिए  संचालन  प्रभालो

 िनुवाद ]
 5440.  श्री  एस०  बो०  सिदनाल  :  क्या  विद्युत  ओर  गेर-फ्रम्पशगत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  ग्रामीण  विद्यूत  वितरण  नेटवर्क  के  लिए  कोई  संचालन  प्रणाली  तैयार  करने  का  कोई
 »स्ताव  और

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  और  उद्देश्य  कया  हैं  ?

 ह  क्खि.त ओर  मेर-परूक्शानत  अर्जाਂ  खोतਂ  संचालय  के  रोजंय  मस्त्री  जी  कल्पनाथ  :
 और  ग्रामीण  विद्युत  वितरण  नेटवर्क  को  विद्युत  की  मप्लाई  करने  वाली  विद्यूत  सप्लाई  प्रणाली  के
 लिए  सर्देव  सकिट  प्रोटेक्टिव  गैंय  आपरेटेड  स्किक  और  प्रोटेक्टिव  फ्यूज  जैसी  प्रचालनਂ  प्रणाली
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 की  व्यवस्था  की  जाती  इस  उदृं श्य  के  लिए  किसी  प्रकार  की  विशेष  स्कीम  तैयार  किया  जाना  १

 आवश्यक  नहीं

 कटहूरा  कोयला  धोवनशाला
 '

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  क्या  कोयला  मन्त्री  कटहरा  कोयला  धोवनशाला के  बारे  में
 15  1990  के  अतिरिक्त  प्रश्त  संख्या  867  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  की  एक  सहायक  कटहरा  कोयला  धोवनशाला  के
 कारियों  के  विरुद्ध  अन्य  क्या  विभागीय  कार्यवाही  की  गई  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मन््त्रालय  में  उप  मनन््त्री  एस०  बी०  :  सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  द्वारा
 प्रस्तुत

 की  गई  सूचना  के  अनुसार  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  का  एक  मामला  संख्या  आर०सी  ०-1  9/86
 न्यायालय  के  सामने  सुनवाई  के  लिए  लम्बित  पड़ा  न्यायालय  का  निर्णय  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  इस

 रे
 ।

 क्या  शीघ्र  कानूनी  कार्यवाही  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  विशेष  प्रयास  किया  गया  4

 यदि  अपेक्षित  हुआ  तो  विभागीय  कारंवाई  शुरू  की  जा  सकती  न्ँ
 ~

 श्री  आर०जे०पी०  उपाध्याय  तथा  श्री  एम०  पी०  राव  अधिकारी  को  पहले  ही  कठहरा
 से  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  चूंकि  मामला  न्यायालय  के  अधीन  है  ।

 आधुनिक  विमान  का  निर्माण

 5442.  श्रो  हरिन  पाठक  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 इण्डियन  एयरलाइन्स/एयर  इण्डिया  द्वारा  उपयोग  में  लाने  हेतु  आधुनिक  स्वदेशीय  विमान
 का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  यान्त्रिक  दोषों  क ेकारण  एयर  इण्डिया/इण्डियन  एयरलाइन्स  के  कुछ  विमान  बेकार

 इन  विमानों  की  मरम्मत  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ताकि  उनको  प्रयोग  में  *

 लाया  जा  और

 कितने  विमानों  की  मरम्मत  की  जानी  है  ओर  इस  पर  कुल  कितना  अनुमानित  व्यय
 होगा  ?

 नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  साधवराव  :  और
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 और  प्रश्न  नहीं  उठते  हैं  ।

 अष्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप-समू  ह  में  तेल  और  गेस  के  कुओं  को  खुदाई
 ©  5443.  श्री  मनोरंजन  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 |  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  के  कुओं  की  खुदाई  से  अब
 |  तक॑  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  और

 द्वीप-समूह  के  तट  और  तट  से  दूर  क्षेत्र  में  खुदाई  का  भावी  कायंक्रम  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 एस०  कृष्ण  :  अण्डमान  निकोबार  द्वीपसमृह  में  अब  तक  खोदे  गए  15 :
 अन्वेषण  कपों  में  से  गेंस  का  पाया  जाना  सिद्ध  हुआ  है  ।

 तेल  और  गैस  के  अन्वेषण  के  लिए  बोली  के  चौथे  दौर  के  अन्तगंत  अण्डमान  और  निकोबार
 द्वीपसमूह  के  अपतट  में  ग्यारह  ब्लाकों  को  आफर  किया  जा  रहा

 जम्मू  तथा  कश्मीर  में  पर्यटकों  की  संख्या  में  कमी  आना

 5444.  श्रो  सुशोल  चन्द्र  वर्मा  :

 श्री  गुरुवास  कामत  :
 प्रो०  अशोक  आनन्वराव  वेशमुख  :
 भरी  अवण  कुमार  पटेल  :  क्या  नागर  विभानन  और  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  जम्मू  तथा  कश्मीर  का  भ्रमण  करने  देशी  एवं
 विदेशी  पर्यटकों  संख्या  कितनी

 इन  वर्षो  में  पर्यटकों  के  आवागमन  में  कमी  आने  के  कारण  कितनी  हानि  होने  का  अनुमान

 उपयु  क्त  अवधि  के  दौरान  इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया  तथा  देश  को  कितनी
 विदेशी  मुद्रा  की  हानि  और

 जम्मू  तथा  काश्मीर  में  पर्यटन  को  आकर्षक  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रो  साधवराव  क्या  जम्मू  और  कश्मीर
 सरकार से  प्राप्त  सूचना  के  गत  तीन  वर्ष  के  दोरान  इस  की  यात्रा  पर  आए  स्वदेशी  और
 विदेशी  पर्यटकों  की  संख्या  इस  प्रकार

 ह  न्
 1.  कश्मीर  घाटी  2  2.  वैष्णो  देवी

 वर्ष
 ा

 पयंटक  आगमग  _  तीर्थ  यात्री

 जञ्

 1988  * 662,097  59,938.  722,035  1,992,655
 1989  490,215  67,762.  557,977  2,312,001
 1990  6,095  4,627  10,722  2169,.202
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 और  प्राप्त  अनुमानों  के  1989  और  1990  के  दोयन  कश्मीर  घाटी  में
 परयंटक  व्यय  में  लगभग  13.8%  तथा  96.4%  की  क़मी  आई  है  ।  राज्य  में  पर्यटक
 यातायात  में  गिरावट  आने  की  वजह  से  इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर-इंडिया  सहित  पर्यटन  उद्योग  के
 विभिन्न  घटकों  को  हुए  घाटे  के  अनुभान  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  १

 सज्य  के  विभिन्न  धागों  में  पर्यटन  आधारिक-संरचना  में  सुधार  करके  जम्मू  और  कश्मीर
 की  ओर  अधिक  पयंटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 को  शिव्या  सरस्मत  भोपाल  के  लिए  विश्वास  य

 5445.  श्सी  खुशीस  श्रमा  शर्मा  :  क्या  रेल  भंच्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भोपाल  में  यात्री  डिब्बा  मरम्मत  कारखाना  कालीनी  में  रहने  वाले  श्रमिकों  के  बच्चों  को
 शैक्षणिक  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  कोई  व्यवस्था  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  वहां  पर  एक  विद्यालय/केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यांदे  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  :  से  इस  क्षेत्र  में  शैक्षणिक  सुविधाएं
 पहले  से  ही  उपलब्ध  यदि  आवश्यक  पाया  गया  तो  दूसरा  स्कूल  खोला  जायेगा  ।

 फेरख  में  पर्यटन  सुविधाएं

 5446.  श्री  टो०  जे०  अं  जलोज  :  क्या  नागर  विमानन  और  पय्रंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केरल  में  किन-किन  परयंटन  स्थलों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटन  मानचित्र  में  उल्लिखित  किया
 गया

 केरल  में  नेहरू  ट्राफी  नौका  दौड़  जैसे  खेलों  के  प्रति  अधिक  संद््या  में  पर्यटक्रों  को  आकर्षित
 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 केरल  में  और  अन्य  राज्यों  में  पर्यटकों
 को आकर्षित  करने  के  लिये  नौका  दोड़  तथा  अन्य

 सलों  के  लिए  सरकार  द्वारा  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 नस्फश  क्िस्पनन  क्र  कयंटन  मंत्री  फ्र्बराब  :  केरल  में

 फिचू  ग्रुरूव्यु  अडदि  जैसे  प्रमंंटक  सफल
 बड़ी  संख्या  में  हैं  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटन  परिपथ  में  शामिल  हैं  ।

 अऋश्चिक्राधिक  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  देश  के  श्रश्नी  अभिनिर्धारित  मेलों  और
 त्योहासें  जिनमें  नेहरू  ट्फी  नोकम  दोड़  अमित्र  देश  आर  +बिदेश  में  संबर्धन  सिम  जतत्ता है  ।

 1990-91  राज्य  सरकारों  को  विभिन्न  मेलों  और  त्यौहारों  का  देश  में  संवर्धन  करने
 के  लिये  81.25  लाख  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  अवमुक्त  की  गई  थी  ।  इसमें  से  4.00  लाख  रु०  केरल
 राज्य  को  अजसुक्त  क्रिये  गये  जहां  तक  नेहरू  ट्राक्ती  नोका  दोड़  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  से

 वन  अमन  अन्«>भभ  |
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 वित्तीय  सहायता  हेतु  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  थवेन्द्र  सरकार  नौका  दौड़  के  उपलक्ष्य  में  नेहरू
 स्मारक  प्वेलियन  का  निर्माण  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दे  रही

 नई  दिल्ली  से  मदुरं  तक  सीधी  रेल  सेवा

 5447.  शयीमतठो  बासवराजेश्वरी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  और  मदुरे  के  बीच  सीधी  रेल  सेवा  प्रदान  करने  की  कोई  योजना
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  रेल  सेवा कब  से  शुरू  किये  जाने  की
 संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाज  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  और  केरल  में  भारत  पयंटन  विकास  निगम  के
 होटल  ओर  लॉज

 544९.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :

 टी०  के०  अजलोज  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्यय  सरकार  का  राजस्थान  जोर  केरल  में  पयंटन  को  बढ़ाबा  देने  के  लिए  नये  लॉज
 और  यात्री  निवास  का  निर्माण  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  त्तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रो  माधवर।व  :  और  केन्द्र  सरकार  का
 991-92  में  राजस्थान  और  केरल  राज्यों  में  सावंजनिक  क्षत्र  में  कोई  नया  होटल/लॉज  स्थापित  करने

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  केन्द्र  सरकार  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  यात्री  निवास  स्थापित  करने
 के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  है  ।  राजस्थान  में  एक  यात्री  निवास  की  स्थापना  के  लिए
 एक  प्रस्ताब  प्राप्त  हुआ  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा  यात्री  निवास  की  स्थापना  के  सम्बन्ध
 में  केरल  सरकार  से  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 राजस्थान  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  अंक्स/बोटलिंग  संयंत्र

 5449.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  किन-किन  शहरों  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  बंक्स/बोटलिंग  संयंत्र

 विभिन्न  तेल  कम्पनियों  के  माध्यम  से  रसोई  गैस के  सिलेंडरों  और  अन्य  पेट्रोलियम
 उत्पादों  की  सप्लाई  पर  सरकार  द्वारा  कितना  व्यय  किया

 क्या  सरकार  का  इन  बंक््स/बोटलिंग  विशेषकर  अजमेर  के  संयंत्रों  की  क्षमता  बढ़ाने
 का  विचार  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  तया  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  राजस्थान  में  पेट्रोल  के  भंडारण  स्थल  »
 उदयपुर  में  हैं  तथा  एल०  पी०  जी०  के  भरण  संयंत्र  सवाई

 जोधपुर  और  जय  र  में  हैं  ।

 सरकार  को  विभिन्न  पेट्रोलियम  पदार्थों  को  डिपुओं  से  सप्लाई  करने  में  जो  खर्च  बैठता  है
 वह  परिवहन  लागत  पर  निर्भर  होता  है  जो  स्थान  दर  स्थान  पर  अलग-अलग  होता  है  ।

 और  अजमेर  भरण  संयंत्र  की  क्षमता  को  आठवीं  योजना  के  दौरान  6  मि०मी०  टन  से
 बढ़ाकर  22  मि०मी०  टन  क  रने  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 केरल  में  कोयले  का  उत्पादन

 5450.  श्री  पी०  सो  ०  थामस  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कोयला-उत्पादक  राज्यों  के  नाम  क्या

 घले  से  प्रतिवर्ष  कितनी  आय  होती  और ह

 में  क्या  योगदान  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  देश  में  केवल  कुल  केपटिव
 खानों  को  कोयला  उद्योग  को  राष्ट्रीयकृत  कर  दिया  गया  है  ।  कोयले  का  उत्पादन  को

 देश  के  निम्नलिखित  राज्यों  में  होता  है  :

 महाराष्ट्र

 उड़ीसा

 आंध्र  प्रदेश व

 ७

 +

 (७

 (४

 ऐ जज

 8.  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र

 कोल  इंडिया  लि०  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  हुई  कोयले  की  सकल  बिक्री  नीचे  दी
 गई  है  :

 94



 12  1913  लिखित  उत्तर
 शान  मन  मिशन  मलिक  निनिलिलिकि  किक  ल  लललइइ

 रु०

 वर्ष

 1988-89  9  $600.09

 1989-90  6279.32

 1990-91  6248.43

 सिंगरेती  कोलियरीज  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  कोयले  की  बिक्री  से  प्राप्त  हुई  कुल  राशि  नीचे  दी

 गई  है  :

 ०

 वर्ष  तारोख )

 राज्य में कोयले के उत्खनन योग्य कोई भण्डार विद्यमान  497.27

 536.29

 520.09

 केरल  राज्य  में  कोयले  के  उत्खनन  योग्य  कोई  भण्डार  विद्यमान  नहीं  अतः  केरल  में

 कोयले  का  उत्पादन नहीं  किया  जाता है
 ।

 केरल  के  लिए  पुराने  वेगनों  का  आवंटन

 5451.  श्री  पी०  सी०  थामस  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  को  पुराने  और  टूटे  फूटे  वैगनों  के  अखंडन  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 यदि  तो  इन  वेगनों  के  बदले  सही  वैगन  देने  के  बारे  में  कया  कदम  उठाए  गए

 )  यदि  तो  इस  बारे  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेख  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  और  बरसात  में  सीमेंट  आदि  के
 लदान  के  लिए  ऐसे  छतदार  माल  डिब्बे  सप्लाई  किये  जाने  की  शिकायतें  मिली  हैं  जिनमें  पानी  घुस  जाता

 ऐसे  पण्य-यदा  थों  जितके  भीग  जाने  के  कारण  क्षतिश्रस्त  हो  ज/ने  की  संभावना  रहती  के  लदान  के
 लिए  छतदार  माल  डिब्बों  को  जल-सह  बनाने  के  लिए  का  रंवाई  की  गई

 और  माल  डिब्बों  में  पाती  चले  जाने  के  कारण  होने  वाली  क्षति  और  नुकसान  के  लिए
 मुआवजे  का  प्रत्येक  मामले  के  गुण-दोष  के  आधार  पर  और  मौजूदा  नियमों  के  अन्तगंत  किया
 जाता

 असम  में  गेस  पर  आधारित  विद्युत  संयंत्र  को  स्थापना

 5452.  श्री  उद्धव  बसंन  :  क्या  विद्युत  और  गैर-परम्परागत ऊर्जा  स्रोत  मंत्री
 कृपा  करेंगे कि  :  हु

 सोत
 मंत्री

 यह  बताने  की

 95



 लिखित  उत्तर  3  19  91
 ना  तल  मन  व  वनन  अ-++«» न  ऑन्िओओ  का  ऑन  लननन
 असम  के  शिवसागर  जिले  में  अमगुड़ी  में  गैस  पर  आधारित  360  मेगावाट  की  क्षमता  का

 विद्युत  स्टेशन  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  दि
 क्या  असम  राज्य  बिजली  बोड  से  अंमगुड़ी  संयंत्र  में  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  गैस  के

 लिए  पूर्वोत्तर  विद्यूत  पावर  निगम  कथलगुड़ी  संयंत्र  की  अपेक्षा  अधिक  धनराशि  वसूल  की  जाती  और

 यदि  को  इसके  कारण  क्या

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :

 और  अमम  के  शिवयागर  जिले  में  अमगुड़ी  में  गेस  पर  आधारित  360  *गावाट  सयुक्त  साइकिल

 विद्युत  संयंत्र  स्थापित  किए  जाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  408.25  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर

 केन्द्रीय  विद्य्  त  प्राधिकरण  द्वारा  तकनीकी-आर्थिक  दृष्टि  से  स्वीकृत  कर  दिया  गया  है  ।  परियोजना  हेतु
 योजना  आयोग  से  निकेश  सम्बन्धी  निर्णय  प्रतीक्षित  है  ।

 और  प्राकृतिक  गैस  की  कीमत  समय-समय  पर  भारत  सरकार  द्वारा  निर्घारित  की

 जाती  है  और  यह  भिन्न-भिन्न  उपभोक्ता  के  लिए  भिन्न-भिन्न  नहीं  होती  ।  इसमें  बिक्री-कर

 अन्य  सांविधिक  शुल्क  और  ढुलाई  प्रभार  शामिल  नहीं  होते  हैं  जोकि  यथार्थता  के अनुसार  वसूल  किए  जाते
 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  क ेलिए  इस  समय  प्राकृतिक  गैस  की  कीमत  रु०  1060/1000  क्यूबिक  मीटर

 जबकि  प्रत्येक  मामले  के आधार  पर  रु०  500/1000  क्यूबिक  मीटर  की  छूट  भी  दी  जात्ती  है  ।

 असम  में  प्राकतिक  गेस  का  उपय्मेग

 5453.  श्री  उठव  बमंन  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:ः

 असम  में  विनिनन  तेल  और  गैस  क्षेत्रों  से  प्रतिदिन  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  की

 प्राकृतिक  गैस  का  उत्पादन  हो  रहा

 असम  में  कितने  कितनी  मात्रा  और  कितने  मूल्य  की  गैस  का  उपयोग

 बिजली  उवरक  रसोई  गैस  उत्पादन  के  लिए  अलग-अलग  हो  रहा  और

 कितने  कितरी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  की  गैस  प्रतिदित  जलकर  नष्ट  हो  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््तके
 एस०  कृष्ण  :  और  500  रुपए  प्रति  हजार  घन  मीटर  की  कीमत  पर  लमभगः

 106  करोड़  रुपए  प्रति  वर्ष  के  मूल्य  पर  करीब  5.8  एम०  एम०  एस०  सी०  एम०  डी०  ।  इसका  उपयोग

 निम्नानुसार  किया  जाता  है  :

 मूल्य/करोड़  रुपयों  में

 ऋण्सं०  क्षेत्र  उत्पादन  का  %  (1000  एम  3  प्रति
 500  रुपए

 1.  उद्योग  0.43  7.39  7.8

 2...  उर्वेस्क  1.345  23.2  24.5
 3.  विद्यूत  0.58  9.97  10.6
 4  एल०  पी०  जी ०  0.11  1.89  2.0
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 जलाई जा  रही
 गैस  की  मात्रा  करीब  1.99  एम०  एम०  एस०  सी०  एम०  डी०  जो

 उत्पादन  का  करीब  34%  है  तथा  जिसका  मूल्य  लगभग  36  करोड़  रुपए  प्रति  वर्ष  बैठता

 तेल  शोधक  कारखानों  को  क्षमताओं  में  व॒द्धि  करना ढ
 5454.  श्री  उद्धव  बसंन  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गं  स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 क्या  बोंगाईगांव  तथा  बरौनी  तेल  शोधक  कारखानों  की  तेल  शोधन

 क्षमता  में  वृद्धि  करने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  प्रत्येक  तेल  शोघक  कारखाने  की  नयी  क्षमता  कितनी  होगी  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तया  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस०  कृष्ण

 ;  हां  ।  प्रस्ताव  अनुमोदन/क्रियान्वयन  के  विभिन्न  चरणों  में  है  ।

 डिगबोइ  ---  0.55  मिलियन  टन  प्रतिवर्ष

 गुवाहाटी  |  1.00  मिलियन  टन  प्रतिवष

 बोंगाई  गांव  गा  2.35  मिलियन  टन  प्रतिवर्ष

 बरौनी  3.80  मिलियन  टन  प्रतिवषं

 पंचरत्न-ग॒वाहाटो  रेल  लाइन

 5455.  श्री  उद्धव  बर्मन  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंचरत्न-गुवाहाटी  बड़ी  लाइन  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी

 वर्ष  1991-92  में  इस  हेतु  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  और  अभी  तक

 राशि  व्यय  की
 कितनी

 इस  परियोजना  के  निर्माण  कार्य  में  अभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 )  इसे  कब  तक  पूरा  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 रेल मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  जोगीघोपा-ग्रवाहाटी  बड़ी  लाइन  की
 अनुमानित  लागत  444  करोड़  रुपये  है  ।

 1991-92  के  लिए  95  करोड़  रुपए  की  घनराशि  आवंटित  की  गई  है  और  यूष  1991

 तक  कुल  175.43  करोड  रुपए  ख  चें  हुए

 31.55  प्रतिशत  ।

 1994  ।

 बिहार  में  राजगोर  में  पंटन  का

 कस  कक
 शो  विजय  कुमार  यावव  :  क्या  नागर  विभानन  ओर  पयंटन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 :  .

 पावापुरी  और  राजगीर  में  प्ंटन  के  विकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
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 क्या  सरकार  की  इस  प्रयोजनार्थ  राजगीर को  वायुमागगं  से  जोड़ने  की  कोई  योजना

 क्या  सरकार  की  राजगीर  की  सभी  चार  पहाड़ियों को  वायु-रज्जु  मार्य
 से  जोड़ने  की  भी

 कोई  योजना  और  दि
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  पर्यटन  का  विकास  क्रबा

 मुख्यतः  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेवारी  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  विहार  राज्य  सरकार  को
 निम्नलिखित  परियोजनाओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  है  :

 (1)  नालन्दा  में  पर्यटक  बंगला  ।

 (2)  नालन्दा  में  सावंजनिक  सुविधाएं  ।

 (3)  राजगीर  में  अल्पाहार-गृह  और  सावंजनिक  सुविधाएं  ।

 नालन्दा-राजगीर  क्षेत्र  में  आधारिक  संरचना  का  विकास  जापान  के  विदेशी  आथिक  सहायता
 कोष  ई०  सी०  की  सहायता  से  भी  शुरू  किया

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  बिहार  में  हवाई  पट्टी
 5457.  श्री  विजय  कूमार  यादव  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  फी  बिहार  में  बिहारशरीफ  में  हवाई  पट्टी  क ेविस्तार  और  उसके  विकास  की

 कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रो  माधवराव  :
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  वायुवूत  के  हेलीकाप्टर  का  वृधंटनाप्रस्त  होना
 5458.  श्री  ओबल्लभ  पाणिग्रहो  :  क्या  नागर  विमानन  और पर्यटन  मन््त्री  यह  बताने  की.कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  केरल  में  वायुदृत  के  कृषि  विमानन  प्रभाग  के  दो  हेलीकाप्टर  दुर्घठत्मग्रस्त  हो  «
 गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच
 कराई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रो  माधवराव  :  हां  ।

 और  चीता  हेलीकाप्टर  बी०  टी  ०-ई०  आई०  वाई०  5-91  को  उस  समय

 ग्रस्त  हो  गया
 था  जब  वह  छिड़काव  कार्य  में  लगा  हेलीकाप्टर  उच्च  शक्ति  वाले  तारों  से  उलझन  गया e  ००  ८  शिर  -

 ओर  रबड़  के  बागान  में  गिर  गया  और  पेड़ों  से  टकरा  गया  ।  वह  बाद  में  आग  लगने के  कारण  नष्ट हो
 गया  ।  दुघेटना  में  चालक  की  मृत्यु  हो  गई  ।

 एक  अन्य  हेलीकाप्टर  बी०  टी०-डी०  डब्ल्यू०  पी०  16-6-91  को  उस  समय
 दुर्घटनाग्रस्त  हो  गया  जब  वह  छिड़काव  कार्य  में  लगा  उसके  इंजन  में  खराबी  आ  गई  और  रबड़
 बागान  में  गिरकर  दुघंटनाग्रस्त  हो  गया  ।  हेलीकाप्टर  को  काफी  क्षति  पहुंची  किन्तु  उसमें  आग  नहीं  लगी  ।
 विमानचालक  को  गम्भीर  चोटें

 नामर  विमानन  महानिदेशालय  ने  उपयु  क्त  दोनों  दुर्घटनाओं  के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिए
 वायूयान  1937  के  नियम  71  के  अधीन  दुधेटना  निरीक्षकों  की  नियुक्ति  की

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  नियुक्ति
 5459.  श्री  लोकनाध  चोधरी  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 सरकार/भारत्त  पर्यटन  विकास  निगम  प्रबन्धन  ने  निगम  में  नियुक्ति  तथा  पदोन्नति  पर
 कब  लगाया

 )  इस  प्रकार  लगाए  गए  प्रतिबन्ध  को  कब  उठाया  गया  था  अथवा  छूट  दी  गई  थी  और  इसका
 कारण  तथा  ओऔचित्य  क्या

 कया  प्रतिबन्धित  अवधि  के  दौरान  भारत  पयंटन  विकास  निगम  में  कोई  नयुक्ति  अथवा
 पदोन्नति  की  गई  और

 यदि  तो  संवर्गवार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  थे  ?

 नामर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रो  साधबराब  :  और  किफायत  बरतने
 की  दष्ठिट  से  पर्यटन  मंत्रालय  ने  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  को  7-2-19५1  को  यह  निर्देश  जारी  किए
 थे  कि  वे  सभी  स्तरों  पर  तैनात  स्टाफ  की  समीक्षा  करे  और  समीक्षा  पूरी  होने  तक  पदों  पर  भर्ती  न

 बाद  मंत्रालय  ने  |  5-2-1991  को  ये  स्पष्टीकरण  जारी  किए  कि  प्रतिबन्ध  सम्बन्धी  न्देश  अनुसूचित
 जाति/अनसचित  जनजाति  श्रेणियों  के  लिए  आरक्षित  पदों  को  भरने  के  लिए  और  निगम  के
 प्रोन््नतिं  तथा  वरिष्ठता  नियमों  के  अचुसार  आंतरिक  पदोन््बति  द्वारा  प  दों  को  भरने  पर  लागू  नहीं  होता  |

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  निदेशक  मण्डल  ने  28-2-1991  को  आयोजित  अपनी  बंठक  में  इस

 निर्णय को  दोहराया  ।
 °

 नहीं  ।

 विवरण  संलग्न  है  ।

 99



 3  1991 लिखित  उत्तरे

 .

 ।
 है
 $४
 (४

 Dopey

 (४०७४

 013,
 ९

 dee
 (७

 ७०0६७

 Rebbe

 (३20
 (६

 ४४४६

 Bibb}

 L2bh

 Drie

 2008
 है

 22३४॥॥४

 2२०५५

 JID
 ६

 218921॥+९
 Ie

 Pills

 ४0212

 ।

 1७७

 12५0

 31७ 1४

 06-11-61

 pb

 है

 &७

 ॥

 ॥४॥६

 ३७

 ०३

 006-00५

 २०६७४

 ४७४७

 ०»

 006-00५

 228३४

 ४४४७

 100



 ।
 ए

 हैंड

 ५

 ६५

 0५%]

 हे
 +े

 ५

 ।

 |

 ६-७

 &

 ७७

 ४॥2३४

 ४४६2]

 ५०४८७

 ०७४८५

 मडे४

 (७9...

 6

 ।

 0:

 9५॥|

 2००४७

 ४३

 रे

 ६४

 &

 ६2४]

 2१४५४

 ५४॥०8४॥॥४ ।

 ॥६

 2०४

 09५,
 (६६.

 ४

 %

 (४

 ।
 ३8
 ४

 ०७

 000#-000६

 रमयक

 (०४०७७)

 +8.

 0७५६

 ०६०७

 8

 |

 जय

 या

 101



 लिखित  उत्तर  $  1991

 पेट्रोलिय  उत्पादों  के  मूल्यों  में  बढ्धि

 ह
 5460.  श्रो  राजवोर  सिह  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ,

 करेंगे  कि  :

 गत  सात  महीनों  के  दोरान  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  कितनी  बार  वृद्धि  हुई  और
 प्रत्येक  बार  उत्पाद-वार  कितनी  वृद्धि  हुई  तथा  उसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  ने  भविष्य  में  मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेंस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री
 ०  :  से  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  मूल्य  मांग एस०  कृष्ण  कुमार  |  ग्र  प  तथा  अन्य

 सामाजिक  आवधिक  घटकों  को  ध्यान  में  रखकर---सरकार  द्वारा  निर्धारित  किया  जाता  गत  सात

 माह  के  दोरान  कीमतों  को  25-7-1991  से  प्रभावी  तिथि  से  कीमतों  को  संशोधित  किया  गया  है  ।  वृद्धि |  उत्प'दवार  मल्य  को  दिखाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  । तथा  पश्चात  ४

 विवरण

 भण्डारण  स्थल  पर  कीमत

 रुपये/विक्रय  यूनिट

 उत्पाद  विक्रय  यूनिट  पूर्व  से
 से  पूर्व  से

 एम०एस  ०-87  के०एल०  13680.09  16416.11

 एम०एस  ०-93  के०एल०  4541.91  4541.91

 एच०एस०डी०ओ०  के०एल०  3798.83  4178.71

 एस०के०ओ ०  के०एल०  3798.83  2201.54

 एस०के०ओ  के०एल०  3817.46  4199.21

 एस०के०ओ०

 एल०्डी०ओ०  के०एल०  8200.38  9840.46

 ए०टी०एफ०  वायु  के०एल०  8200.38  9840.46

 मार्ग
 को

 *नापथा  एमण्टी०  2477.89  2725.68

 +नापथा  एम०टी०  1650.30  1815.33

 एफ०ओ० के०एल०
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 एफ०ओ०  के०एल०  3628.83  3991.71
 ४

 *एल०एस०एच०एस०  एमण०्टी०  1685.88  1854.47

 +एल०एस  ०एच  ०एस
 ०  एमण०्टी०  3460.88  3806.97

 एल०पी०जी०  एमण०्टी०  3448.98  4138.78

 एल०पी ०जी  एमण०्टी०  6251.38  68

 गैर  घरेलू  अनिवार्य

 एल०पी  ०जी  एम०टी०  7689.24  8458.16
 गैर  घरेलू  अनिवाये

 एल०पी०जी०  अनिवार्य  एम०्टी०  4972.24  5469.46

 एल०पी०जी०  एमण्टी०  6409.74  7050.71
 गैर  जनिवार्य

 बिटुमिन  एम०्टी०  3218.56  3540.42

 बिटुमिन  एम०्टी०  3874.89  4262.38

 मैच  बॉक्स  एमण०्टी०  11251.04  12376.14

 प्राफीन  क्वालिटी  एम०टी०  14501.55  15951.71

 प्राफीन  बॉक्स  ग्रेड  एम०टी०  14625.53  16088.08

 *अन्य  उपयोग  के  अनुसार  उत्पाद  शुल्क  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  रसोई  गेस  ए  जेंसियों  और  पेट्रोल  पम्प

 5461.  शी  केशरी  लाल  :

 श्री  सुरेशानन्द  स्वामी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  जिलावार  आबंटित  रसोई  गैस  एजेंसियों  और
 खुदरा  पेट्रोल/डीजल  पम्पों  की  संख्या  कितनी  और

 उनमें  से  कितनी  एजेंसियां  और  पम्प  अनुसूचित  जाल्षियों के  लोयों  को  आबंटित  किए  गए  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस०  कष्ण  :  ओर

 कुल  अज०  जा०
 एज०्पी०जी०  डिस्ट्रीब्य  टरशिपें  92  15
 खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  की  डीलरशिपें  190  44
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 रेल  गाड़ियों का  अस्तथ्यस्त  हो  जाना

 ]
 5462.  श्री  राम  कापसे  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1991  में  भारी  वर्षा  के  कारण  बम्बई  उपनगरीय  खंड  में  रेलगाड़ियां  अस्तब्यस्त

 हो  गई

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  हानि

 असहाय  यात्रियों  को  रेलवे  द्वारा  कौन-कौन  सी  विशेष  थुविधाएं  प्रदान  कराई गई  और

 गाड़ियों  को  विशेषतोर  पर  मानसून  के  मौसम  के  दोरान  अस्तव्थस्त  होने  से  बचाने  हेतु
 क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मल्लिकाजु  :  हां  ।

 खंडवार  होने  वाले  ऐसे  नुकसानों  की  मात्रा  का  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता

 फायर  बेस्ट  और  नैवल  कोस्ट  गार्ड  की  सहायता  से  असहाय  यात्रियों  की  निकासी
 की  गई  खानपान  स्टाल  चौबीसों  घंटे  खोले  गए  थे  और  स्टेशनों  पर  टिकटों  की  अदायगी  के  लिए
 विशेष  प्रबन्ध  किए  गए  ये  ।

 वर्षा  ऋतु  शुरू  होने  से  पूर्व  रेलों  द्वारा  रेल  परिसरों  की  पुलियों  आदि  की
 श्यक  रूप  से  सफाई  की  जाती  ग्रेटर  बम्बई  में  ड्रेनेज  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  बम्बई  नगर
 निगम  से  अनुरोध  किया  गया  है  ताकि  भारी  वर्षा  के  दोरान  रेल  पथों  पर  पानी  न  आने

 ठाक्रलो  स्टेशन  पर  इलेक्ट्रोनिक  इन्डिकेटर

 5463.  श्री  राम  कापसे  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ठाकुरली  स्टेशन  में  इलेक्ट्रोनिक  इन्डिकेटर  और  लाउडस्पीकर  लगाए  गए

 ये  उपकरण  कब  लगाए

 क्या  ये  उपकरण  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इनसे  कब  से  कार्य  आरम्भ  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  :  हां  ।

 (1)  इलेक्ट्रानिक  संसूचक  1990  में  स्थापित  किया  गया

 (2)  लाउडस्पीकर  उदघोषणा  अक्तूबर  1985  में  लगाया  गया

 और  कमंचारियों  की  कमी  के  कारण  उपस्करों  को  अप्रैल  से  91  की  अवधि  के
 दौरान  परिचालित  नहीं  किया  जाः  सका  था  ।  उन्हें  अब  परिचालित  किया  जा  रहा  है  ।
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 फ  से  रेलवे

 रेलवे  में  प्रूप  तथा  के  कर्मचारियों  के  बेततमात
 कर

 छ  5464.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद

 श्री  पर्ण  चन्द्र  मलिक  :  क्या  रेल  मंत्री  ग्रुप  तथा  के  5  मई  1989  के
 रांकित  प्रश्न  संख्या  8305  तथा  28  अप्रैल  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  7567  के  उत्तर  के  संबंध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रथम  वेतन  आयोग ने  ग्रुप  राजपत्रित  सेवा  संवर्ग  को  ऐसी  स्थिति  में
 समाप्त  करने  की  सिफारिश  की  थी  यदि  कनिष्ठ  वेतनमानों  और  सहायक  ग्रेड  अधिकारियों  के  पदों में
 भेद  करना  संभव  न

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विवार  ग्रुव  तथा  ग्रुप  के  वेतनमानों  में  विषमता

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  से  पहले  वेतन  आयोग  ने  और
 बाद  में  ग्रुप  और  ग्रुप  कहा  को  आपस  में  मिलाने  के  प्रश्न  पर  विचार

 किया  था  ।  इस  आयोग  के  अधिकांश  सदस्यों  का  मत  था  कि  इन  दोनों  श्रेणियों  को  अलग-अलग  बनाए
 रखना  वांछनीय  उन्होंने  केवल  उन्हीं  विभागों  में  समामेलन  की  सिफारिश  की  थी  जहां  इनमें  अन्तर

 १
 करना  आवश्यक  अथवा  संभव  नहीं  भले  ही  इसका  कारण  भर्ती  की  प्रक्रिया  हो  अथवा  यह  कारण  हो
 कि  श्रेणीीी  और  श्रेणी-नतर  के  अधिकारियों  द्वारा  निष्पादित  डयटियों  के  महत्व  और  उत्तरदायित्व  के

 बीच  अन्तर  करना  कठिन

 2.  बाद  इस  मामले  पर  तीसरे  और  चौथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोगों  द्वारा  भी  विचार  किया
 गया  उन्होंने  इस  विषय  को  उचित  नहीं  क्योंकि  ग्रप  के  पद  मुख्यतः  ग्रप

 के  पदों  पर  कार्यत  कर्मचारियों  को  पदोन्नति  के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  होते  जबकि  ग्रप

 के  कनिष्ठ  वेतनमान  पद  अनिवायंतः  सेवाकालीन  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  तथा  संवर्ग  में  उच्चतर  पदों
 पर  काय्ये  करने  हेत  अनभव  प्राप्त  करने  के  लिए  मंत्रालयों/विभागों  में  ग्रप  और  ग्रूप
 के  पदों  के  लिए  अलग-अलग  वेतनमान  बनाए  रखे  गए  हैं  ।  इस  स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  विचार

 रेल  विभाग  में  ग्रुप  के  अधिकारी

 5465.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  रेल  विभाग  में
 31  1991  को  विभागवार  और  रेलवे/यूतिटवार  ग्रुप  अधिकारियों  की  स्वीकृत  पदों  की

 #  तुलना  में  वास्तविक  संख्या  कितनी  थी  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकार्जु  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल
 पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कोयसे  के  नए  भंडार

 5466.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  देश  में  कोयले  के  कुछ  और  नए  भंडार  पाए  गए

 यदि  तो  कोयले  के  इन  नए  भंडारों  से  स्थानवार  प्रतिवर्ष  कितना  कोयला  निकाले  जाने
 की  संभावना  और

 इस  पर  कितना  खत  आने  का  अनुमान  है
 ?

 कोयला  मन्त्रालय  में  उप  मनन््त्रो  एत०  बी०  न्यास  :  देश  के  विभिन्न  भागों  में
 कोयले  का  अस्वेषण  कार्य  निरन्तर  रूप  में  नए  कोयले  के  भंडारों  का  पता  लगाए  जाने  की  दृष्टि  से  तथा
 नई  खानों  के  आयोजन  के  उद्देश्य  से  जाने  माने  प्रमाणित  फोयला  क्षेत्रों  का  विस्तृत  रूप  में  जारी
 1  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  भारत  में  कोयले  के  भंडार  1,92,359  मि०  टन  विद्यमान

 हैं  ।

 और  विभिन्न  कोयला  कम्पनियों
 मे

 वर्ष  «
 के  टौगान

 परियोजनाएं प्रौर  विभिन्न  क
 न

 पतियों  में  वर्ष  1991-92
 के

 दौरान  91  नई  परियोजनाएं
 शुरू  किए  जाने  की  संभावना  वर्ष  1991-92  के  बजट  अनुमानों  में  नई  खानों  के  लिए  196.59
 करोड  रु०  की  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  इन  खानों  को  पूर्ण  रूप  से  चाल  किए  जाने  पर  कुल  उत्पादन
 क्षमता  प्रतिवर्ष  लगभग  100  मि०  टन  हो  जायेगी  ।

 भारत  में  होटल

 5467.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 न

 क्या  सरकार  का  देश  में  और  होटलों  का  निर्माण  करने  का  विचार  और
 यदि  तो  उनके  स्थानों  सहित  उनका  ब्यौरा  कया  है  ?

 नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराब  और  केन्द्रीय  सरकार
 होटलों  का  निर्माण  नहीं  करती  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  देश  में  अपने  होटल  हैं  जिन्हें
 वह  चलाती  इसकी  वर्ष  1991-92  की  वाधिक  योजना  में  मद्रा//शिमला,  र

 वालियर/तिरूपति  तथा
 हैदराबाद  में  होटल  स्थापित  करने  का  प्रावधान  शामिल  है  बशतें  कि  उनकी  आर्थिक  सक्षमता  उनके £  हर  आदि

 के
 लिए  उचित  भूमि/धन  आदि  उपलब्ध  हो

 दिल्लो  में  निजामद्वीन  स्टेशन  का  विस्तार

 5468.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  निजामुद्दीन  रेलवे  स्टेशन  को  सम्पूर्ण  स्टेशन  का  दर्जा  दिए  जाने
 का

 +
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सल्लिकाज  :  निजामुह्दीन  पहले  ही  पूर्ण  स्टेशन  है  ।
 और  प्रश्न  नहीं  उठता  «
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 f  नजजा  जा  आज  नल  जन  ऑलिनाओ  ae  re  न  निननिन-न्म०ग  +  ee  -..  ...  -  -

 खुर्जा  स ेहाथरस  तक  रेल  लाइन

 5469.  डा०  लाल  बहावुर  रावल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  खुर्जा-चन्दौसी-इगलास-हाथरन  के  बीच  रेल  लाइन  बिछाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संसाधनों  की  तंगी  ।

 प्लांट  लोड  फंक््टर

 5470.  भरी  हरीश  नारायण  प्रभु  झांत्ये  :  क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मन््त्री
 #  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अधिकांश  विद्यु त  संयंत्रों  का  प्लांट  लोड  फैक्टर  तथा  उत्पादकता  निम्नस्तरीय

 ओर

 यदि  तो  प्लांट  लोड  फैक्टर  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 विद्युत  और  गेर-प  रंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ

 देश  में  1991  के  दौरान  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  संयंत्र  भार  अनुपात  का

 प्रणालीव/र/केन्द्रवार  ब्योरे  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  हैं  ।

 (@)  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के  मामलों  में  100:  संयंत्र  भार  अनुपात  प्राप्त  करना  कठिन  होता  है

 क्योंकि  ताप  विद्य त  उत्पादत  यूनिटों  का  कार्य-निष्पादन  यूनिट  की  कोयले  की

 प्रणालीगठ  भा  र  सम्ज्न्त्री  राज्प/भ्षेत्र  में  ताप-विद्यु  त  के  मिश्रण  का

 ५  यूनिट  के  आयोजित  अनु  रक्षण  एवं  जबरतबन्दी  और  पारेषण  सम्बन्धी  बाधाओं  पर  निर्भर  करता

 स्थापित  क्षमता  का  इष्टतम  समुपयोजन  किए  जाने  के  लिए  किए  गए  विभिन्न  उपायों  में  ये
 शामिल  पुराने  यूनिटों  का  नवीकरण  और  आदुनिकीकरण  सम्बन्धी  कार्य  (2)  संयंत्र

 '
 सुधार  कार्यक्रमों  को  हाथ  में  लेने

 के लिए  बिजली  बोर्डों
 की

 सहाथता  (3)  प  बाप्त  मात्रा  में
 क्षित  गुणवत्ता  वाला  कोयला  सप्नाई  (4)  प्रचालन  एवं  अनुरक्षण  काभिकों  को  प्रशिक्षण  देना
 और  (5)  पारेषण  और  वितरण  प्रणालियों  को  सशक्त
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 विवरण

 91  के  दौरान  राज्यवार/प्रणालीवा  र/केन्द्रवार  संयंत्र  भार

 गुणक  दर्शाने  वाला  विवरण  ४

 राज्य|प्रणाली/केन्द्र  का  नाम  संयंत्र  भार  गुणक  (2८)

 1  2

 दिल्ली

 इन्द्रप्रस्थ  64.0

 राजघाट  33.1

 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  53.9

 बदरपुर  53.3

 दिल्ली  53.5

 हरियाणा

 फरीदाबाद  विस्तार  51.7

 पानीपत  36.6

 हरियाणा  राज्य  बिजली  बोड्ड  39.7

 हरियाणा  41.8
 राजस्थाम

 कोटा  54.6
 राजस्थान  राज्य  बिजली  बोर्ड  54.6

 पंजाब

 भटिडा  53.6

 रोपड़  52.4

 पंजाब  52.8
 उत्तर  प्रदेश

 बोषरा  57.8

 पनकी  24.1
 हरदुआगंज  _
 हरदुआगंज  खा  एवं

 आए
 2  ।

 4



 12  1913  लिखित

 1  2

 परीचा  24.4

 हैं  अनपारा  73.0

 टांडा  21.1

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  48.5

 ऊंचाहार  69.1

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  केन्द्र  67.9

 रिहन्द  73.3

 उत्तर  प्रदेश  58.9

 गुजरात

 धूवरान  69.4

 उककई  59.1

 गांधी  नगर  58.9

 वानकबोरी  47.4

 सिक्का  45.3

 कच्छ  लिग्नाइट  34.6

 गुजरात  बिजली  बोडड  55.2

 ए०ई०  कम्पनी  52.0

 साबरमती  75.3

 गुजरात  प्राइवेट  72.6

 गुजरात  57.0

 महाराष्ट्र

 नासिक  53.3

 कोराडी  57.3

 पारस  54.3

 भूसावल  63.1

 पारली  41.1

 चन्द्रपुर  61.0

 कब्चेडा  52.9
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 तमिल  नाडु

 महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  बोर्ड

 ट्राम्बे

 महाराष्ट्र

 कोरबा  पश्चिमी

 मध्य  प्रदेश  बिजली  बोड्ड

 एन०टी०पी०सी०  कोरबा

 एन०टी०पी०सी०  विध्याचल

 मध्य  प्रदेश

 कोठागुडम

 विजयवाडा

 रामगु डम
 नैल्लौर

 .

 आंध्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोड्ड

 एन०टी  ०पी०सी  ०

 आंध्र  प्रदेश

 रायचूर

 एन्नौर

 लूतीकोरिन

 मंत्त ूर

 तमिलनाडु  बिजली  बोर्ड

 3  1991
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 नेवेली

 तमिलनाड

 पतरातू
 बरौनी

 मुजफ्फरपुर
 बिहार

 तलचेर

 बण्डेल

 संथालडीह

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बो्ड

 कोल्म्रघाट  ०बी  ०पी०  डेवलपमेंट

 दुर्गापुर  प्रोजेक्ट  लिमिटेड
 कलका  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  कम्पनी

 एन०टी ०पी  ०सी  ०  फरैक्का

 पश्चिम  बंगाल

 दासोदर  धाटी  निगम

 चन्द्रपुर

 दुर्गापुर
 बोकारो
 डी०्वीण्मी०

 चन्द्रपुर
 नामरूप
 बोंगायगांव

 गैस  टर्बाइन
 असम

 लिखित  उत्तर



 लिखित  उत्तर  $  1991

 बिहार  में  पोलो-ओपीलीन  संयंत्र

 5471.  श्री  राम  शरण  यादव  :

 श्री  तेज  नारायण  सिंह  !  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  का  बिहार  गें  पोली-प्रोपीलीन  संयंत्र  स्थापित  करने
 का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  ताजा  स्थिति  क्या

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  क्ृष्ण  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  को--स्टीम  कोयले  की  सप्लाई

 5472.  श्री  रासशरण  यावब  :

 जे श्री  तेज  नारायण  सिंह  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  बिहार  को  अपने  उद्योगों  की  मांग  के  अनुरूप  स्टीम  कोयला  मिल  रहा
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  का  बिहार  में  स्टीम-कोयले  के  अभाव  में  उचद्योमों  को  बन्द  होन ेस ेबचाने  और  इमके
 परिणामस्वरूप  बेरोजगारी  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  ८.  विचार  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बी०  :  और  हां  ।  विहार  में
 औद्योगिक  एककों  अधिकांश  मात्रा  में  उनकी  आवश्यकताओं  के  अनुसार  स्टीम  कोयले  की  आपूर्ति  की
 जा  रही  है|

 सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  कि  स्टीम  कोयले  की  आपूर्ति  त

 किए  जाने  के  कारण  बिहार  के  उद्योग  बन्द  किए  जाने  की  स्थिति  में  पहुंच  गए  हैं  ।  वास्तव  कोल
 इंडिया  लि०  द्वारा  सम्पूर्ण  देश  में  अप्रल  से  1991  की  अवधि  के  दोरान  गैर  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के
 उद्योगों  को  जिसमें  बिहार  भी  शामिल  144.35  लाख  टन  कोयले  की  आपूर्ति  की  जबकि  पिछले
 वर्ष  की  इसी  अवधि  के  दौरान  123.82  लाख  टन  कोयले  की  आपूर्ति  की  गई  थी  ।  सरकार  ने  इस
 आशय  के  सभी  कोयला  कम्पतियों  को  निर्देश  जारी  कर  दिए  हैं  कि  वे  संयोजित  कोयले  की  न्यूनतम
 50%  कोमले  की  मात्रा  की  आपूर्ति  गर-महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  उद्योगों  को  करें

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  द्वारा  अजित  विदेशों  मुद्रा
 |  कर  आर  ।

 5473.  श्री  बसात्र  य  बंडार  :

 श्री  चेतन  पी०  एस०  चोहान
 :

 ओ्लो  रमेश  अन्द  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन््त्री  यह  बताने  की  क्रुपा
 करेंगे  कि  :
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 नस  कस्क्क्स्
 भारत  परययंटन  विकास  निगम  के  होटलों  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  तथा  30

 1991  तक  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  और

 +.  इन  होटलों  ढ्वारा  और  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने

 का  प्रस्ताव  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  सन््त्री  माधवराव  :  अपेक्षित  सूचना  नीचे  दी

 गई  है  :

 बर्ष  प्रत्यक्ष  रूप  से  अजित

 विदेशी  मुद्रा
 रुपये

 1988-89  726.65

 1989-99  0  802.09

 1990-91  806.19

 1991-92  103.28
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 भारत  पयंटन  विकास  निगम  द्वारा  किए  जा  रहे  उपायों  में  अन्य  उपायों  के  साथ-साथ
 विदेश  यात्राओं को  प्रायोजित  विदेशों  में  जबरदस्त  विपणन  और  बिक्री  विदेशी  यात्रा
 प्रचालकों  के  साथ  विशेष  दर  की  संविदाओं  के  बारे  में  बातचीत  भारत  आने  वाले  पयंटकों  में

 वृद्धि  करने  के  लिए  प्रमुख  यात्रा  प्रचालकों/यात्रा  अभिकर्ताओं  से  सीधे  सम्पर्क  स्थापित  और  विदेश
 में  रह  रहे  बिक्री  प्रतिनिधियों  से  अभिकर्ताओं  को  दरों  में  प्रोत्साहन  देना  शामिल

 इण्डियन  एयरलाइन्स  और  एअर  इण्डिया  के  अुकिग  कार्यालय  खोलना

 5474.  श्री  दत्ताश्र  य  बंडारू  :

 क्री  बल  राज  पासी  :

 श्री  रमेश  चन्द  तोमर  :  क्या  नागर  विभांनन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990  के  दौरान  तथा  30  1991  तक  इंडियन  एयरलाइन्स  ओर  एअर  इंडिया
 के  कितने  बुलिग  कार्यालय  खोले  और

 एअर  इंडिया  तथा  इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  1991  की  शेष  अवधि  में  कितने  कितने

 बुकिंग  कार्यालय  खोलने  का  विचार  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्रों  माघथराव  :  वर्ष  17190  और  30
 1991  तक की  अवधि  के  दौरान  एअर  इंडिया  ने  एक  बुकिंग  कार्यालय  खोला  है  ।  इंडियन  एयरलाइन्स

 ने  कोई  बुकिंग  कार्यालय  नहीं  खोला  ।
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 कनयन  कल  तब  ओविनीणीतीओखकखस

 वर्ष  1991  की  शेष  अवधि  के  दौरान  इंडियन  एयरलाइन्स  और  एमर  इंडिया  का  कोई  नया

 बुकिंग  कार्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  नहीं

 हवाई  अड्डों  पर  बिसानों  का  उतरता

 5475.  श्री  वत्तात्र  य  बंडारू  :

 श्री  लेतन  पो०  एस०  लौहान  :

 क्रो  वोरेख  सिह  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  भारतीय  अत्तर्राष्ट्रीय  अड्डा  प्राधिकरण  ने  सभी  एयरलाइनों  से  आग्रह  किया  है  कि  वे

 हवाई  अड्डों  पर  यात्रियों  तथा  सामान  उतारने  चढ़ाने  वाली  एजेंसियों  की  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 विमानों  के  उतरने  के  बीच  उचित  अन्तराल  रखने  हेतु  प्रभारी  कदम

 क्या  रात  के  समय  अनेक  विमानों  के  एक  ही  समय  पर  उतरने  के  कारण  वहां  आने  वाले
 तथा  हवाई  अड्डे  पर  जांच  के  बाद  बाहर  निकलने  की  अनुमति  के  लिए  प्रतीक्षारत  यात्रियों  को  बहुत
 गसुविधा  होती  और

 यदि  तो  अपने  विमानों  को  उचित  अन्तराल  से  हवाई  अडडे  पर  उतारने  के  प्रयोजन  से
 विभिन्न  एयरलाइनों  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  साधवराब  :  से  अस्तर्राष्ट्रीय  विमान
 कम्पनियों  की  उड़ान  अनुसूचियों  का  कतिपय  निर्धारित  म्रानदण्डों  के  अनुसार  समन्वय  और  अनुमोदन
 किया  जाता  है  ।  हमारे  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  रात्रि  के  दौरान  उड़ानों  का  जमघट  हो  जाता  है  जो
 कि  यूरोप  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  तुलना  में  देश  की  भौगोलिक  स्थिति  तथा

 संयुक्त  अमरीका  और  कुछ  सुदूर  पूर्व  देशों  में  रात्रि  के  दोरान  हवाई  अड्डों  के  बन्द  होने  के  कारण
 निर्धारित  मानदण्डों  तर  भीतर  विदेशी  विमान  कम्पनियों  से समय-समय  पर  उचित  समय  अन्तराल  के
 भीतर  अपनी  उड़ानों  को  शिफ्ट  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  जाता  है  ताकि  हवाई  अड्डों  पर  भीड़भाड़
 को  कम  किया  जा  सके  ।

 विदेशी  विभान  से-अजित  धनराशि

 5476.  श्री  दत्तात्र  य  बंडारू  :

 भरो  चेतन  थो०  एस०  धौहरन
 :

 करो  बोरेना  सिंह  :

 डा०  जी  एल  ०  कृनोजिया  :  कस  नागर  जिब्रानन  और  फ्यंटत  मंत्री  यह  बताने  की

 कुपा  करेंगे कि  :'

 भारत  से  किन-किन  विदेशी  विमान  सेवाओं  का  संचालन  किया  जा  रहा

 गत  तीन  वर्षों के  दौरान  प्रत्येक वर्ष  अब  तक  प्रत्येक  विदेशी  विमान  सेवा  से  कितनी

 राशि  अजित की  और  हं

 वर्ष  1991-92  2  में  इन  विमान  सेवाओं  से  अनुमानित  कितनी  धनराशि  अजित  करने  की
 संभावना  है  ?
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 तागर  बिमानन  और  पयंटन  संत्रो  साधवराव  :  भारत  से  होकर  परिचालन
 करने  वाली  विदेशी  विमान  कम्पनियों  की  सूची  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  विदेशी  विमान
 कम्पनियों  से  अवतरण/पाकिग  प्रभार  के  रूप  में  प्राप्त  किए  गए  भुगतानों  का  ब्योरा  विवरश-]|  के  रूप
 में  संलग्न

 विदेशी  विमान  कम्पनियों  से  ऐसी  प्राप्तियों  की कोई  विशेष  सीमा  नहीं  है  ।  यह  अन्तर्राष्ट्रीय
 यातायात  की  वास्तविक  मात्रा  पर  निर्भर  करता  वषं  1991-92  में  जुलाई  1991  तक  विदेशी
 विमान  कम्पनियों  से  भुगतान  के  रूप  में  लगभग  29.56  करोड़  रुपये  की  राशि  प्राप्त  हुई  है  ।

 एयर  एअर  एअर  यमन

 एरिना  अफगान  बीमन  बंगलादेश  ब्रिटिश  केथे  पेसीफिक
 सी०  एस०  ए०  डक  एयर  इजिप्ट  इथापियन  गल्फ

 इरान  जापान  किनन्या  एयरवेज  के०एल०  एम०  रायल  डच
 कव॑त  लफथांसा  जर्मन  लाट  पौलिश  मलेशियन  एयरलाइन्स
 पैन  अमेरिकन  बल्ड  पाकिस्तान  इन्टरनेशनल  रायल  नेपाल  रायल

 बेल्जियम  बल्ड  सिगापूर  एय  स्वीस  सिरियन
 अरब  थाई  इन्टरनेशनल  टकिश  यमन  एयरवेज  ओऔर  जामिबिया
 एयरवेज  ट्रान्स  मेडीटेरियन  एयरवेज  ।

 एयरलाइन्स
 —  —  -  -  te ऊन  1990-91  ९०००

 विदेशी  एयरलाइन्स  $31.88  642.18  652.61

 एयरोफ्लोट  218.98  261.75  209.04

 एअर  कनाडा  518.20  495.72  209.04

 एबर  फ्रांस  23.19  495.72  487.37

 एअर  लंका  26.56  27.27  33.74

 एअर  मारीशस  26.56  0.00  36.46

 एअर  तंजानिया  0.00  0.00  0.00

 एलटालिया  12.12  377.89  260.39
 एल  यमेण्डा  35.02  42.07  41.77
 एरीना  अफगान  35.02  42.07  134.85

 बंगलादेश  विमान  602.98  718.72  719.54
 ब्रिटिश  एयरवेज  602.98  260.24  249.35
 कंथे  पेसेफिक  260.24  249.35
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 1  2  3  4

 ...  चैकोस्लोविकिया  44.34  57.62  39.16

 ड्रंक  एजर  2.00  5.01  2.00
 *

 इंजिप्ट  एअर  13.00  15.01  13.90.

 अमीरात  150.27  195.27  245.04

 इथोपिएन  एयरलाइन्स  51.27  53.60  47.81

 ग्रेरूड  इंडोनेशिया  0.00  23.56  0.00

 गल्फ  एअर  408.32  519.48  483.26

 एबेरियन  एयरलाइन्स  0.68  0.17  0.00

 ईरान  एअर  47.12  32.03  30.71
 इराकी  एयरवेज  121.55  109.53  56.51
 जापान  एयरलाइन्स  44.55  48.57  33.78
 किन्या  एयरवेज  31.45  37.90  37.53

 के०एल०एम०  163.49  114.97  215.76

 कुव॑त  एयरवेज  212.68  232.44  73.19
 लोट  पोलिश  11.07  20.89  17.44
 लुफथान्सा  317.92  385.48  409.41
 मलेशियन  एयरलाइन्स  70.12  88.15  156.02
 पेन-एम  201.91  236.26  215.64
 पी०आई०ए०  89.19  114.01  111.73
 क्वांटास  एयरवेज  120.44  21.02  11.34
 रायल  जोडियन  16.42  42.65  80.24
 रायल  नेपाल  93.97  96.47  102.47
 सबीना  /3.73  96.11  115.74
 साऊदिया  एयरलाइन्स  305.82  368.23  358.95
 सिंगापुर  एयरलाइन्स  310.20  340.47  431.22
 स्विश  एयरलाइन्स  354.92  441.12  400.45
 सिरियन  एयरलाइन्स  32.60  44.23  35.99
 थाई  एयरवेज  313.76  342.32  279,24
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 1  2  3  4

 टी०एम०ए०  24.23  24.86  14.55
 *  टकिश  एयरवेज  47.07  44.51  41.14

 पी  ०डब्ल्यू०ए०  5.26  1.31  0.00

 टेरेम-रोमानियन  एअर  0.00  0.00  0.00

 यमन  एयरवेज  5.54  11.03  10.46

 युगोस्लाब  एयरलाइन्स  40.23  36.69  2.32

 जांबियन  एयरवेज  16.80  21.97  19.17

 जोड़  6411.76  7253.77  6919.04

 रेलगाड़ियों  में  अल्छे  किस्म  का  भोजन  उपलब्ध  न  होना

 5477.  भरी  राजबोर  सिह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत दो  वर्षों  के  दौरान  रेलगाड़ियों  में  रेलवे  कर्मचारियों  के  दुर्व्यवहार  और  उनमें  अच्छे
 किस्म  का  भोजन  उपलब्ध  न  होने  के  सम्बन्ध  में  जोनवार  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  कर्मचारियों  को  दोषी  पाया  गया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  और  एक  विवरण  संलग्न
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 बरेली  से  नई  बिल्ली  तक  रात  में  रेलगाड़ो  चलाना

 या

 5478.  श्री  राजबोर  सिंह  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 ».  क्या  सरकार  का  बरेली  से  मुरादाबाद  के  रास्ते  नई  दिल्ली  तक  रात  में  एक  एक्सप्रेस
 गाड़ी  चलाने  का प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 परिचालनिक  तंग्रियों  और  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  ।

 बेगई  एक्सप्र  स  को  मद्रास  से  मदुर  तक  बढ़ाता

 हा
 5479.  श्री  एन०  डेनिस  :  कया  रेल  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  वगई  एक्सप्रं  स  को  मद्रास  से  मदुरें  और  तिरूनेलवेखि  तक  ब्रढ़ाबे  जाने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मर  से  मन्त्री
 ध्ज्र  :  को

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मनत्री  मल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पल्लियागाड़ो  में  रेल  फाटक

 5480.  श्री  एन  ०  हेनिस  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी  रेल  लाइन  पर  पल्लियाडी  में  चौकीदार  वाले  रेल  फाटक  बनाने
 के  लिए  कोई  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विवरण  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  हां  ।

 दक्षिश़  रेलवे  को  88  में  पंचायत  यूनियम  तुकाले  से  पाल्लियादी  रेल
 शन  के  निकट  कि०मी०  263/8-9  पर  एक  नए  समपार  की  व्यवस्था  करने  हेचु  अनुरोध  क्राप्त  हुबा

 था  ।  उन्हें  सूचित  कर  दिया  गया  है  कि  अनुरोध  पर  तभी  विचार  किया  जा  सकता  है  जब  राज्य
 पंचायत  यूनियन  से  प्रारम्भिक  लागत  तथा  आवर्ती  अनुरक्षण  प्रभार  वहन  करने  की  विधिवत  सहमति  के

 साथ  वांछित  स॒विधा  के  लिए  ठोस  प्रस्ताव  प्रायोजित  किया  जाए  ।
 ह

 मुरादाबाद  डिवोजन  सें  कथित  भ्रथ्टाचार

 साथ वांछित  डा०  एस०  पो०  यावव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  रेलबे  के  मुरादाबाद  डिवीजन  के  रेल  कर्मचारियों  के  मकानों  के  ह
 स्थानांतरण  इत्यादि  के  मामलों  में  बरती  गई  अनियमितताओं/कद्रा्नार  की  जानकारी  श्वस्कार  को

 और
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 ु

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  प्रत्येक  मामले  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  या

 करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों  के  विरद्ध  अभियान

 5482.  श्रो  प्रतापराव  बो  ०  भीसले  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1:88,  1989,  1990  में  तथा  जून  991  तक  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों  के
 विरुद्ध  छेड़े  गए  अभियान  के  दौरान  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  स ेवषंवार  कितनी  धनराशि
 एकत्र  की  और

 भविष्य  में  बिना  टिकट  यात्रा  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्या  कार्य  वाही  करने  का  प्रस्ताव

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  :  जिन  व्यक्तियों  को  बिना  टिकट  अथवा
 उपयुक्त  टिकट न  लेकर  यात्रा करते  हुए  पकड़ा  गया  उनसे  रेलबे  को  देय  राशि के  रूप  में
 लिखित  राशि  वसूल की  गई  :

 वर्ष  वसूल  को  गई  राशि

 रु०

 24.84

 बिना  टिकट  यात्रा  की  रोकथाम  के  लिये  किए  गए  उपायों  में  समय-समय  पर  अचानक
 मजिस्ट्रेट  द्वारा  जांच  विभिन्न  प्रचार  माध्यमों  द्वारा  प्रचार  अभियान  चलाना  और  नये  रेल
 नियम  में  समाविष्ट  निवारक  दण्ड  शामिल  हैं  ।

 एअर  इण्डिया/इण्डियन  एयर  लाइन्स  में  उड़ान  निरीक्षकों  का वल
 5483.  श्रो  प्रतापराव  बी०  भोंसले  :  क्या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 क्या  एअर  इण्डिया  और  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  विमानचालकों  की  उड़ान  प्रवीणता  की

 सतत  निगरानी  करने  के  लिए  सरकार  का  विवार  उड़ान  निरीक्षकों  का  एक  विशेष  दल  गठित  करने  का

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  पृष्ठभूमि  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 इस  दल  के  सदस्यों  को  दिये  जाने  वाले  मानदेय  तथा  अन्य  सुविधाओं  का  ब्योरा  क्या
 उनके  चयन  के  लिए  कथा  मानतदण्ड  निर्धारित  किए  गए

 120
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 (=)  क्या  इनका  चयन  पहले  से  ही  कार्यरत  कमंचारियों  में  से  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 «  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  साधवराव  सिंधिया  )  :  हां  ।

 सरकार  ते  नागर  विमानन  महातिदेशालय  में  ए  5  उड़ान  निरीक्षण  निदेशालय  स्थापित  किया
 है  जिसमें  9  उट्ान  निरीक्षक  हैं  ।  ये  उड़ान  नरीक्षक  विमात  कम्मती  और  सामान्य  जिमानचालकों  की

 कार्यकु  गलता  और  दक्षता  की  जांब  नागर  विम्ानत  महा  तिदे  वालब  न॑  एक  स्व॒नन्त्र  उड़ान  निरीक्षण
 निदेशालग्र  ही  स्वरावता  विगत  में  विमान  दुर्बटताओं  की  जाँच  ऋरत  वाली  जांच  अदालतों  की  सिफारियों
 के  अनुसरण  में  की  गई

 सरकार  ने  उडान  निरीक्षकों  के  रूप  में  नियुक्त  त्रिमानचालकों  के  अपने  मूल  संगठन  में  उनी
 के  अनुसार  वेतत  और  भन्तों  का  अनुमोदन  कर  दिया  है  ।

 चथन  के  मापदण्ड  यह  :  के  विमानचालक  को  उस  किस्म  वे  विमान  के  सम्बन्ध  में  पूरी
 तरह  से  अ्द्वता  प्राप्त  हो  पर  वह  जांच  कार्य  करेगा  ।  उसे  उस  रिस्म  के  थ्षिमान  पर  अनुभव  होता

 चाहिए  और  उमके  लिए  आवश्यक  रूझआत  जरूर  होना  चाहिए  ।

 (=)  और  हालाँहि  विमाउबालक  मुख्यतः  एयरलाइनों  से  ही  लिये  जाते  सयन

 एयरलाइनों  में  रार्यरट  कर्मचा  रियों  तक  ही  सीमित  रखने  वी  आवश्यः ना  उहीं  है  ।

 दिल्ली  में  विद्युत  को  चोरी

 5484.  श्री  प्रतापराव  बी०  भोंसले  :  क्या  विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  श्रोत  मन्त्री  यह
 बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 हि

 क्या  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  कुछ  अधिरी  कथित  रूप  से  चोरी  भें  शामिल  पाये
 और

 यदि  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  म्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 और  बिजली  की  चोरी  के  मामले  में  यदि
 थोई  भी  कर्मचारी  शामिल  पाया  जाएगा  तो  डेस  द्वारा

 नियमानुसार  समुचित  कार्रवाई  की  तथापि  डेसू  के  अनुसार  ब्रिजली  की  चोरी  में  इसके  कर्मचारी

 शामिल  होने  से  सम्बन्धित  कोई  भी  मामला  इस  संस्थान  की  जानकारी  में  नहीं  आया  है  ।

 ग्वालियर  के  निकट  रेल  दुर्घटना

 5485.  श्री  एम०  बी०  चन्द्रशेखर  म॒ति  :

 श्री  वी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  10  1991  को  खालियर  के  निकट  कोई  रेल  दुर्घटता  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 दुर्घटना  के  कारण  क्या  और

 यात्रियों  को  रेलगाड़ियों  की  रत  पर  यात्रा  करते  से  रोक  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 121
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  हां  ।

 और  जब  657  डाउन  ग्वालियथर-भिड  पैसेंजर  गाडी  ग्वालियर और  ग्वालक़ा  मन्दिर
 के  बीच एक  ऊपरी  पूल  के  नीचे  से  गुजर  रही  थी  तब  सवारी  डिब्बों  को  छतों  पर  यात्रा  कर  रहे  यात्री  पुल
 के  गडेर  से  टकरा  गए  जिसके  परिणामस्वरूप  4  व्यक्ति  मारे  10  गम्भीर  रूप  से  घायल  हो  गए  और
 22  व्यक्तियों  को  मामूली  चोटें  आयीं  ।

 गाड़ियों  की  छतों  पर  यात्रा  न  करने  देते  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  यात्रियों  को  गाड़ियों  की

 छतों  से  विभिन््त  प्रचार  माध्यमों  स  प्रचार  अभियान  समय-समय  पर  अचानक  जांच

 करना  तथा  रेलवे  अधितियम  में  निवारक  दण्डों  को  समाविष्ट  करना  शामिल  है  ।

 रेल  का  बिस्तार

 5486.  श्री  रामलखन  सिह  यादव

 श्री  अजु  न  सिह  यादव  :  क्या  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेल  किराये  और  भाड़े  में  प्रति  वर्ष  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई
 पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान-नई  रेल  लाइनों  के  मीटर  गेज  रेल  लाइनों  को  बड़ी
 लाइनों  में  बदलने  और  नयी  रेल  सेवायें  शुरू  करने  में  अ्रति  वर्ष  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  और

 इस  अवधि  के  दौरान  चालू  की  गई  नई  रेल  लाइनों  तथा  इस  दौरान  बन्द  की  गई
 गाड़ियों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  रेल  किराये
 और  माल  भाड़  में  की  गई  वृद्धि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 (1)  यात्री  किराया

 1989-90  :  1989-90  के  दोरान  यात्री  किराये  में  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई

 1990-91  :  1-5-90  से  यात्री  किराये
 में

 की  गई  वृद्धि  इस  प्रकार  हैं
 :

 न  जे  आशा  5 नाःीससससफसकफक्फ

 यात्री  किराया  दूरी  लैब  प्रति  टिकट  वृद्धि
 कि०्मी०  रु०्पै०

 1.  दूसरा  दर्जा  1-25
 ..

 कोई  वृद्धि  नहीं
 26-100  1.00

 ह॒
 101-200  2.00

 201-300  3.00

 301  से  अधिक  4.00
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 1  2  3

 2.  दूसरा  दर्जा  1-25  कोई  वृद्धि  नहीं
 4

 (मेल/एक्प्रेस)  26-50  1.00

 51-100  2.00

 101-150  3.00

 151-200  4,00
 201-250  5.00
 2-1-300  6.00
 301-350  7.00

 351-409  8.00

 401-450  9.00
 451-500  10.00
 501-600  11.00
 601-700  12.00
 701-800  13.00
 801-900  14.00

 901  से  अधिक  15.00

 3.  वातानुकूल  कुर्सी  1-25
 कोई  वृद्धि  नहीं

 पहला  दर्जा

 वातानुकूल  26  से  अधिक  17%
 और  वातानुकूल  पहला

 दर्जा

 1991-92 2  :  16-8-1991  से  यात्री  किराये  में  की  गई  वृद्धि  इस  प्रकार  है  :

 (1)  बातानूकूल  पहला  800  कि०मी०  तक  20%
 वातानुकूल

 पहला  दर्जा  और  =  800  कि०  मी०  से  15%

 नुकूल  कुर्सी  यान  अधिक

 (2)  दूसरा  दर्जा  (मेल/एक्सप्रेस)  निम्न  स््लैव  पर  एक  1300  कि०मी०  की
 दूरी  के  लिए  उत्तरोत्तर  बढ़ाते  हुए  अधिकतम

 20
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 (3)  दूसरा  दर्जा  1-10  कि०  मी०  कोई  वृद्धि  नहीं
 10  कि०  मी०  से  अधिक  निम्नतम  स्लेव  पर  एक

 60  क्वि०  मी०
 तक  मामूली  समायोश्रेत

 सहित  400  कि०  मी०
 से  अधिक  दूरी  के  लिए
 उत्तरोत्तर  बढ़ाते  हुए  5

 माल  भाड़ा  की  वरें  :
 पु

 1989-90  :

 1-4-1989  से  माल  भाड़  की  दरों  में  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई  थी  ।  खाने  का  फल
 ओर  गुड़  खाद्य  मवेशी  और  जैविक  खाद  को  इस  वृद्धि  से  छूट  दी
 गई  थी  ।

 1-4-1989 से  जिनके  लिए  श्रेणी  150  और  उससे  कम  पर प्रभार लिया  गया  के
 माल  डिब्बा भार

 और  गाडी  भर  के  वर्गीकरण  में  2  स्तर  की  वृद्धि  की
 गई  दाल

 और  रासायनिक  खाद  के  मामले  में  माल  डिब्बा  भार/गाड़ी  भार  के  वर्गीकरण  में  केवल एक  स्तर  की  वृद्धि
 की  गई  श्री  ।

 1990-91

 31-3-1990  को  विद्यमान  दरों  की  तुलना  में  माल  भाड़े  की  दरों  में  1-4-1990  से  7  प्रतिशत
 और  1-10-1990  से  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई  खाने  के  खाद्य  फल
 और  गुड़  और  जागरी  को  माल  भाड़  में  की  वृद्धि  से  छूट  दी  गई  थी  ।

 1991-92  :

 माल  भाड़े की  दरों  में  |  6-8-1991  से  10  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई  खाने
 के  खाद्य  फल  और  मिट्टी  के  तेल  और  डीजल  तेल  को  माल  भाड़े
 की  दरों  में  की  गई  वृद्धि  से

 छूट
 दी

 गई  थी  ।

 (1)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  नई  रेल  लाइनों  के  निर्माण  और मीटर  लाइयों के  बड़ी
 लाइनों में  बदलाव  में  वृद्धि का  प्रतिशत  नीचे  दिया  गया

 वर्ष  के  दौरान  वृद्धि  का  प्रतिशत

 वर्ष  नई  रेल  लाइनें  मीटर  लाइन  का
 बड़ी  लाइन  में

 बदलाव

 1988-89.  0.49  शशि  ।
 0.38  0.11  |

 0.36 | चत+ त |
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 >>  4»  »  ननन  ००,  जता  नानीनन  -....

 (1)  प्रति  वर्ष  नई  गाड़ियों  के  चलाने  में  हुई  वृद्धि  का  प्रतिशत  नीचे  दिया  गया  है  :---

 यर्ष  बुद्धि  का  प्रतिशत

 1988-89  2.26%

 1989-90  2.02%

 1990-91  1.31%

 ढोये  गए  माल  यातायात  की  मात्रा  का  सूल्यांकन  भारतीय  रेलों  पर  चलायी  गयी  माल
 गाड़ियों  की  संख्या के

 आधार  पर  नहीं  किया  जाता  अपितु  एक  वर्ष  में  वाहित  बिलियन
 टन  किलोमीटर  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  पिछले  वर्ष  की  तुलना  गत  तीन
 वर्षों  के  दौरान  राजस्व  उपार्जक  यातायात  के

 बिलियन  टन  किलोमीटर  में  कमी-बेशी

 का  प्रतिशत  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  बिलियन  टन  क्रिलोमोटर  में
 कमोीबेश  का  प्रतिशत

 1988-89  (--)  0.07

 1989-90  (+:)  3.25

 1990-91  (+)  2.53

 (i)  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  चालू  की  गई  रेल  लाइनों  का  नाम  नीचे  दिया  गया  है  :

 1988-89

 1.

 2.

 बालीपाड़ा--गमनी  (14  कि०

 लाला  जमीरा  (30  कि०

 3.  मियाना  (31  कि०

 4.

 5.

 करूर--दिण्डीगुल  (74  कि०

 चंदेरिया  (158  कि०

 1989-90

 AW SY N =

 मियाना--बदरवास  (18  कि०

 बदरवास  (28  कि०

 राय  मेहतपुर--ऊना  (10

 पेंचरताल--कुमारघाट  (11
 -  सिलचर--जीरीबाम  (49  कि०
 .  गमनी--भालुकपोंग  (21  कि०
 -  अल्लेप्पी  (57  कि०
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 3  व  वदल  न  5  ++3_7>+_ै ॒इ॒  7  7+:्7++  +

 8.  चित्रदुर्ग--चल्तकेरे  (35  मि०

 9.  चंदेरिया--चित्तोड़गढ़  (8  कि०

 8.  ॥
 हि

 1.  कोलारस--शिवपुरी  (25  कि०

 2.  ग्वालियर--पनिहर  (8  कि०

 3.  जमीरा--भैरावी  (18  कि०

 4.  चित्तौड़गढ़--निम्बानेड़ा  (29  कि०

 5.  निम्बानेड़ा--जावद रोड  (10  कि०

 6.  जावद  रोड---नीमच  (17  कि०

 (1)  पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  बन्द  की  गई  रेल  सेवाओं  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 1...  1988-89  181

 2.  1989-90  41

 3.  1990-91  59

 जोड़  281

 पोर्ट  ब्लेयर  हवाई  पट्टी  का  बिस्तार

 ]
 5487.  ओऔ  भनोरंजन  भक्त  :  क्या  क्या  नागर  विभानन  और  पर्यटन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  के  पास  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  विमान  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  पार्ट
 ब्लेयर  हवाई  पट्टी  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  कायें  के  कब  तक
 पूरा  होने  की  संभावना

 नागर  बिमानन  और  पर्यटन  मंत्री  साधबराज  :  पोर्ट  ब्लेयर  में  धावनपथ  के
 बिस्तार  के  लिए  किसी  भी  योजना  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बदिल्ली-भुवनेश्वर-पोर्ट  ब्लेयर  के  बीच  विमान  सेवा

 5488.  भरी  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  को  दिल्ली-भुवनेश्वर-पोर्ट  ब्लेयर  के  बं,च  विमान  सेवा  चलाने  के  लिए
 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ
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 यदि  तो  इस  पर  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की

 क्या  सरकार  के  पास  पोर्ट  ब्लेयर  और  मद्रास  पोर्ट  ब्लेयर  और  विलोमतः  विमान

 का
 रियायती  किराया  वसूल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  हां  ।

 इ  डियन  एयरलाइन्स  का  इस  समय  इस  सेवा  को  पुनः  आरम्भ  करने  का  कोई  थ्रस्ताव  नहीं
 है  ।

 (7)  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कावेरो  धाटी  पर  व्यय

 5489.  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  बाड़डे  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आथोग  द्वारा  1990-91  के  दौरान  कावेरी  घाटी  में  खुदाई
 कार्यों  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  और

 कावेरी  घाटी  में  इस  समय  कितना  तेल  और  प्राकृतिक  गे  उपलब्ध  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०
 कृष्ण  :  183.00  करोड़  रुपये  ।

 तेल  के  8.31  मिलियन  मी०  टन  तथा  गैस  के  9.10  बिलियन  घन  मीटर  प्रतिप्राप्ति  योग्य
 भण्डार  सिद्ध  हुए  हैं  ।

 तिनसुकिया  मेल  का  पटरी  से  उतरना

 5490.  श्री  सुधोर  सावंत  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तिनसुकिया  मेल  के  पटरी  से  उतरने  का  समाचार  आया

 यदि  ठो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 इस  दुर्घटना  में  कितने  यात्री  मारे  गए  और  घायल  और

 पीड़ितों  को  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  कितनी  घनराशि  का  भुगतान  किया  गया  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सल्लिकाजु
 :  से  6-8-91  को  14.40  बजे  जब

 2456  अप  ब्रह्मपुत्र  मेल  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के  घोगराथार  और  रंभमिया  स्टेशनों  के  बीच  से  गुजर  रही
 थी  तब  इसका  इजन  तथा  इससे  पीछे  के  12  सवारी  डिब्जे  पटरी  से  उतर  इसके  परिणामस्वरूप
 2  व्यक्ति  मारे  गए  और  चार  व्यक्तियों  को  चोट  आई  ।  अभी  तक  क्षतिपूर्ति  की  अदायगी  नहीं  की  गई  है
 क्योंकि  दावा  मामलों  को  अभी  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  मारे  गए  व्यक्तियों  के निकट
 संबंधियों  और  घायल  व्यक्तियों  को  |  की  अनुग्रह  राशि  का  भुगतान  किया  गया  है  ।

 रसोई  गेस  सिलिडरों  के  लिए  जमा  को  गयो  राशियों  पर  भ्याज

 5491.  भरी  सुधोर  सावंत  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 न  —

 रसोई  गैस  सिलिडर  देने
 के लिए  धनराशि  जमा  करने  हेतु  गत  दो  वर्षों  क ेदौरान  जनता  से

 कितनी  धनराशि  प्राप्त

 इस  जमा  धनराशि  से  कितना  ब्याज  प्राप्त  हुआ  हि
 क्या  इन  जमा  राशियों  पर  जनता  क्रो  ब्याज  देने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तत्मम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है
 और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 एस०  क्ष्ण  कमार  ):  लगभग  200  करो  रुपय  ।

 तेल  कम्पनियों  द्वारा  कोई  ब्याज  का  भुगतान  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भूतपव  सैनिकों  को  रसोई  गंस  ए  जेंसी  और  पेट्रोल  विक्रय
 केन्द्रों  का  आबंटन

 5492.  भ्री  सुधोर  सावंत  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  भूतपूर्व  सैनिकों  को  तथा  राज्यवार  कितनी  रसोई  गँस  एजेंसियों
 और  पेट्रोल/डीजल  बिक्री  केन्द्रों  का  आबंटन  किया  गया  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  भन्त्रो

 एस०  कृष्ण
 :  12  राज्यों  में  वष  1988-89  से  1990-91  की  अवधि  में  रक्षा  श्रंणी  में

 20  एल०  पी०  जी०  डिस्ट्रीब्यूट  रशिपों  तथा  35  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  का आबंटन  किया  गया  ।

 राज्य  एल०  पी०  जी०  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों

 डिस्ट्रीब्यूटरशिप  की  डीलरशिपें

 आन््र  प्रदेश  2  2

 बिहार  2  3

 हिमाचल  प्रदेश  गा  1

 कर्नाटक  1

 केरल  2  1

 मध्य  प्रदेश  गा  5

 महाराष्ट्र  गा  5

 पंजाब  2

 राजस्थान  2  2

 तमिमलनाडु  ॥|  3
 उत्तर  प्रदेश  5  10
 पश्चिम  बंगाल  3

 कुल  20  35
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 महाराष्ट्र  में  हवाई  अडडा

 5493.  श्री  सुधोर  सावंत  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 क्या  सरकार  के  पास  महाराष्ट्र  के  सिधुदुर्ग  जिले  में  हवाई  अड्डा  निर्मित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव

 नि  यदि  तो  क्या  वहां  से  इंडियन  एयरलाइस  की  उड़ानें  भरने  की  कोई  योजना  बनाई  गई
 और

 ह
 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मन्त्र  माधवराव  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 बिहार  में  रेल  परियोजनाएं

 5494.  श्री  तेज  नारायण  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार ने  राज्य  में  रेल  परियोजनाओं  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को
 प्रस्ताव  भेजा

 '  यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  राज्य  सरकार  ने  कुछ  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  पर  आने  वाली  लागत  का  कुछ  हिस्सा
 बहन  करने  का  प्रस्ताव  भी  किया  और

 यदि  तो  तत्गम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  समय-समय  पर  बिहार  सरझार
 और  रेल  मंत्रालय  के  बीच  कई  मांगों  पर  विचार-विमर्श  हुआ  8५  में  एक  अन्तरमंत्रालय
 बैठक  में  दो  परियोजनाओं  पर  विचार  किया  गया  :

 (i)  जदुनाथपुर  और  भवनाथ्पुर  तक  विस्तार  सहित  डेहरी-आन
 पिपराडीह  (98

 (४)  बेतिया  के  रास्ते  मुजफ्फरपृर-नरकटियागंज  आमान  परिवर्तत  (155  कि०

 ()  के  बारे  में  बिहार  सरकार  ने  राइट्स  से  एक  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  कहा
 था  ।  अब  यह  रिपोर्ट  विचार  करने  के  लिए  विहार  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी  गई
 है  ।  (1)  के  बारे  में  प्रस्ताव  अनुमोदन  के  लिए  योजना  आयोग  को  भेज  दिया  गया

 हां  ।

 छितौनी-बगहा  रेल  एवं  सड़क  पुल  के  निर्माण  की  लागत  के  रूप  में  27  करोड़  रुपये  की
 राशि  बिहार  सरकार  द्वारा  चरणों  में  वहन  की  जानी  है  ।  इसमें  से  बिहार  ने  1989-90  तक
 2  करोड़  रू०  का  भुगतान  किया  उन्होंने  अभी  तक  1990-91  और  1991-92  के  लिए  अपने
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 हिस्से  का  भुगतान  नहीं  किया  है  जो  19  करोड़  रुपये  वनता  है  ।  इस  मामले  में  उनसे  अनुरोध  किया  जा

 रहा

 विद्यू  त  वित्त  निगम  द्वारा  कर्नाटक  राज्य  विद्यूत  बोड  को ऋण री

 5495.  श्रीमती  बासवराजेश्वरी  :  क्या  विज्ूत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 1989-90  और  1990-91  के  दौरान  विद्युत  वित्त  निगम ने  कर्नाटक  राज्य  विद्युत  बोर्ड
 को  कुल  कितनी  धनराशि  स्वीकृत

 इस  ऋण  में  से  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया  गया  और

 बोर्ड  ने  कितनी  धनराशि  विद्युत  वित्त  निगम  को  वापस  लौटाई  है  ?

 त  और  गेर-परंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :  से

 विद्यु त  वित्त  निभम  द्वारा  कर्नाटक  राज्य  बिजली  बोड  को  प्रदान  किए  गए  ऋणों  की  स्थिति

 नुधार  है  :

 यर्ष  स्वोक्त  किया  आबंटित/समुपयोजन  देय  प्रतिबान

 गया  कण  किया  गया  ऋण  ओर  प्रद्त  ल्े

 राशि

 1989-90  1340.00  878.26  92.79

 1990-91  10138.45  2783.44  112.88

 1991-92  न+  --  20.09

 91
 __  जि

 तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  को  उत्पादन  योजना

 5496.  श्रोमती  बासवराजेश्वरी  :  कया  पेट्रोलिकम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  तेल  और  गैस  उत्पादन  योजना  की  पूनरीक्षा  कर  रहा

 यदि  तो  आठवीं  योजना  में  दर्शायी  गई  शेष  योजनाओं  को  चालू  करने  के  लिए  कितनी
 विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  है

 विश्व  एशिया  विकास  बेंक  और  जापान  के  साथ  कितने  विदेशी  मुद्रा  ऋण  का  समझौता

 हुआ  और  ;
 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  बिदेशी  मुद्रा  संकट  को  देखते  हुए  उत्पावन  योजना  को  सक्षम

 बनाने  में  कहां  तक  समर्थ  हुआ
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 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो

 एस ०  कृष्ण  :  उत्पादन  योजनाओं  पर  लगातार  तिगरानी  *खी  जाती  ह  तथा  उनकी  समीक्षा

 की  जाती  है  ।

 योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 गैस  दहन  में  कमी  करने  की  योजना  के  लिए  विश्व  बैंक  ने  440  मिलियन  अमरीकी  डालर

 के  ऋण  के  लिए  स्वीकृति  दी  है  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  मुक्ता  तथा  पन्ना  जैसे  अनेक  नये  तेल  एवं  गैस  क्षेत्रों
 के  विकास  की  परियोजनाओं  को  क्रियान्वित  कर  रही  है  तथा  बम्बई  हाई  के  तथा
 रिजर्वायरों  से  तेल  की  प्रतिप्राप्ति  को  बढ़ाने  के  लिए  परियोजनाओं  को  हाथ  में  ले  रही  है  ।  तेल  एवं

 £  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  राव्बा  तथा  गंधार  के  टेल  और  गैस  क्षेत्र  के विकास  की  परियोजनाओं  का  भी
 प्रस्ताव  किया  है  ।

 कर्नाटक  में  तेल  और  गेस  का  उत्पादन

 5497.  श्रीधतो  बासवराजेश्वरी  :  वय्ा  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की
 क्रपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  कच्चे  तेल  और  प्राकृतिक  गँस  का  कितना  उत्पादन  होता
 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गँस  आयोग  ने  उत्पादन  में  वृद्धि  के लिए  पुराने  और  नये  तेल  कूपों

 4%  के  लिए  योजनाएं  बनाई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  कितना  खर्च  और

 उससे  क्या  परिणाम  प्राप्त  होंगे  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस०  कष्ण  :  ()  कर्नाटक  में  तेल/गंस  का  कोई  उत्पादन  नहीं  हं।ता  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  प्रामोण  विद्य  तोकरण

 ]
 5428.  श्री  राम  बदन  :  क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  के  :

 वया  उत्तर  प्रदेश  के  लालगंज  क्षेत्र  में  ग्रामीण  विद्य  तीकरण  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 »  है  अथवा  कराने  का  बिचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  कल्पनाथ  :  से
 ग्राम  विद्य्  तीकरण  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  क्री  सम्बन्धित  राज्य  बिजली  बोर्डो  द्वारा  तैयार  एवं  क्रियान्वित

 किया  जाता  हे  ।  जिलेबार  ग्राम  विद्यु  तीकरण  सम्बन्धी  कार्यवाही  राज्य  बिजली  बोड़ों  द्वारा  की  जाती  है
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 जोकि  राज्य  प्राधिकारियों  द्वारा  निर्धारित  प्राथमिकता  पर  आधारित  होती  है  ।  जिलेवार  ग्राम  विद्यु
 करण  सम्बन्धी  सूचना  का  रव्-रखाव  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  उपलब्ध  सूचना  के

 आजमगढ़  जिले  संसदीय  क्षेत्र  के  कुल  4,939  आबाद  गांवों  में  से  1991
 ००  €  ७  .  ल्  9.

 के  अन्त  तक  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  द्वारा  4528  गांबों  को  विद्य्  तीकृत  गांव  घोषित  कियाँ
 गया

 उत्तर  प्रदेश  के  शाहगंज  जंक्शन  में  अतिरिक्त  शेड़ों  का  निर्माण

 5499.  श्री  राम  बदन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  शाहगंज  स्टेशन  पर  श्रमिकों  और  अन्य  यात्रियों  की भारी  भीड  होती
 है  तथा  «तंमान  प्रतीक्षालय  की  क्षमता  बहुत  कम  होने  के  कारण  यात्रियों  को  असुविधा  का  सामना  करना

 पड़ता

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  स्टेशन  परिसर  के  भीतर  अतिरिक्त  शेडों  का  निर्माण  करने
 का  विचार

 यदि  तो  इन  शेडों  का  निर्माण  कब  तक  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  :

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 निर्धारित  मानदण्डों  के  पर्याप्त  प्रतीक्षा  सुविधाएं  पहले  से  ही  उपलब्ध  हैं  ।

 टूरिस्ट  सक्तिटों  का  बिकास

 5500.  श्री  मकल  बालकष्ण  वासनिक  :

 श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :

 श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :

 श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  नागर  विभानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  पर्यटन  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  कोई  नई  योजना  शुरू  करने
 का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार ने  देश  में  टूरिस्ट  सकिटों  का  पता  लगाने  की  कोई  योजना  बनाई  और

 ये  टूरिस्ट  सकिट  पूर्ण  रूप  से  कब  तक  विकसित  हो  जायेंगे  ?  ाा

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  से  पर्यटन  का  निरन्तर
 विकास  ओर  संवर्धन  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  आधारिक-संरचनात्मक  सुविधाओं  .
 में  वृद्धि  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  उनसे  प्राप्त  विशिष्ट  उनके  गुण-दोष  और  पारस्परिक
 प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  करते  हुए  वित्तीय  सहायता  देता  है  ।
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 केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके  अनेक  यात्रा  परिपथ  अभिनिर्धारित  किए

 हैं  जिनका  राज्य  और  प्राइवेट  सेक्टर  के  मिश्रित  संसाधनों  से  चरणबद्ध  विकास  किया

 पु  राष्ट्रीय  ताप  विज्ञ  त  निगम  को  बकाया  राशि

 5501.  श्री  मुकुल  बालकष्ण  वासनिक  :  क्या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  स्रोत  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  क्रि  राज्यवार  राष्ट्रीय  ताप  विद्यत  निगम  को  बकाया  देय  राशि  का ब्यौरा  क्या

 :

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :  एक
 विवरण  संलग्न

 विवरण

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  को  देय  बकाया  राशियों  का  राज्यवार
 ब्यौरा  (31-7-1991  की  स्थिति  के

 ऋण्सं०  राज्य  बिजली  राशि  जिस  महीने  शाखपत्र  खोले  शाखपत्र
 बोर्ड/राज्य  बिल  बनाये  जाने  की  अपेक्षा  खोला

 गये  इनके  गया

 अनुसार  बकाया
 राशियां

 1.  आंध्र  प्रदेश  28.11  2.4  13.00  ~

 2.  बिहार  183.79  10.6  18.00  बन
 3.  गुजरात  84.79  4.5  21.00  2.00
 4.  गोवा  0.67  0.3  2.40  2.20
 5.  हरियाणा  62.40  9.4  10.10  10.10
 6.  हिमाचल  प्रदेश  10.62  8.5  2.00  0.45
 7.  जम्मू  व  कश्मीर  42.50  3.6  8.00  —
 8.  केरल  34.14  5.7  6.00  3.50
 9.  कर्नाटक  48.98  5.3  9.50  2.00

 10.  मध्य  प्रदेश  198.88  :  5.3  38.00  28.00
 11.  महाराष्ट्र  69.12  3.5  25.00  2.00
 12.  उड़ीसा  4.95  19.8  1.50  रे

 13.  पंजाब  11.47  1.1  11.00  4.00
 14.  राजस्थान  136.48  4.5  19.00  11.00
 15.  सिक्किम  0.43  4.3  न  न

 16.  तमिलनाडु  99.86  6.3  17.00  —

 17.  उत्तर  प्रदेश  547.19  10.9  60.09  28.00
 1४.  पश्चिम  बंगाल  48.89  19.8  2.00  2.00

 जोड़  1612.49  6.6  263.50  95.25
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 मुम्धई-नागपुर  रेल  मार्ग  पर  आरक्षण  कोटा

 5502.  श्री  मुकुल  बालक्ष्ण  वासनिक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मुम्बई-तागपुर रेल  मार्ग  पर  बु लदाना  जिले'*
 के  अन्तर्गत  नन्दुरा  और  मल्कापुर  रेलवे  स्टेशनों  पर  उपलब्ध  आरक्षण  कोटा  यात्रियों  की  मांग

 की  तुलना  में  बहत  कम

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उक्त  स्टेशनों  पर  आरक्षण  कोटा  में  वृद्धि  करने  की  कोई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  नांदूर  और  मलकापुर  स्टेशनों  पर  7339
 डाउन  दादर-तागपुर  सेवाग्राम  एक्सप्रंस  और  मलकापुर  स्टेशन  पर  1006  अप  नागपुर-बम्बई  विदर्भ
 एक्सप्र  स  के  सिवाय  इन  स्टेशनों  पर  विभिन्न  गाड़ियों  में  उपलब्ध  आरक्षण  कोटा  पर्याप्त  है  ।

 और  नांदूर  स्टेशन  पर  7339  डाउन  दादर-मागपुर  सेवाग्राम  एक्सप्रेस  में  दूसरे  दर्जे
 की  शायिकाओं  का  आरक्षण  कोटा  31-8-91  से  बढ़ाकर  2  से  4  कर  दिया  गया  है  ।  मलकापुर  स्टेशन
 पर  7339  डाउन  दादर-नागपुर  सेवात्राम  एक्सप्रेस  में  दूसरे  दर्जे  की  2  शायिकाओं  और  1006  अप

 नागपुर-बम्बई  विदर्भ  एक्सप्रेस  में  पहले  दर्जे  की  एक  शायिका  का  अतिरिक्त  कोटा  भी  उपयुक्त  तारीख
 से  आवंटित  किया  जा  रहा

 नान्दुरा-जलगांव  रेलवे  फाटक  पर  उपरि  पल

 5503.  श्री  मुकूल  बालकष्ण  वासनिक  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मुम्बई-नागपुर  सेक्शन  में  नान्दुरा-जलगांव  जामोद  रेलवे  फाटक
 पर  यातायात  की  भीड़  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वहां  एक  उपरिषपुल  का  निर्माण  करने का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  गौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाज  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस  सुविधा  के  लिए  राज्य  सरकार  से  रेलवे  को  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ
 है  ।

 उत्तर  रेलब  में  कमंचारियों  के  स्थानान्तरण

 5504.  श्री  भोम  सिंह  पटेल  :  क्या  रेख  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलवे  में  अराजपत्रित  कर्मचारियों  के  स्थानान्तरण  का  क्या  मानदष्ड

 उन  कर्मचारियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  उत्तर  रेलवे  मुख्यालय  तथा  संभागीय  कार्यालयों  में
 का्मि  5,  वाणिज्यिक  तथा  भंडागार  शाखाओं  के  महत्वपूर्ण  पदों  पर  अपना  3  या  4  साल

 का  कार्यकाल  पूरा  करने  के  कद  भी  कार्य  कर  रहे  और
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 उन्हें  अब  तक  स्थानान्तरित  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मल्लिकाजु  :  उत्तर  रेलवे  के  कर्मचारियों  सहित  रेल
 कर्मचारियों  को  सेवा  की  अत्यावश्यकता  गो  देखते  हुए  स्थानान्तरित  किया  जा  सकता  इसके
 संवेदनणील  पदों  पर  काम  करने  वाले  तथा  अक्सर  जनता  और/या  ठंकेदारों/सप्लायरों  आदि  के  सम्पर्क
 में  आने  वाले  कर्मचारियों  को  चार  वर्ष  के  बाद  स्थानान्तरित  किया  जाना  होता  है  ।

 .  अनुरोध  भर्ती  ग्रेडों  किए  जाने  पर  भी  स्थानान्तरणों  के  बारे  में  नाम  दर्जंगी  की
 मेकता  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  बशर्ते  रिक्त  पद  उपलब्ध  हों  तथा  प्रशासनिक  सुविधा

 इसके  जहां  कहीं  व्याग्हारिक  होता  आपसी  स्थाभान्तरणों  पर  भी  विचार  किया  जाता  है  ।

 और  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 हरिद्वार  से  वक्षिण  भारत  और  पंजाब  के  लिए  गाड़ियां  आरम्भ  करना

 ॥।|

 5505.  श्री  राम  सिंह  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  हरिद्वार  से  दक्षिण  और  पंजाब  के  लिए  दो  नई  रेलगाड़ियां  आरम्भ  करने
 का  विचार

 यदि  तो  कब

 क्या  सरकार  का  विश्व  प्रसिद्ध  तीर्थस्थान  हरिद्वार  को  विभिन्न  स्थानों  से  जोड़ने  के  लिए
 उन  स्थानों  से  सीधे  रेल  सेवा  आरम्भ  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  को  जोड़ा  जायेगा  तथा  कौन  सी  रेलगाड़ियां  आरम्भ  करने
 का  बिचार

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वेवबन्द  से  शालोीसमार  एक्सप्र  स  में  आरक्षण

 5506.  श्री  राम  सिह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  वैष्णो  देवी  जाने  वाले  यात्रियों
 क ेलिए  देवबन्द  से शालीमार  एक्सप्रेस  के

 द्वितीय  श्रेणी  के शायिका  डिब्बे  में  कुछ  शायिकाएं  आरक्षित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?
 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  :  फिलहाल  ऐसा  कोई  भ्रस्ठाव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 बिलम्ब  शुल्क  की  वापसी  के  लिए  एअर  इण्डिया/इण्डियन  एयरलाइन्स  को  शिकायतें

 |
 5507.  श्री  चेतन  पी०  एस०  चौहान  :

 श्री  वीरेन्द्र

 डा०  जी०  एल०  कनौजिया  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयेटन  भन््त्री  यह  बतामे  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 एअर  इण्डिया  और  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  पास  वर्ष  [990  में  और  1991  तक

 की  अवधि  के  दौरान  विलम्ब  शल्क  की  वापसी  के  सम्बन्ध  में  अलग-अलग  कितनी  शिकायतें  दर्ज  की

 उनमें  से  अब  तक  कितनी  शिकायतों  का  निपटान  कर  दिया  गया  और

 शेष  शिकायतों  को  कब  तक  निपटान  कार  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?  सकी

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  1990  से  a

 1991  तक  की  अवधि  के  दौरान  इण्डियत  एयरलाइन्स  और  एअर  इंडिया  को  विलम्ब  शुल्क  की  वापसी
 ग्

 के  लिए  क्रशः  85  और  475  दावे  प्राप्त  हुए  थे  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  और  एअर  इंडिया  ने  क्रमशः  78  और  426  दावों  का  निपटान  किया

 ध  पार्टियों  से  सम्बद्ध  दस्तावेजों  के  प्राप्त  होते  और
 निपठान  के  लिए  बीमाकर्ताओं  से

 करण  के  लम्बित  दावों  को  बिना  विलम्ब  के  निपटाया  जाएगा  ।

 आठवों  योजना  में  अन्तर्राष्ट्रीय  विभानपत्तन

 5508,  श्री  गजपति  :  क्या  नागर  वि्ानन  और  पयटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तनों  पर  यातायात  संचालन  स्थिति

 का  ब्यौरा  क्या  क़

 क्या  सरकार  के  पास  आठवीं  योजना  अवधि  में  कुछ  और  अन्त  रष्ट्रीय  विमानपत्तन  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  और  चक्रਂ

 यदि  तो  ये  विमानपत्तन  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए  जायेंगे  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  साधवराव  :  से  पिछले  तीन  वर्षों  के
 मद्रास  और  त्रिवेन्द्रम  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  के  विमानों  के

 गमन  के  ब्यौरे  नीचे  बताए  गए  हैं  :

 1987-88  1988-89  1989-90

 बम्बई  28,839  29,907  29,686

 कलकत्ता  7,764  8,006  7,088

 दिल्ली  19,071  19,350  19,854

 मद्रास  3,913  3,864  4,244  न्

 त्रिवेन्द्रम  2,300  2,491  2,243  की
 (1-1-1991

 इस  समय  कोई  और  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 ऊर्जा  प्रयोज्य  स्रोतों  क ेउपयोग  के  लिए,धनराशि  का  आवंदन

 5509.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  विद्युत  ओर  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऊर्जा  के  पुनः  प्रयोज्य  स्रोतों  का  उपयोग  करने  के  लिए  आवंटित
 की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  और

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  उड़ीसा  में  ऊर्जा  के  पुनः  प्रयोज्य  स्रोतों  का  उपयोग  करने  हेतु
 विभिन्न  क्या-क्या  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  हैं  ?

 विद्य  त
 और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 अक्षय  ऊर्जा  स्रोतों  के  दोहन  के  लिए  राज्य  योजना  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  में  नियत  की  गई
 राशि  का  विवरण  राज्यवार  इस  प्रकार

 पा  रुपये

 ऋण्सं०  राज्य  1989-90  1990-91  1991-92

 ।.  आंध्र  प्रदेश  हु  35  45  31

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  29  40  50

 3.  असम  21  26  38

 4.  बिहार  295  295  315

 5.  गोवा  17  22  26

 6.  गुजरात  ॥  300  320  352
 णा

 7.  हरियाणा  40  50  470
 8.  हिमाचल  प्रदेश  110  90  100
 9.  जम्मू  व  कश्मीर  30  40  48

 10.  कर्नाटक  40  45  52

 11.  केरल  30  50  80
 12.  मध्य  प्रदेश  225  250  400

 :  13.  महाराष्ट्र  70  100  125
 14.  मणिपुर  ह  20  25  33

 मेघालय  25  45  60
 16.  मिजोरम  22  26  34
 17.  नागालैंड  15  30  50
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 1  2  3  4  5

 ___  ee  80  100

 19.  उड़ीसा  70  80  100

 20.  पंजाब  69  160:  366

 20.  राजस्थान  30  30  366

 22.  सिक्किम  30  30  50

 22.  तमिलनाडु  450  200  254

 23.  त्रिपुरा  50  55  67

 24.  उत्तर  प्रदेश  282  30  320

 25.  पश्चिम  बंगाल  28  30  60

 उप  जोड़  2340  -->+->न-++-+--
 जीना  ड  a  ४७७४ए-ए-ल्स्े"एस्ेस्"एएएएपतपतरी  न  नं.ीी._फससफससकफ५फस ल््््क्  सफकफअ  क्क्

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 26.  अण्डमान  निकोबार  50  2828.30  3701.82

 द्वीप  समूह

 27.  चण्डीगढ़  4  4.30  0.30

 28.  दादर  व  नगर  हकतली  3.50  5  4.52

 29.  दिल्ली  ।)

 30.  लक्षद्वीप  45

 पांडिचेरी  25.00

 32.  दमन  व  दीव  तन  जन  2.00

 उप  जोड़  488.30  562.82
 रा  नी  वि  ं  इुी"*लवबलँव  च  स  के

 कुल  योग  2828.30  के
 न  +  कि

 अलावा  भारत  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  बे  विभिन्न  प्रस्तावों  को
 परियोजना  के  आधार  पर  सहायता  भी  दी  जाती  है  ।)  श्

 पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के यंत्र के लियतन से शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं : (3) बायोगैस (8) बायोगस (सामुदायिक/संस्थागत/शहरी)
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 लिखित  उत्तरं

 राष्ट्रीय  उल्तत  चूल्हा

 (iv)  सौर  तापीय  जिसमें  शामिल  है  :

 नि  (8)  सौर  जल  तापन  त्रणालियां

 सौर  विलवणी  करण  प्रणालियां

 सोर  शुष्कक

 (५)  सौर  प्रकाशवोल्टीय  प्रणालियां

 (vi)  पवन  पम्प

 पवन  विद्युत  उत्पादन

 मिनी/माइक्रो  जल  विद्य्  त  परियोजना

 (ix)  ऊर्जा  आम  परियोजना

 इच्छियन  एयरलाइष्स  उल्ानें

 5510.  श्री  योपीनाथ  गजपति  :  क्या  नागर  विजाल्नन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 :
 अुकोचर्ष  1991  में  इंडियन  एयरलाइन्स  की  उड़ानें'किन-किन  मार्गों  पर  संचालित

 क्या  सरकार  के  पास  वर्ष  1991-92  में  नई  विमान  सेवाएं  चलाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उन  नये  हवाई  मार्गों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन  पर  ये  विमान  सेवाएं  चलाई
 जायेंगी  ?

 नागर  बिसानन  और  पर्यटन  संत्री  माधवराव  :  1990-91  0-9  के  इंडियन

 एयरलाइन्स  ने  अन्तर्देशीय  सेक्टर  पर  135  सेवाओं  और  अन्तर्राष्ट्रीय  सेक्टर  पर  24  सेवाओं  का
 बालन  किया  ।

 हां  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  ने  1991-92  के  दौरान  अब  तक  निम्नलिखित  नई  सेवाएं  आरम्भ
 की

 +  कघाई  अछूझों  का  लिर्साण

 55  1.  झीमतो  धसुन्धरा  राजे  :  क्या  मागर  बिश्रामन  ओर  पर्यटन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  *
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 लिखित  उत्तर  $  1991

 निशशशिमििननिलशििनशिििकककिविकक  कक  लक  अल  ४  ७एशशशणणशशणशणानाणएणणणओ
 क्या  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  कुछ  हवाई  अड्डों  तथा  विमानपत्तनों  का  निर्माण  कर

 रहा

 यदि  तो  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  किन  स्थानों  पर
 प्रमुख  कार्य  किया

 रहा  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  हुई  प्रगति  का  ब्यौरां  क्या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधबयराब  :  हां  ।

 तमिलनाडु  में  सलेम  और  तूतीकोरिन  |

 तूतीकोरिन  और  सलेम  में  घावनपथों  के  टमिनल  भवनों  ओर  अन्य  सहायक
 धाओं  से  सम्बन्धित  कार्य  प्रगति  पर  और  इसके  क्रमशः  30-9-1991  और  31-3  तक  पूरा
 हो  जाने  की  आशा

 रेल  परियोजनाओं  के  लिए  गेर-सरकारो  क्षेत्र  को  सहायता
 5512.  श्रोसतो  बसुन्धरा  राजे  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  देश  में  कुछ  रेल  परियोजनाओं  के  निर्माण  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को
 सम्मिलित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  विभिन्न  राज्यों  में  उन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं
 जिन्हें  इसके  लिए  चुना

 गया

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  विचार-विमर्श  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संज्ो  सल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 (
 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शारला  में  कोयले  के  भंडार

 5513.  ध्रो०  उसारेड्डी  बेंकटेअरलु  :  क्या  कोयला  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खम्माम  जिले  में  चारला  में  कोयले  की  अनुमानित  मात्रा  और  गुणवत्ता  क्या

 कया  उनके  मंत्रालय  की  चारला  में  कोयले  का  खनन  शुरू  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यांद  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मन््त्रालय  में  उप  मन्त्री  एस०  बी०  :  से  आंध्र  प्रदेश  के  खम्माम
 जिले  के  चारला  नामक  स्थान  पर  कोयले  के  भंडार  लगभग  28  मि०  टन  होने  का  अनुमान  लगाया  गया
 है  और  कोयले  का  ग्रेड  से  के  बीच  विनिदिष्ट  किया  गया  कोयला  मंत्रालय  ने  चारला
 ओपेनकास्ट  खान  को  विकसित  किए  जाने  के  लिए  आवश्यक  प्रारम्भिक  क्रियाकलापों को  शुरू  किए  जाने
 की  दृष्टि  से  0.55  मि०  टन  की  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  प्राप्त  किए  जाने  के लिए  6.40  करोड़  रु०  की
 राशि  की  एक  अग्रिम  कारंवाई  योजना  को  पहले  ही  मंजूरी  दे  दी  है  ।
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 12  1913  खिक्षित  उत्तर
 अनन्न न  एन  me  »ज>क  निज  न  ब०  अबे  ल्न  बन  जिन  ०  लजनलननओ  ५  ७.  «  ree  अन+->क  कामुक

 है  बक
 कोचबाल्सा  पूर्व  में  पुल

 श्री  एम०  बी०  बो०  एस०  मूति  :  कया  रेल  मन्त्री यह  बताने की  क्पा  करेंगे

 4,  क्या  कोथवाल्सा  पूर्व  रेल  जो  शहर  के  व्यस्त
 व्यापारिक  क्षेत्रों  को  विभाजित  करता  पर  उपरि  पुल/फ्लाई  ओवर  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  परियोजना  की  लागत  कितनी  है  और  इस  पर  कार्य  कब  तक  शुरू  होने  की  सम्भावना

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 ह

 झांसो  में  दाथों  से  सम्बन्धित  लंबित  मामले

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रो  :  क्या  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 झांसी  डिवीजन  में  कर्मचारियों  के  वित्तीय  मामलों  सम्बन्धी  कितने  मामले  लम्बित  पड़
 इनमें  ऐसे  कितने  मामले  हैं  जो  गैंगमँनों  से  सम्बन्धित  है

 ये  मामले  कब  से  लम्बित  हैं  ओर  इन्हें  निपटाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इन  मामले  को  शीघ्र  निपटाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  से  सूचना  हकट्ठी  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 डोजल  लोकोसेटिव  बकंशाप  में  रेल  इ  जनों  के  लिए  पर्ज

 ]

 5516.  श्री  राजनाथ  सोनकर  कया  रेख  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डीजल  लोकोमोटिव  वर्कंशाप  वाराणसी  में  रेल  इजनों  के  कतिपय  फालतू  पुर्जों  की
 सप्लाई  लघु  उद्योग  के  स्थानीय  एककों  द्वारा  की  जाती

 यदि  तो  क्या  यह  कार्य  खुली  निविदाओं  और  बातचीत  के  जरिये  किया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  री

 ४ਂ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  :  हां  ।  हा

 .....  .  भंडार  की  खरीद  के  लिए  निविदा  आमंत्रित  करने  की  सामान्य  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  और
 यदि  आवश्यक  समझा  जाता  है  तो  आगे  वार्ताएं  भी  की  जाती  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ह  भटमो-बाराणसी  सेक्शन  में  स्टेशनों  पर  एक्सप्रंस  गाड़ियों  को  ठहराना

 5547.  ओर  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 लक
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 लिखित  हर  1991
 जन्नननज  अं  पंਂ  जनता  धरती  अरकनगग-मभा  3  जननी  के  क्ीिकनन-तईिोओी

 क्या  भटनी-वाराणसी  सेक्शन  पर  चलने  काली  ट्रेनਂ  को  हाल  ही  में  निरस्त  कर  दिया

 बदि  तो  इसके  क्या  कारण  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  गाड़ी  को  चलाने  का  है  और  स्थानीय  लोगों  क्या  उभके
 निधियों  की  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गोरखपुर  एक्सप्रे  सरजू-यमुना  एक्सप्रे  स  तथा  अन्य  तीव्रगामी
 गाड़ियों  को  दुल्लहपुर  जखनियां  तथा  सेदात  स्टेशनों  पर  ठहराने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  सल्लिकाजु  :  से  1-7-1991  से  रह  की  जयी
 515/516  5/$3  भटनी-वाराणसी  गाड़ी  अब  नियमित  गाड़ी  के  रूप  में  1 2-8-1991  से  चला

 दी  गयी  परिचालनिक  आवश्यकताओं  और  यातायात  के  अभाव  के  कारण  जखनियां  और
 सादात  स्टेशनों  पर  किसी  अतिरिक्त  गाड़ी  के  रोकने  की  व्यवस्था  करना  फिलहांल  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 प्राकृतिक  गैस  के  मूल्यों  में  वंद्ध

 ]
 5518.  क्री  अबण  कूमार  पटेल  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  शुजरात  में  विभिन्ल  संगठनों  से  प्राकृतिक  गस  की  ऊची  दरों  के  सम्कत्ध भभ्यावेदन
 प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 पेट्रोलियम  तथा  ऑकतिक  गैस  मंत्रालय
 में  राज्य  तथा  रक्षः  संजालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कष्ण  :  कुछ  अभ्यावेदन  भ्राप्त  हुए  हैं  ।

 और  इन  अभ्यावेदनों  में  प्राकृतिक  गैस  के  मूल्य  द्वाराਂ

 मूल्य  से  कम  लेने  हेतु  तक  प्रस्तुत  किया  गया  निर्णय  लेते  समय  इन  अभ्यावेदनों पर  विचार  किया  गया

 राजस्थान  में  तेल  और  गंस  के  लिए  सर्वेक्षण
 ह

 5519.  प्रो०  रासा  सिंह  राथत  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  ऑयल  इ  डिया  लिमिटेड  ने  राजस्थान  में  बीकानेर  के  के  बघेबला  क्षेत्र  और  अजमेर
 के  समीपवर्ती  क्षेत्रों  में  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  की  खोज  के  लिए  भूकम्पीय  स  वेक्षण  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री
 एस०  क्ष्ण  :  और  ऑयल  इंडिया  लिमिटेड  ने  बीकानेर के  बाघेवाला  क्षेत्र  में  तथा

 १5७0
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 ना  अत  अनननत  कं  अनसतवकणतीनीती  ही  -  9

 राजस्थान  के  नागौर  क्षेत्र  में  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  किए  बाधेवाला  में  खोदे  गए  पहले  अन्बेषण

 क्प  के  फलस्वरूप  बहत  भारी  तेल  का  श्राव  हुआ  ।  विस्तत  जांच  जारी

 राजस्थान  को  कोयले  को  सप्लाई

 5520.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  को  किन-किन  स्थानों  से  कोयले  की  सप्लाई  की  जाती  है  तथा  गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  कितनी  मात्रा  में  कोयले  की  सप्लाई  की

 क्या  राजस्थान  को  सप्लाई  किया  गया  कोयला  उसकी  मांग  से  बहुत  कम  और

 यदि  तो  राजस्थान  को  निकट  भविष्य  में  इसकी  आवश्यकता  के  अनुरूप  कोयले  की  सप्लाई
 ईरने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बी०  :  राजस्थान  के  विभिन्न
 गिक  क्षेत्रों  को  कोयले  की  आपूर्ति  की  ब्यवस्था  कोल  इ  डिया  लि०  की  निम्नलिखित  कम्पनियों  से
 की  जाती  है  :---

 र

 1.  नाद॑न  कोलफील्डस  लि०
 2.  भारत  कोकिंग  कोल;लि  ०

 3.  साउथ  ईस्टन  कोलफील्ड्स  लि०

 4.  सेंट्रल  कोलफील्ड्स  लि०

 5.  ईस्टने  कोलफील्ड्स  लि०

 6.  बेस्टने  कोलफील्ड्स  लि०

 131
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 12  1913  )  लिखित  उत्तर

 और  नहीं  ।  कोल  इडिया  लिमिटेड  द्वारा  कोयले  की  आपूर्ति  संयोजन/प्रायोजन
 और  कोयले  तथा  रेलवे  की  बैगनों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  की  जाती  गैर-महत्वपूर्ण  क्षंत्र  के
 उद्योगों  को  कोयले  की  आपूर्ति  किए  जाने  में  कुछ  कमी  रही  किन्तु  कोयला  मंत्रालय  ने  अब  सभी  कोयला
 कैम्पनियों  को  इस  आशय के  निर्देश  जारी  कर  दिए  हैं  कि  वे  गर  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  कोयले
 की  न्यूनतम  50/  संयोजित  मात्रा  की  आपूर्ति  करें  ।  इस  कारंवाई  से  यह  आशा  है  कि  सम्पूर्ण  देश
 जिसमें  राजस्थान  भी  शामिल  कोयले  की  उपलब्धता  में  सुधार  आ  जाएगा  ।

 खाड़ी  देशों  को  उड़ानें

 5521.  श्री  पो०  सी०  थामस  :

 प्रोਂ  के०  बो०  थामस  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 मदास  तथा  दिल्ली  से  खाड़ी  देशों  को  जाने  वाली  उड़ानों  की  संख्या  कितनी

 इन  क्षेत्रों  से  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  की  वार्षिक  संख्या  कितनी  है  और  उनमें  से  केरल  से
 यात्रा  करने  वाले  कितने  यात्री

 क्या  सरकार  कोचीन  और  कालीकट  से  खाडी  देशों  को  प्रौर  ः  उड़ाने  शुरू  करने  का
 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रो  साधवराव  :  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  से

 खाड़ी  देश  के  लिए  साप्ताहिक  उड़ानें  नीचे  दर्शायी  गई  हैं  :---

 हवाई
 अड्डा  खाड़ी  बेशों

 के लिए  कुछ  उड़ानें

 बम्बई  59

 दिल्ली  13

 मद्रास  ््ण्ा

 त्रिवेन्द्रम  18

 वर्ष  1990  में  खाडी  देशों  के  लिये  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  की  कुल  संख्या  7,21,473  थी
 केरल  के  यात्रियों  की  संख्या  को  अलग  करना  संभव  नहीं  होगा  ।

 और  हां  ।  एमर  इंडिया  का  जिवेन्द्रम
 से  खाड़ी  के  लिए  एक  ओर  उड़ान  शुरू  करने

 का  प्रस्ताव  कोचीन  से  खाड़ी  देशों  के  लिये  उड़ानों  के  परिचालन  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  एअर
 इंडिया  द्वारा  कालीकट  से  खाड़ी  देशों  के  लिये  सीधी  उड़ानें  परिचालित  करने  की  संभाव्यता  विचाराधीन

 मद्रास  एक्सप्रं  स  का  सारारीकल  म॒  स्टेशन  पर  ठहराव
 5522.  भी  टो०  जे०  अजलोज  :

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 153
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 क्या  यात्रियों की
 भारी  संख्या  को  देखते हुए  मद्बास  एक्सप्रं सਂ  का  केरल के  अल्लेप्पी  जिले  में

 मारारीकुलम  स्टेशन पर  ठहराव  उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  इसे  कब  से  ठहराया  जाएगा  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मल्लि  काज  :
 वाणिज्यक  दृष्टि  से  ओऔचित्यपूर्ण  नहीं

 दिल्ली  से  अल्लेप्पो-के  लिए  सोध्मे  गाड़ी

 5523.  श्री  टी०  जे०  अ  जलोज  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  दिल्ली  तक  एक  सीधी  गाड़ी
 चलाने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  चलाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  मल्लिकाज  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वायवृत  में  भ्रष्टाचार

 करेगे  का

 श्री  श्रोबल्ल  भ  पाणिप्र  हो  :  क्या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा

 वायुदूत  में  अब  तक  भ्रष्टाचार  के  ऐसे  कितने  मामले  सरकार  के  पास  लम्बित  हैं  जिनमें
 उसके  कार्यरत  उच्च  पदाधिकारीਂ  शामिल

 क्या  इन  मामलों  की  जांच  सक्ष्म  प्राधिकारी  द्वारा  करायी  गई  और
 यदि  तो  उसका  निष्कर्ष  क्या  निकला  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  साधवराव  :  से  जबकि  वायुद्रृत  का
 मुख्य  प्रघन्धक  एण्ड  मुख्य  प्रबन्धक  एण्ड  मख्य  प्रबन्धक

 और  प्रबन्धकਂ  के  विरूद्ध  प्राप्त  हुई  कुछ  शिकायतों  की  छानबीन  कर  रहा  ( )  जार  प्याज  हु  कु  हा  परन्तु अभी  तक इनमें  से  किसी  के  विरुद्ध  कोई  भ्रष्टाचार  के  आरोप  सिद्ध  नहीं  हुए
 पटना  से  ए  यरबस  चलाया  जाना

 5525.  श्री  रामनरेश  सिह  :  क्या  नागर  विमननन-और  पर्बंटन  मन््त्री  यह  ने हू  न्त्री  यह  क्ताने  की
 ;  कृपा  करेंगे

 कया  पटना  हवाई  अड्डे  को  और  एयरबस  चलाने  योग्य
 हवाई  अड्डे  की  सुविधाओं  को  उन्नत  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  से  पटना
 पर  मौजूदा  सुविधाएਂ  परिचालनों  के  लिए  पर्याप्त  पटना को

 )  पटना
 हवाई  नर

 बनाने के लिए उस



 id  1913  गलिखिस  उत्तर
 ना  अत  ने  दब  न्क०  ~_

 इंडियन  एयरलाइ स  की  बषं  1991  की  शीतकालीन  समयावली  में  शामिल  कर  लिया  गया
 अरिब्ालकतो ंकर ेलिए  हवाई  अड्डे  के  उन्नयन  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  इंडियन  एयरलाइन्स  का

 टन  के  लिए  परिचालनों  को  प्रारम्भ  करने  की  कोई  योजना  नहीं

 ग्राज्ना  अबकाश  रियायत  लेने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  को  आवास  सुविध  यें

 5526.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  नागर  बिमानन  और  पयंटन  सरकारी
 चारियों  को  रियायती  दरों  पर  आवास के  बारे  में  13  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2919

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वे  सत्रह  स्थान  कहां-कहां  स्थित  हैं  जहां  रियायती  दरों
 पर  आवास  लपलब्ध  कराये  जाते  है  ?

 साक्तर  जिभानन  और  पर्यटम  संत्री  माधवशाव  :  ये  17  स्थान  निम्नलिखित  हैं  :--

 ओ  रंगाबाद

 2.  बंगलौर

 9.  भुवनेश्वर

 4.  बोधगया

 5.  दिल्ली  (2

 6.

 4.  झ्क्सन

 8.  जयपुर

 a.  लष्मू

 10  खजुराहो

 11  कोहिमा

 12  मामल्लापुस्म
 13  मदुरे
 14  पटना

 15  पांडिचेरी

 16  पुरी

 17.  वाराणसी

 हिमाचल  एक्सप्रस  में  दातानुकूलित  सवारी  डिब्बे

 5527.  प्रो०  प्रेस  घूसल  :  क्या  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्ली  और  उनके  बीच  चलने  वाली

 एक्सप्रेसਂ  में  वातानुकूलित  सवारी  डिब्बे  नहीं  लगाए  गए
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 क्या  दिल्ली  से  सीधा  उना  के  लिए  टिकट  जारी  नहीं  किए  जा  रहे

 कया  नंगल  से  उना  तक  रेल  का  किराया  छह  रुपया  है  जबकि  बस  का  किराया  केवल

 तीन  रुपया  और  हा

 यदि  तो  वहां  यात्रियों
 की

 इन  असुविधाओं  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मल्लिकाजु  हां  ।

 दिल्ली  से  उना  तक  सीधा  टिकट  जारी  की  जा  रही  हैं  ।

 से  नांगल  डैम  से  उना  तक  मेल/एक्सप्रेस  में  दूसरे  दर्ज ेका किराया  तथा  साधारण

 दूसरे  दर्जे  का  किराया  क्रमशः  7  रुपये  और  3  रुपये  है  ।

 आगामी  वर्षों  में  हमारी  उत्पादन  इकाइयों  से  वातानुकूल  2  टियर  सवारी  डिब्बे  उपलब्ध

 हो  जाने  पर  ऐसे  सवारी  डिब्बों  की  व्यवस्था  की

 दाहोद  स्टेशन  पर  जम्मू-तथो  सुपरफास्ट  रेल  गाड़ी  का  ठहराव

 5528.  श्री  सोमजोभाई  डामोर  :  क्या  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लम्बी  दूरी  वाली  सुपरफास्ट  रेलगाड़ियों  के  ठहराव  के  लिए  क्या  मानदण्ड  तय  किए
 गए

 क्या  जम्मू-तवी  सुपर  फास्ट  रेल  गाड़ी  का  दाहोद  स्टेशन  पर  ठहराव  उपलब्ध  कराने  हेतु
 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  मल्लिकाजु  :  लम्बी  दूरी  की  सुपरफास्ट  गाड़ियों  को
 कुछ  ऐसे  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  ठहराव  दिया  जाता

 जो  यात्रियों  की  आवश्यकता  पू्ति  के  केन्द्र  बिदू

 नहीं  ।

 यातायात  की  मात्रा  कम  जिससे  हाल्ट  प्रदान  करने  का  कोई  औचित्य  नहीं  बनता  ।

 दाहोद  में  चक्र  और  धुरी  कारखाना  स्थापित  करना

 5529.  श्री  सोमजीभाई  डामोर  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दाहोद  में  दूसरा  चक्र  और  घुरी  कारखाना  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं
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 इच्डियन  ऑयल  कार्पोरेशन  के  रसोई  गैस  डोलरों  के  पास
 उपभोक्ताओं  को  संख्या

 ९  5530.  आ्री  सोमजोभाई  डामोर  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  देश  में  विशेषकर  गुजरात  में  इण्डियचन  ऑयल  कार्पोरेशन  के  रसोई  गैस  डीलरों  के  पास  अन्य

 तेल  कम्पनियों  के  रसोई  गस  डीलरों  की  अपेक्षा  पंजीकृत  उपभोक्ताओं  की  संख्या  अधिक  होने  के  क्या
 कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस०  कृष्ण  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं  ओर  सदन  पटल  पर  एक  विवरण  रख  दिया  जायेगा  ।

 दक्षिण-पूर्व  रेखये  के  रायगढ़  स्टेशन  पर  रेलवे  या

 5531.  श्री  भवानो  साल  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के  रायगढ़  स्टेशन  पर  रेलवे  यार्ड  बनाने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  उस  पर  कितना  खर्च  होने  की  संभावना  है  और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी
 प्रगति  हुई  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 आंध्र  प्रवेश  में  रेल  लाइनें

 ]
 5532.  श्री  धर्म  भिक्षम  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  नई  रेल  लाइनों  के  निर्माण  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  को
 प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  बारे  में  क्या  कारंबाई  की  जा  रही
 ओर

 राज्य  में  निर्माण  की  जा  रही  अन्य  रेल  लाइनों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मल्लिकाजु  :  हां  ।

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  निम्नलिखित  नई  रेल  लाइन  परियोजनाओं  की  सिफारिश  की

 1.  अकतापेट--संगारेड्डी--पाटनचेरू  और  संगारेड्डी--सदाशिव
 पेट  रोड  ।

 2.  निजामाबाद--रामगुंडम  जगतियाल  और  उप्पल--जगतियाल
 करीमनगर  ।

 3.  नम्दयाल--येरगुंटला  ।
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 6.  रायचूर--माचेर्ला  ।
 क्

 7.  निड्ब्रोलु--निजामपटनम ।
 8.  तिरूपति--पाकाला  आमान  परिवर्तत  और  पाकाला--काटपाड़ि  समानान्तर  बड़ी  लाइन  ।

 9.  कककीत़ाडा--कोट्टीएल्ली  ।

 10.  रायदुगं--हिन्दुपुर  ।

 (1)  से  (9)  तक  की  उपरोक्त  मदों  के  लिए  दक्षिण  मध्य  रेलवे  द्वारा  पहले ही  सर्वेक्षण  कर  लिए

 गए  हैं  और  ये  परियोजनाएं  वित्तीय  दृष्टि  से  अलाभप्रद  पाई  गई  रायचूर  नई  बड़ीशछ्लन
 के  लिए  सर्वेक्षण  नहीं  क्रिया  गया  है  ।

 (1)  तेलापुर--पाट्टनचेरू  (9  कि०  और  (2)  आदिलाबाद--पिपलक्रुट्टी (21  कि०
 जो  आंशिक  रूप  से  महाराष्ट्र  में  का  निर्माण  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  है  और  इन  खण्डों  के

 31-3-92  तक  चालू  होमे  की  संभावना  है  ।

 नई  राजधानो  एक्सप्रंस  के  लिए  प्रस्ताव

 5533.  श्री  अन्ना  जोशो  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  से  पुणे  तक  नई  राजधानी  एक्सप्रेस  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 यदि  तो  इसे  कब  शुरू'किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  मल्लिका  :  नहीं  ।

 भ्रश्म  नहीं

 परिचालनिक  तंगियों  और  अपेक्षित  किस्म  के  सवारी  डिब्बों  भ्रौर  रेल  इत्ज॒तों की  अत्यधिक
 कभी  कारण  फिलहाल  व्यावहारिक  नहीं  हैं  ।

 पुणे  स्टेशन  का  बिस्तार

 5534.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 पुणे  स्टेशन  का  विस्तार  करने  ओर  उस  पर  वतंमान  शेड  लम्बाई  बढ़ाने क्रा  कोर्ड  अस्ताव
 है

 >  छ॒  जँ

 बदि  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  और  पुणे  में  प्लेटफार्म  नं०  2  का
 बिस्तार  क्रार्य रेलवे  के  भावी  निर्माण  में  शामिल  किया  जो  कि  धन  की  उपलब्धता  और  अन्य
 स्टेशनों  की  सापेक्ष  आवश्यकताओं  पर  निर्भर  प्लेटफामं  के  सायबानों  को  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं

 ३#8
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 धि  5535.  श्री  अन्ना  जोशी  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन््त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे

 दि
 ः

 महाराष्ट्र  में  उन  स्थानों  के  उाम  क्या  हैं  जहां  सरकार  पर्यटन  संवर्धन  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 £  हवाई  अड्डे  बनाना  चाहती  और

 यदि  तो  ईसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रो  माधवर/व  :  राष्ट्रीय  विभान  पत्तन
 की  महाराष्ट्र  में  किसी  नए  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 महाराष्ट्र  में  निकट  भविष्य  में  यातायात
 परिचालनों  की  वाणिज्यिक  व्यवहायंता

 संसाधनों  की  उपलब्धता
 श्रौर  उनका  उपयोग  विमान  वेंड़े  की  उप  और  अनुसूचित  विमान  कंपनियों

 के  परिचालन की
 तथा  नए  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  के  लिए  संगत  अन्य  ऐसे  कारक  नये  हवाई

 अड्डे  के  निर्माण की
 संभाव्यता  की  अनुमति  नहीं  देते

 आंध्र  प्रदेश  नें  रसोई  गंस  एजेंसियां  और  पेट्रोल/डीजल  विक्रय  केन्द्र

 5536.  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  बाड़डे  :  क्या  पेट्रोलियम  और  आकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेग  में  औ्रर  अधिक  संख्या  में  रसोई  गैस  एजेंशियां  और  पेट्रोल/डी  जल  बिः रे  ५  ४  क्रय
 केन्द्र  आबंटित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उन  स्था  गीं  का  जिले-वार  और  कम्पनी-बार  ब्यौरा  क्या  हं  7

 पेट्रोलियम  तथा  प्राक  क  गस  मत्रालय  में  राज्य  मे  न्त्री  था  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस०  कष्ण  :  (+)  और  विभिन्न  स्थानों  वर  नई  पेड्रोल/डीजल  की  डीलरशिपें  और  एल०
 पी०  जी०  की  हिस्ट्रीब्यूटरॉलपें  समय-गमय  पर  लागू  विपणन  योजनाओं  और  नीति  के  अनुसार  बोली
 जाती

 हवाई  अड़डों  पर  प्राउण्ड  हेडलिग  इक्विप्मेंट  एजेंसो

 5537.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृप्त

 क्या  एयर  इण्डियन  एयरलाइन्स  और  वायुदृत  एस  हवाई  अड्डों  पर
 अज़ग  ग्राउण्ड  हैंडलिंग  इक्विप्मेंटस

 क्या  सभी  विमान  कम्पनियों  के  लिए  ग्राउण्ड  इक्विप्मेंट  हैंडल  करने  हेतु  एक  ही  एजेंसी  के
 गठन  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधबराव  :  हां  ।

 नहीं  ।

 अ्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 विश्व  बेंक  को  सहायता  से  विश्व  त  परियोजनायें

 5538.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  विजद्यत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ल्रोत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  ‘

 क्या  विश्व  बैंक  के  अधिकारियों  ने  हाल  ही  में  विद्युत  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र

 सरकार  के  साथ  कोई  बातचीत  की  और

 यदि  तो  बातचीत  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  कया  परिणाम  निकले  हैं  ?

 बि्च  त  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  कल्पनाथ  :

 हां  ।

 विद्य  त  क्षेत्र  में  विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  की  प्रगति  के  बारे  में  तथा  भावी
 ऋण  प्रत्याशा  की  इन  विचार-विमर्श  के  दौरान  सामान्य  रूप  से  समीक्षा  की  गई  थी  ।

 टुमक्र  बंगलोर  रेल  लाइन  को  दोहरा  करना

 5539.  शी  सो०  पी०  मुदाल  गिरियप्पा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टुमकुर  और  बंगलौर  के  बीच  यातायात  बहुत  अधिक  और

 यदि  तो  इस  मार्ग  को  दोहरा  करने  की  कोई  योजना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  तेल  शोधक  कारखाना

 5540.  भी  चित्त  बसु  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गँस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 . न

 कया  पश्चिम  बंगाल  में  प्राथमिक  स्तर  पर  कोई  तेल  शोधक  कारखाना  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  कायेवाही  की
 शयी  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो
 एस०  कृष्ण

 :  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कलकत्ता  में  मेट्रो  रेलवे  जोर  परिक्रमा  रेलवे  परियोजना  का  पूरा  होना
 5541.  आओ  चित्त  बस  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कलकत्ता  में  मैट्रो  रेलवे  और  परिक्रमा  रेलवे  परियोजना  को  पूठ्य  करने  के
 लिए  इस  बीच  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  कर  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 160
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  से  (1)  मेट्रो  रेलबे  :  इस  परियोजना

 कछ पूरा  होना  राज्य  सरकार  द्वारा  भूमि  के  शेष  प्लाटों  का  अधिग्रहण  किये  जाने  तथा  आगामी  वर्षों
 में  धन  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 सक  लर  रेलवे  :

 दम  दम
 से  प्रिन्सेप  घाट  तक  कलकत्ता  सकुंलर  रेलवे  पहले  ही  पूरी  कर  ली  गई  है  और  यह

 17-6-90  से  चालू  कर  दी  गयी  है  ।

 बारासात  और  दत्तपुक्र  के  बोच  रेल  लाइन  को  दोहरी  करना

 हु  5542.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आवश्यक  बजट  आवंटन  के  बाद  भी  सियालदह-बोंगांव  खण्ड  में
 सात  से  दत्तपुकुर  के  बीच  पटरी  को  दोहरा  करने  के  काम  की  गति  बहुत  धीमी  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 परियोजना  के  कार्यान्वयन  की  गति  तेज  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  30  1991  को  प्रगति  36  प्रतिशत
 9  के  लक्ष्य  क ेबजाय  34  प्रतिशत

 प्रस्तावित  संरेखण  के  आसपास  अतिक्रमण  ।

 राज्य  सरकार  से  अतिक्रमणों  को  हटाने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 रोहतक  और  सोनीपत  से  दिल्ली  के  लिए  नई  रेलगाड़ी

 5543.  श्री  ध्मंपाल  सिह  सलिक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  यात्रियों  के  यातायात  में  बृद्धि  को  देखते  हुए  रोहतक-दिलली  और
 सोनीपत-दिल्ली  अनभागों  पर  नई  सवारी  गाड़ियां  चलाने  का  और

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हें  '

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु
 :  नहीं

 परिचालनिक  तंगियों  और  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  ।

 लय
 करक्का  से  लालसटिया  रेल  लाइन

 5:44.  श्री  साईमन  मरान्डो  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ,  फरक्क्रा-लालमटिया  रेल  लाटन  को  सुरक्षित  बनाने  की  दृष्टि  से  इस  लाइन  के  दोनों  ओर

 भू-स्खलन  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  अभी  तक  कया  कदम  उठाये  और
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 कभी  नस स
 यदि  कोई  कदम  नहीं  उठाये  गये  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिका  :  फरक््का-लालमटिया  रेल  लाइत  निजी

 साइंडिंग  के  रूप  में  राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  के  स्वामित्व  में  ह ैऔर  वही  उसका  अनुरक्षण  करता

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिल्ली  से  रोहतक  और  सोनीपत  तक  रेल  लाइन  का  विद्यु  तोकरण

 श्री  घ्मंपाल  सिह  मलिक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  रोहतक  और  दिल्ली  तथा  सोनीपत  और  दिल्ली  के  बीच  रेल  लाइनों

 का  विद्यु  तीकरण  करने  का  और

 यद्दि  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  !

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  दिलली-अम्बाला-लुधियाना
 जिसका  दिल्ली-सोनीपत  एक  भाग  के  बिद्यू  तीकरण  को  पहले  ही  स्वीकृत  किया  जा  चुका  है  और  इसे
 1991-92  के  बजट  में  शामिल  किया  गया  है  ।  लेकिन  घन  की  तंगी  तथा  उच्च  घनत्व  के  अन्य  मार्गों  के

 विद्यू  तीकरण  की  तुलनात्मक  प्राथमि7ताओं  के  कारण  दिल्ली-रोहतक  खंड  के
 विद्यू  तीकरण  का  फिलहाल

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पण  में  यात्रियों  को  मृत्यु

 5546.  श्री  गरूदास  कामत  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगेकि  :

 क्या  15  1991  को  पुणे  में  कुछ  यात्री  स्थातीय  रेलगाड़ी  से  गिरकर  मर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाएं  टालने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मह्लिकाजु  :  हां  ।

 15-8-91  जब  लोनावला-पुणे  लोकल  गाड़ी  नं०  एल-५  देहरोड  और  आकुर्डी
 स्टेशनों  के  बीच  चल  रही  थी  तब  8  यात्री  गाड़ी  से  गिर  गये  ।  इनमें  से  7  यात्रियों  की  दुघंटना  स्थल  पर
 मृत्यु  हो

 गई  और  बाद  में  एक  यात्री  की  अस्पताल  में  मृत्यु  हो  गई  ।

 रेलें  चलती  गाड़ियों  के  पायदानों  पर  खड़े  होकर  यात्रा  करने  तथा  बाहर  की  ओर-झुकने  क्रे
 प्रति  चेतावनी  बो्डों  और  जन  उदघोषणा  प्रणाली  के  माध्यम  से  यात्रियों  को  करने  के
 लिए  दीघंकालीन  अभियान  चलाने  के  कार्य  में  लगी  हुई  ऐसी  दु्घंटनाओं  की  रोकथाम  के  लिए  जनता
 में  जागरूकता  पैदा  करने  का  काये  तेज  फर  दिया  गया-है  ।

 रेबाड़ो  और  फुलेरा  के  बोच  चलने  बाली  गाड़ो

 5547.  श्री  गिरधारों  लाल  भागंव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हे
 इस  समय  रेवाड़ी  और  फुलेरा  के  बीच  कितनी  पैसेंजर  गाड़ियां  चल  रही हैं और  उसके  नाम्र

 क्या
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 क्या  इन  गाड़ियों  की  क्षमता  यात्रियों  की  संख्या  की  तुलना  में  कम  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  एक  नई  गाड़ी  शुरू  करने  तथा  उक्त  गाड़ियों  में  सवारी  डिब्बों

 की  झंख्या  में  भी  वृद्धि  करने  का  विचार

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  :  रेवाड़ी  ओर  फुलेरा  के
 बीच  दस  जोड़ी

 गोड़ियां  चलती  हैं  और  उनमें  से  सात  गाड़ियां  दोनों  स्थानों  पर  रुकती  इन  गाड़ियों  का  नाम  नीचे
 दिया  गया  है  :--

 जयपुर  के  रास्ते

 1.  9615/9616  दिल्ली-उदयपुर  चेतक  एक्सप्रंस

 नि  2.  13/14  दिल्ली-अजमेर  फास्ट  पैसेंजर

 3.  99u1/9902  दिलली-अहमदाबाद  मेल

 4.  9903/9904  दिलली-अहमदाबाद  एक्सप्रेस

 5.  2915/2916  दिल्ली-उदयपुर  गरीब  नवाज  एक्सप्रंस
 और  फुलेरा  में  कोई  ठहराव

 6.  2905/2906  दिल्ली-अहमदाबाद  आश्रम  एक्सप्रेस

 ह  और  फुलेरा  में  कोई  ठहराव  फुलैरा  तंक  मिलौ-जुली !
 7.  2461/2462  दिल्ली-जोधपुर-मंडोर  एक्सप्रेस  गाड़ी  के  रूप  में  चलती

 ओर  में  कोई  ठहराव  हैं  ।

 रॉगस क  रास्ते

 8.  9931/9932  दिलली-अहमदाबाद  अरावली  एक्सप्रेस

 10.  251/252  रेवाडी-उदयपुर  फास्ट  पैसेंजर

 सामान्य  अवधि  के

 हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 ये  गाड़ियां  यातायात  की  मांग  को  पर्याप्त  रूप  से  पूरा  करती

 बायुदूत  सेवाएं

 5548.  श्री  गिरघारी  लाल  भागंब  :  क्या  नागर  विमानन  और  पंयंटन  मन््त्री  यह  बंताने  की
 कृपा  करेंगे

 उन  स्थानों  के  क्या  नाम  हैं  जिन्हें  1989  के  अन्त  तक  वायुद्ृृत  सेवाओं  से  जोड़  दिया  गया

 (a)  1990  के  दौरान  वायुद्बृत  सेवाओं  को  बढ़ाने  क ेलिए  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा  क्या
 और
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 हम  नन>मम-म-म-मन-मनममनममम  न  समन»  >>  नमन  मम  नम  नमन  ना  -

 उन  अतिरिक्त  स्थानों  की  राज्यवार  संख्या  क्या  है  जिन्हें  1990  के  दौरान  वायुद्रृत  सेवाओं
 *

 से  जोड़  दिया  जायेगा  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  साधवराव  :  व  युदृत  1989  के  अन्त  ज़क
 85  स्टेशनों  के लिए  परिचालन  कर  रहा  था  जिनके  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 और  वायुदृत  को  हो  रही  भारी  हानि  के  वायुद्ृृत  को  विवश  होकर  अपने
 परिचालनात्मक  नेटवर्क  में  भारी  कटौती  करनी  पड़ी  वाणिज्यिक  और  परिचालनात्मक  कारणों  से  इस
 अवस्था  में  नये  स्टेशनों  को  सेवां  से  जोड़ना  व्यवहाय  नहीं  होगा

 विवरण

 वायुदृत  के  परिचालनात्मक  स्टेशनों  की  सूची  1989  की

 स्थति  के

 उत्तरी  क्षेत्र

 जम्मू  एवं  कश्मोर

 1.  जम्मू
 2  राजोरी

 केन्र  शासित  दिल्लो  ह
 3  दिल्ली

 उत्तर  प्रदेश

 4...  देहरादून

 5.  कानपुर
 6...  लखनऊ

 7...  इलाहाबाद
 8.  आगरा

 9.  वाराणसी

 10.  पंतनगर

 केन  शासित  अष्डोगढ़

 11  चण्डीगढ़  जद

 पंजाब

 12  भटिंडा
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 राजस्थान

 14  कोटा

 15  जैसलमेर

 16  जोधपूर
 17.  जयपुर

 हिसाचल  प्रदेश

 18  कुल्लू
 19.  शिमला

 मध्य  प्रदेश

 20  जबलपुर
 21  खजुराहो
 22  रीवा
 23  भोपाल

 24  गुना
 25  बिलासपुर
 26  रायपुर
 27  सतना

 28  जगदलपुर
 29  इन्दौर

 पूर्थों  क्षेत्र

 जिप्रा
 30.  कमालपुर

 31.  अगरतल्ला

 32.  कलाशहर

 सिजोरस

 33.  एजवाल

 अश्णाअल  प्रदेश

 34  जीरो

 35.  दीपारीजो

 36.  एलांग
 37.  पासीषाट
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 तमिलनाडु
 61.  कोयम्बटूर

 62  मद्रास

 63  तंजावूर

 64  नेवेली

 65  तिरूचरापल्ली

 केरल

 66  कोचीन

 67  त्रिवेन्द्रम

 68.  कालीकट

 केना  शासित  पांडिचेरे

 69...  पांडिचेरी

 केसर  शासित  लक्षद्वीप

 70.  अगत्ती

 पश्चिमी  क्षेत्र

 गुजरात
 71.  भावमगर

 72  कांडला

 73  पोरबन्दर

 74  केशोड़
 75.  सूरत

 महाराष्ट्र
 76.  बम्बई

 77  पूना
 78  कोल्हापुर
 79  औरंगाबाद
 86  शोलापुर
 है  नागपुर
 82  अकोला

 83  नांदेड
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 गोबा

 84...  गोवा
 केल  शासित

 इमन  व  दोव
 85.  दमन

 उत्तरी  दिल्ली  में  कम्प्यूटरोक्त  आरक्षण  व  ब्  किंग  कार्थालय

 5549.  डा०  सी०  सिलवेरा  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  नई  दिल्ली  आरक्षण  कार्यालय  और  कीति  नगर  स्थित  केन्द्रों  पर

 भीड़भाड़  कम  करने  के  लिए  उत्तरी  दिल्ली  विशेष  रूप  से  पीतमपुरा  में  बाहरी  रिंग  रोड  पर  एक

 कम्प्यूटरीकृत  आरक्षण  व  बुकिंग  कार्यालय  खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  नहीं  |

 उत्तरी  दिल्ली  क्षत्र  का  आरक्षण  सम्बन्धी  मांगें  इस  समय  दिल्ली  मेत  और  कीति  नगर
 रेलवे  स्टेशनों  पर  पूरी  की  जाती  हैं  ।

 स्वेक्छिक  सेवानिवृत्ति  सम्बन्धी  लाभ

 5550.  डा०  सी०  सिलवेरा  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  चाहने  वाले  रेलवे  कर्मचारियों  को  कुछ  आर्थिक  लाभ  दिए  जाते
 है

 यदि  तो  3।  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  ऐसे  लानों  की  परिगणना  करने  के

 मानदण्ड  क्या  हैं  और  20  25  वर्षों  तथा  30  वर्षों  की  सेवापरांत  प्रदान  किये  जाने  वाले  लाभों  का
 अलग-अलग  ब्यौरा  क्या

 क्या  रेल  कर्मचारियों  को  सेवानिवृत्ति  होने  पर  भी  ये  आर्थिक  लाभ  दिए  जाते

 यदि  तो  31  अगस्त  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  इन  लाभों  की  परिगणना  के
 दण्ड  सहित  इन  लाभों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  आथिक  लाभों  की  परिगणना  वित्त  और  काभिक  मंत्रालय  की  हिदायतों  के  अनुरूप
 की  जाती  और

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  ~

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाज  :  अधिवाधिता  पर  अनुमेय  सामान्य  लाभों
 के  अलावा  स्वेच्छा  से  सेवानिवृत्त  होने  वाले  रेल  कमंचारियों  को  पेंशनीय  प्रयोजनों  के  लिए  अर्हक  सेवा  में
 अधिमान  दिया  जाता  है  तथा  सम्बद्ध  नियमों/आदेशों  में  निर्धारित  शर्तों  के  अनुसार  अधंबेतन  छुट्टी  का  *

 संराशिकरण  किया  जाता
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 सेवा  में  अधिमान  तथा  अर्घ  वेतन  छुट्टी  के  संराजिकरण  के  लाभों  का  ब्यौरा  तथा  इन्हें
 परिकलित  करने  का  मापदण्ड  नीचे  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  आदेशों  में  दिया  गया

 है  ।  हु

 प
 और  नियमों  के  अन्तगंत  यथा  अनुमेय  सामान्य

 सेवानिवृत्ति  लाभों  का  भुगतात  किया  .

 जाता अहंक सेवा में अतिरिक्त अधिमान तथा अध॑बेदन छुट्टी के संराशिकरण का लाभ अनुमेय नहीं है । जी ये अनुदेश कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक के का० ज्ञा० सं० तथा केन्द्रीय सिविल सेवा के नियम 39(5) पर आधारित । जनके संगत उद्धरण विवरण के रूप में संलग्न हें । विवरण कं कं कंके कक इस योजना के अन्तगंत स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कमंचारी को पातिक पेंशन की मंजूरी देते कर्मचारी द्वारा वास्तव में की गई अहेक सेवा के उसे 5 वर्ष तक की अधिमानता प्रदान की जाएगी । 5 वर्ष तक की अधिमानता निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी डर अधिमानता देने के पश्चात् समग्र अहंक सेवा किसी भी हालत में 30 वर्ष कामिक एवं सनिक सुधार विभाग की की अधिसूचना सं० यूनिट द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार अब 33 वर्ष की अर्हक सेवा से अधिक नहीं होनी और अधिमानता देने के पश्चात् समग्र अर्हक सेवा उस अहंक सेवा से अधिक नहीं होनी चाहिए . जो मूल नियम 56 या सी० एस० आर० के० अनुच्छेद 45903) या केन्द्रीण सिविल सेवा नियमों के नियम 48 अथवा उस पर लागू होने वाले किसी अन्य समदृष्य नियम के अन्तर्गत स्वेच्छया सेवानिवत्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा/न्यूनतम सेवा सीमा के रूप में निर्धारित हो । करके कक केक केलत्रीय सिविल सेवा के नियम का उद्धरण : कक जे कं 39(5) यदि कोई सरकारी उसकी सेवा के निबन्धनों और शर्तों के निवृत्त होता है या उसे उप नियम के खण्ड में उल्लिखित ढंग से सेवानिवृत्त किया जाता श्तो छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्वतः उसके खाते जमा अजित छुट्टी के सम्बन्ध जो अधिक से अधिक 240 दिन तक की हो और उसके खाते जमा समस्त अर्धवेतन छुट्टी के सम्बन्ध छुट्टी वेतत का समतुल्य अनुदत्त कर सकता है परन्तु यह तब किया जाता जबकि ऐसी अवधि उस अवधि से अधिक नहीं है जो उसके ऐसे सेवानिवृत्त होने या कर दिए जाने की तारीख और उसकी सेवा को शासित करने वाले निबन्धनों और शर्तों के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए यथा विहित आयु प्राप्त कर लेने पर प्रसामान्य अनुक्रम में उसके सेवानिवृत्त हाने को तारीख के बीच की है । नकद
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 यथा  अनुज्ञे  य  अजित  छुट्टी  और/या  अधध  वेतन  छुट्टी  के  लिए  अनुज्ञे  य  छुट्टी  वेतन  तथा  ऐसे  छुट्टी  वेतग  पर
 पहले  240  दिन  के  लिए  सरकारी  सेवक  के  सेवानिवृत्त  होने  या  सेवानिवृत्त  कर  दिए  जाने  की  तारीब
 को  यथाप्रवृत्त  दर  पर  अनुज्ञ  य  मह  गाई  भत्त  के  योग  के  बराबर  पेंशन  और  अन्य  सेवानिवृत्ति
 प्रसुविधाओं  के  पेंशन  समतुल्य  और  पेंशन  पर  तदर्थ  राहतों/श्रेणीकृत  राहतों  उस  अर्ध  वेतन
 यदि  कोई  की  अवधि  के  लिए  जिसकी  बावत  नकद  समतुल्य  देय  संदत्त  छुट्टी  वेतन  में  स ेकटोती  कर
 ली  जाएगी  ।  इस  प्रकार  संगणित  अन्तिम  निपटारे  के  रूप  एक  बार  में  चकता  की
 कोई  मकान  किराया  भत्ता  या  नगर  प्रतिकरात्मक  भत्ता  संदेय  नहीं  होगा  ।

 परन्तु  यदि  अधवेतन  छुट्टी  अंश  के  लिए  छुट्टी  पेंशन  और  अन्य  पेंशनिक  प्रसुविधाओं  से
 कम  रह  जाता  है  तो  अधे  वेतत  छुट्टी  का  नकद  समतुल्य  अनुज्ञात  नहीं  किया  जाएगा  ।

 जे  के  कम  कै  के

 *उपनियम  का  खण्ड

 जिस  तारीख  को  वह  सरकार  को  नोटिस  देकर  सेवानिवृत्त  होता  है  या  उसे  सरकार
 द्वारा  नोटिस  देकर  या  उसकी  सेवा  की  शर्तों  फे  अनुसार  इस  प्रकार  के  नोटिस  के  बदले  वेतन  और  भत्ते

 प्रदात  करके  सेवानिवृत्त  कर  दिया  जाता  है  ।

 गाजियाबाद  सें  रसोई  मेस  एजेंसियां  तथा  पेट्रोल/डोजल  के  खुदरा
 बिकनी  केना

 551.  भरी  रमेश  अन्द  तोमर  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  गाजियाबाद  में  और  अधिक  रसोई  गैस  की  एजेंसियां  तथा  पेट्रोल/डीजन  के  खुदरा
 बिक्री  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  चुने  गये  स्थानों  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  नेस  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 एस०  कृष्ण  कुमार  )  से  विभिन्न  स्थानों  पूर  नयी  पेट्रोल/डीजल  की  डील  रशिपें  और  एल०पी ० कर  व  व  ल््  . जी०  की  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  समय-समय  पर  लागू  विषणन  योजनाओं  और  नीति  के  अनुसार  खोली  जाती
 हैं  ।  ह

 रेखवे  स्टेशनों  का  आधुनिकोकरण
 5552.  श्री  रमेश  चन्द  तोमर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  आज  तक  कितने  रेलवे  स्टेशनों  का  आधुनिक  करण  किया =  i  ला  र  जद  8

 इनमें से प्रत्येक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर क्रितनी घनराशि खर्च की क्या सरकार का विज्नार न्यू गाजियाबाद स्टेशन के आधुनिकीकरण करने का यदि तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या और यदि तो इसके कया कारण हैँ ?
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  और  सूचना  इस  प्रकार  है  :--
 जज  +.

 ९  क्रण्सं०  स्टेशन  का  नाम  1991  तक  किया
 गया  अनुमानित  खंच

 रुपयों

 1.  अकोला  43.59

 ९.  बम्बई  वी०्टी०  55.86

 3...  पुणे  जं०  41.81

 4.  ग्वालियर  193.31

 5.  भोपाल  ज॑ं०  132.43

 6.  जबलपुर  जं०  60.89

 7...  नागपुर  जं०  123.70

 ४.  शोलापुर  35,49

 9.  सियालदह  133.03

 10.  हावड़ा  199.24

 11:  दुर्गापुर  52.00

 12.  घनबाद  जं०  104.46

 13.  गया  जं०  66.82

 14.  पटना  ज॑ं०  100.50

 15.  माल्दा  टाउन  86.14

 16.  शिमला  17.57

 17.  नयी  दिल्ली  13.80

 18.  मेरठ  सिटी  126.00

 19...  भिवानी  27.40

 20.  लखनऊ  30.00 न्
 21.  इलाहाबाद  जं०  27.02

 22.  मुरादाबाद  जं०  न

 23.  जम्मू  134.34

 24.  जालन्धर  सिटी  89.59

 25.  बीकानेर  जं०  74.40
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 26.  जोधपुर  जं०  36.00

 27...  लखनऊ  जं०  48.00

 28.  गोरखपुर  जं०  350.00

 29...  काठगोदाम  34.00

 30...  इलाहाबाद  सिटी  26:00

 31.  समस्तीपुर  जं०  95.00

 32.  मुजफ्फरपुर  जं०  160.00

 93.  कटिहार  जं०  91.69

 34.  न्यू  बोंगाईगांव  3.84

 35.  गुवाहाटी  53.93

 36.  लमडिंग  ा

 37...  तिनसुकिया  जं०  9.00

 38...  मद्वास  सेन्ट्रल  110.84

 39...  तिरूचिरापल्ली  जं०  55.44

 40...  मदुरै  जं०  46.70

 41.  मैसूर  जं ०  7.02

 42...  बेंगलूरू  सिटी  67.60
 43...  तिख्वनन्तपुरम  सेन्ट्रल  138.25
 44...  कोयस्तूर  जं०  95.94

 45...  तिरूपति  65.04

 46.  बेल्लारी  जं०  24.55
 47...  विजयबाड़ा  जं०  34.26
 48...  नान््देड़  31.21
 49...  हैदराबाद  7.36
 50...  बिलासपुर  जं०  108.85  5

 रायपुर  जं०  21.54
 52.  खड़गपुर  ज॑०  21.92
 53.  विशाखापत्तनम  33.60

 मम

 मी
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 वि  54  गोंदिया  ज०  5.49

 55  दुर्ग  23.00

 56  टाटानगर  जं०  41.35  5

 57.  भुवनेश्वर  67.21

 58  रांची  जं०  41.77

 59  अहमदाबाद  ज॑  ०  10.37
 60  इन्दौर  63.79
 61  भरतपुर  जं०  41.45

 62  आगरा  फोर्ट  जं०  ह  55.00

 63  जयपुर  जं०  47.18

 64...  जूनागढ़  ह  2.01

 65.  अजमेर जं  52.82

 66...  राजकोट  जं०  22.94

 67...  अम्बई  सेन्ट्रल  न  3  +-

 ि्_्ग  नए  एएछएछ  एज  पभपपप  /»य//आशईईईक्फण--ोनफकफककफक्न+-

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  हि

 आवश्यकता  पर  आधारित  कांयंक्रम  के  अनुसार  रेलवे  स्टेशनों  का  आधुनिकीकरण  किया
 जाता  जो  सम्हाले  जाने  वाले  यातायात  की  मात्रा  और  घन  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  है  ।  इस
 समय  नया  गाजियाबाद  स्टेशन  का  आधुनिकीकरण  करने  का  कोई  ओचित्य  नहीं  है  ।

 गुजरात  में  पाईप  लाइनों  द्वारा  प्राकृतिक  गेस  को  सप्लाई

 5553.  डा०  के०  डो०  जेस्वाणो  :  कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 +.  गुजरात-के  जिन  शहरों  को  घरेलू  और  वाणिज्यिक  उद्देश्यों  के  लिए  प्राकृतिक  गैस  पाइप
 लाइनों  के  द्वारा  सप्लाई  की  जा  रही  है  उनका  ब्यौरा  कया  और

 दि  उन  शहरों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनको  निकट  भविष्य  में  इस  गैस  की  सप्लाई  करने  का

 विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों
 एस०  कृष्ण  :  गुजरात  में  फिलहाल  अंकलेश्वर  और  भरूच  नगर  में  पाइपलाइन  के
 मोध्यंम  से  गैस  का  वितरण  किया  जाता  है

 ।

 निकट  भविष्य  में  सूरत  नगर  में  ऐसी  आपूर्तियों  के आरम्भ  होने  की  सम्भावना  है  ।
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 डबल  गेस  सिलेंडर  को  सुविधा  बन्द  करना

 ु

 5554.  थी  संतोष  कुमार  गंगबार  :  क्या  पेट्रोलियम ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बेताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उस  समय  डबल  गैस  सिलेंडर  की  सुविधा  बन्द  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  उक्त  सुविधा  को  निकट  भविष्य  में  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यर्दि  तो  कब  तक  ?

 पेट्रोलि  यंम  तथा  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री

 एस०  कैंष्ण  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बरेलोी--असीगढ़  मार्ग  पर  एक्सप्र  स  रेल  गाड़ी  चलाना

 5555.  भी  संतोध  कुमार  गंगबार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कूंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  यात्रियों  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  बेरेली-अंलीगढ़ं  मार्ग  पर

 एक्सप्रैस  रेलगाड़ी  चलाने  का  और

 यदि  तो  यह  रेलगाड़ी  चलाना  कब  तक  शुरू  कर  देने  का  विचार  है  ?

 रेल  संजालय  में  राज्य  मंत्री  मंल्लिकाज  :  जौ  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बरेली  जंक्शन  के  लिए  आरक्षण  कोटा

 5556.  श्री  सन््तोद  कुमार  गंगबार  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलेबें  के  बरेली  जंक्शन  से  हिमंगिरी  श्रमंजीवी  लखनंऊ--दिल्खी
 काशी  विश्वनाथ  पंजाब  मेल  तथा  दून  एक्सप्रैस  के  वर्तमान  आरक्षण  कोटा  का  ब्यौरा  क्या

 और
 क्या  प्रत्येक  रेलगाड़ी  के  लिए  आरक्षण  कोटा  बढ़ाने  हेतु  सरकार  को  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  कितना  तथा  गाड़ियों के  लिए  अरक्षण  कोटा  कब  तक  बढ़ा  दिए  जाने की
 सम्भावना ?
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 रेल  म्रंजालय  में  राज्य  मंत्री  सल्लिकाजु  :  बरेली  ज्ंकशन  पर  उपलब्ध  आरक्षण  कोटा

 इस  प्रकार  है  :

 गुडी
 स्टेशन  के  बाता  ०  पहला  वाता०  कुर्सीयान

 नं०  लिए  पहला  दर्जा  दो.टियर  दर्जा

 व
 3  4  5  6  7

 2373  हिमगिरी  जम्मूतवी  —  न  न  2  गा

 एक्सप्रेस

 2374  हिमगिद्दी  हवड़ा  गा
 ना

 ञर
 एक्सप्रेस
 2402  पटना  नञ+  न  2  4  2

 जड़ी  एकुसप्रेत़
 4229  नई  दिल्ली  2  4  14

 लखनऊ  मेल
 4057  काशी  नई  दिल्ली  न  ज+  4  6

 है  विश्वनाथ
 एक्सप्रेस
 4058  काशी  वाराणसी  1  8  14  —

 विश्वनाथ

 एक्सप्रेस
 3005  हबड़ा  अमृतसर

 न  2  --  3

 मेल
 3006  हवड़ा  —  2  10  रे

 हवड़ा  सेल
 3009  दून  देहरावून  ा  2

 पा  &  चा

 एक्सप्रेस

 3010  दून  हवड़ा  न+  न  2  4  न

 एक्सब्रेस़
 “
 ह्ूकक्ना

 णणण

 21-8-91  से  4229  लखनऊ  मेल  में  वातानुकूलित  श़ग्ननयान  में  शायिकाओं  का  कोटा

 आाबंटित  किया  गया  है  ।  इसके  इस  स्टेशन को  3।5।  सियालदह  एक्सप्रेस  में  1-7-91  से

 नुकूलित  शयनयान  में  दो शायिकाओं तथा  25-6-91  से  दूसरे  दर्ज में  एक  शायिका  का  अतिरिक्त  कोटा
 आबंटित  किया  गया  जहां  तक  अन्य  गाड़ियों  का  सम्बस्ध  चू  कि  इस  स्टेशन  पर  आटोम॑क्स
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 अंत

 दिल्ली  तथा  आटोटैक्स/आटोमैक्स  वाले  अन्य  स्टेशनों  से  आरक्षण  प्राप्त  करने  की  थीधी  व्यवस्था

 सुलभ  की  व्यवस्था  की  गई  इसलिए  इस  स्टेशन  को  फिलहाल  कोई  अतिरिक्त  कोटा  आबंटित  करगा
 आवश्यक  नहीं  समझा  जाता

 उत्तर  रेखवे  और  पूर्वोत्तर  रेलवे  को  रेल  लाइनों  का  विद्यवतोकरण 0१३  रे

 5557.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेल॑वे  और  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  अन्तगंत  किन-किन  रेल  लाइनों  का  विद्यू  तीकरण  करने
 का  प्रस्ताव

 किन-किन  रेल  लाइनों  के  सम्बन्ध  में  स्वीकृति  पहले  ही  दी  जा  चुकी  ओर

 इस  समय  किन-किन  रेल  लाइनों  पर  विद्यू  तीकरण  का  चल  रहा  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाअ  :  और  उत्तर  रेलवे  के
 खुर्जा  जं०  और  हाथरस  जं०-हाथरस  किला  खण्डों  के  विद्यु  तीकरण  का

 फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 खूर्जा  जं>-खूर्जा  सिटी  और  हाथरथ  जं०-हाथरथ  किला  खण्डों  पर  विद्यू  तीकरण  का  कार्य

 प्रगति  पर  है  ।
 ह

 मध्य  प्रदेश  सें  विज्व् त  संयन्त्रों  को  कोयले  को  सप्लाई

 5558.  श्री  फल  चंद  वर्मा  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  कोयले  पर  आधारित  विद्यूत  संयंत्रों  की  संख्या  कितनी

 इन  संयंत्रों  में  कोयले  की  मासिक  खपत  कितनी

 क्या  कोयले  की  वर्तमान  सप्लाई  इन  संयंत्रों  के लिए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कोयला  मन््त्रालय  में  उप  मन्त्री  एत्०  बो०  :  मध्य  प्रदेश  में  6  तापीय

 विद्यत  गृह  विश्वमान  है  ।

 अप्रैल  से  1991  के  दौरान  इन  तापीय  विद्यूत  गृहों  में  हुए  कोयले  के  मासिक

 भोग  को  नीचे  दर्शाया  गया  है

 (000  टन

 तापीय  विद्युत  गृह  अप्रैल  मई  जून  जुलाई
 का  नाम  91  91  भ्रा  शा

 (1)  अमरकंटक  9  85  62  47

 (2)  कोरबा  ईस्ट
 155  115  157  117

 बेस्ट  313  264  249  296
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 1  2  3  4  5

 (4)  सतपुड़ा  311  302  272  300

 (5)  कोरबा  टी०  781  739  692  761
 पी०

 (6)  विध्याचल  टी०  316  282  247  287

 पी०
 न्अमलंनअममममममममकन»मनभ+++++-न+न  न  गा  नी  जन

 और  इन  तापीय  विद्युत  गृहों  को  सतपुड़ा  तांपीय  विद्युत  गृह  को  छोड़कर  कोयले  की
 समग्र  रूप  में  आपूर्ति  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  रही  ।  कोयला  मन्त्रालय  द्वारा  वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०
 को  सतपुड़ा  तापीय  विद्युत  गृह  को  कोयले  की  आपूर्ति  में  वृद्धि  किए  जाने  के  निर्देश  दे  दिए  गए  साउथ
 ईस्टन  कोलफील्ड्स  लि०  से  भी  सतपुड़ा  तापीय  विद्युत  गृह  की  कोयले  की  कमी  को  पूरा  किए  जाने  के  लिए

 कुछ  कोयले  की  आपूर्ति  किए  जाने  की  भी  व्यवस्था  की

 समस्तीपुर  में  डोजल  शेड

 5559.  श्री  मंजय  लाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  समस्तीपुर  में  डीजल  शेड  का  निर्माण  करने  के  लिए  स्वीकृत  वर्ष
 1990-91  में  दी  गई

 >  यदि  तो  इस  यूनिट  का  निर्माण  काय॑  शुरू  न  करने  के  क्या  कारण  और

 इसे  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेख  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हां  ।

 और  समीक्षा  करने  पर  गोंडा  डीजल  शेड  का  विस्तार  करना  अधिक  किफायती  पाया
 गया  तथा  परिचालन  की  दृष्टि  से  इसकी  तत्काल  आवश्यकता  थी  ।  समस्तीपुर  में  डीजल  शेड
 बनाने  का  प्रस्ताव  स्थगित  कर  दिया  गया

 इम्फाल  के  निकट  बोह ग  737  विसान  का  वुधंठनाप्रस्त  होना

 560.  श्री  मवनलाल  खुराना  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे प्ख

 कया  विगत  में  हुई  विमान  दुर्घटनाओं  और  16  1991  को  इम्फाल  के  निकट  हुई
 बोइंग  737  विमान  दुर्घटना  के  कारण  वहीं  हैं  जो  पहले  हुई  विमान  दुर्घटनाओं  के  और

 +
 यदि  तो  यात्रियों  की  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  तथा  भविष्य  में  इस  प्रकार की

 दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  विमान  कम्पनियों  की  कार्य  प्रणाली  एवं  कार्य  निष्पादन  को  ठीक  करने  के
 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  सन््त्रो  साधवराव  इम्फाल  विमान  दुर्घटना  के
 कारणों  की  जांच  न्यायालय  द्वारा  जांच  करने  के  बाद  ही  की  जा  सकेगी  ।
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 a  फेर  सर्वाधिक  दी

 एयरलाइनों  के  श्रचालनों  की  सुरक्षा  को  सर्वाधिक  आ्राथमिकता  दी  जाती  है  ओर  सुरक्षा  मानकों

 को  लागू  करने  में  कोई  कसर  नहीं  रखी  जाती  ।

 विमान  दुर्धटनाएं

 5561.  ओर  मदन  लाल  ख्राना
 :  क्या  नागर  विसानन  और  मन््त्री  यह  बत्मने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 cana  ्  गो  के  अथवा  न  भरते प्ज्े  .

 क्या  अधिकतर  विमान  दुर्घटनाएं  विमानों  के  उतरते  अथवा  उड़ान  भरते  समय  होती

 तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विमानों  के  उतरते  तथा  उड़ान  भरते  कितनी

 इन  द्घंटनाओं  के  क्या  कारण  और

 इन  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  और  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  सिविलियन  विमानों  की  48  दु्घेटनाएं  हुई  जिनमें  से  23  दुर्घटनाएं  विमानों  के  उतरने  या  उड़ान
 भरने  के  दौरान  हुई  ।

 23  दुघंटनाओं  में  से  19  दुघेटनाओं  की  जांच  पूरी  हो  गयी  है  ।  यह  फाया  गया  कि

 इनमें  से  17  दुघंटनाएं  विमानचालक  क़ी  गलती  से  एक  मौसम  की  खराबी  से  और  हक  घायभपथ
 पर  एक  बैल  के  आ  जाने  से  17  दुर्घटनाओं  में  जोकि  मुख्यतः  विमानचालक  की  गलती  से  हुई
 दो  मामलों  में  विमान  के  अनुरक्षण  और  दो  अन्य  मामलों  में  मौसम  की  खराबी  दुर्घटना  के  ओर  सहायक
 कारण

 विमान  सुरक्षा  के  स्तर  को  बढ़ाने  के  लिए  निरन्तर  उपाय  किए  जाते  जैसे  विमान  दुर्घटनाओं
 और  खतरनाक  दुघंटन्मओं  की  जांच  से  प्रकट  सिफारिशों  का  सुरक्षा  सूचना  का  प्रचार  काकपीट
 काइस  रिकार्डर  और  फ्लाइट  डाटा  रिकार्डर  पर  निमरानी  उड़ान  कर्मीदल  की  दक्षता  पर  नजर
 रखना  और  हवाई  अड्डों  का समय-समय  पर  निरीक्षण  करना  है  ।

 साहिबयंज  से  जहाजजाट  और  साकड़ी  से  जहाज्घधांट  रेल  साइनों  से  आय

 5562.  श्री  साईमन  मरांडी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 साहिबगंज  से  जहाजघाट  तथा  साकड़ी  से  साहिबगंज  जिले  के  जह्ाजक्क्ट  के  बीक  बिछाई  गई
 रेल  लाइनों  के  माध्यम  से  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  माल  का  यातायात  हआ  और  इ  तसे
 सरकार  को  कितनी  आय

 उपरोक्त  लाइन  को  बिछाने  में  कितना  खर्च  और
 का  . इन  लाइनों  को  और  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  सल्लिकाजु  :  साहिबगंज  जं०  और  सकरीगली  जुं०
 से  सकरीगली  जो  जहाजघाट  के  नाम  से  प्रसिद्ध  तक  की  शाखा  लाइन  वर्ष  से  भी  ज्यादा

 ग्ककी
 है

 और
 इस  लाइन  पर  कनई  माल  यातायात  नहीं  इसलिए  इससे  कोई  आमदनी  नहीं ।  हैं

 समय
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 इस  लाइनों  को  बिछाने  पर  हुए  खर्च  के  आंकड़े  उप उपलब्ध  क्योंकि  ये  50  वर्ष
 से  पहले  बिछाई  गई

 नहीं  लाइनें

 |  ई  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 ह

 बिह्वरर  में  कंकरोट  को  ह  लाई

 5563.  श्री  साईमन  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  महाराजगंज  और  पश्चिम  बंगाल  के  रामपुर  हाट  तथा  मुरारई
 क्षेत्रों  से  काले  पत्थर  की  कंकरीट  की  दुलाई  के  लिए  कितनी  लम्ब्री  रेल  लाइन  बिछाई  गई  है  और  किस
 करील को  यह  लाइन  चालू  हुई  और  अब  तक  कितने  कंकरीट  की  ढुलाई  की  गई

 |  सरकार  द्वारा  इस  लाइन  से  प्रतिवर्ष  प्राप्त  माल  भाड़े  की  राशि  कितनी

 क्या  निकट  भविष्य  में  इस  क्षत्र  में  एक  अन्य  रेल  लाइन  बिछाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  घंत्री  मल्लिकाज  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मक्सो  पर  उपरि  पूल

 5564.  ओऔ  फल  चन्द  थर्मा  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  आगरा-मुम्बई  रोड  पर  मक्सी  में  रेल  फाटक  पर  अत्यधिक  यातायात

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  वहां  रेल  फाटक  पर  उपरिपुल  बनाने  का  विचार
 ह  यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेख  मंझालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  हां  ।

 हां  ।  यह  कार  पहले  ही  रेलवे  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  कर  लिया  गया

 ऊपसी  पूल  के  निर्माण  के  लिए  अभी  कोई  समय-अनुसूची  तैयार  नहीं  की  गई  है  ।

 कार्य  अभी  योजना-स्तर  पर  है  और  इसे  तभी  शुरू  किया  जा  सकता  है  जब  विस्तृत  नकशों
 और  अनुमानों  को  राज्य  सरकार/भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  साथ  संयुक्त  रूप

 से  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 उत्तर  प्रवेश  भें  बिमान  सेवा

 5565.  डा०  खाल  अहस्वुर  राखल  नाथर  विमसनन  ओर  प्रयंटन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  उन  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  जिन्हें  हाल  ही  में  विमान  सेवाओं  से  जोड़ा  गया
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 उन  स्थानों  के  राम  क्या  हैं  जिनके  लिए  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  विमान  सेवाएਂ  शुरू  करने

 का  विचार  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  साधवराव  :  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  में

 गोरखपुर  ओर  देहरादून  को  विमान  सेवाओं  से  जोड़ा
 गया  है  ।

 नहीं  ।

 इस  समय  एयरलाइनों  की  प्रचालनात्मक  क्षमता  और  यातायात  की  मांग  इतनी  नहीं  है  कि
 उत्तर  प्रदेश  में  तए  स्टेशनों  को  विमान  सेवा  से  जोड़ा  जा  सके  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  रसोई  गेस  एजेंसियों  का  बन्द  होना

 5566.  डा०  खाल  बहावुर  रावल  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 ~

 उत्तर  प्रदेश  में  वष  1990-91  के  दौरान  बन्द  हुई  रसोई  गंस  एजेंसियों  का
 ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  तथा  रक्षा  मन्त्रालय  सें  राज्य  सन््त्री
 एस०  कृष्ण  और  विपणन  अनुशासन  दिशानिर्देशों  का  उल्लंघन  करने  के  कारण पं  में  सहारनपुर  जिले  में  एक  डिस्ट्रीब्यूटरशिप  तथा  लखनऊ  जिले  में  एक  डिस्ट्रीब्यूटराशिप

 को  समाप्त  कर  दिया  गया

 मचेदा  स्टेशन  से  पान  के  पत्तों  को  टोकरियों  को  ढ  साई

 ]
 5567.  झली  सल्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 के  मचेदा  स्टेशन  से  पान  के  पत्तों  की  टोकरियों  की  ढुलाई  में  सुधार  के  लिए  किए  जाने
 ब्यौगाक्या

 क्षिण  पूर्वी  रेलवे
 वाले  उपायों  का

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  :  पान  के  नश्य  यातायात  होने  के  कारण
 मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों  द्वारा  इनकी  ढदुलाई  को  प्राथमिकता  जाती  है  ।  मेल  गाड़ियों  द्वारा  पान
 की  टोकरियों  की  ढुलाई  हेतु  चलाए  गए  गहन  अभियान  के  अप्रल  से  91  की  अवधि

 दौरान  46,694  क्विटल  पान  का  लदान  किया  गया  जबकि  अर्प्रल  से  90  की  अवधि  के
 दौरान  41,480  क्विटल  पान  का  लदान  किया  गया  था  ।  विभिन्न  अन्य  उपाय  किए  गए  हैं

 जिसमें  +

 मचेदा स्टेशन से होकर गुजरने वाली गाड़ियों में अतिरिक्त पासंल यान का लगाना शामिल इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में जिसानों के रात्रि में उड़ान भरने को सुविधाएं 5568, ओर सदन लाल खराना : क्या नागर विभानन और प पयंटन मंत्री करेंगे कि : उह बताने की कृपा
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 क्या  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  अकादमी  विमानों  को  रात्रि  में  उड़ाने  का  प्रशिक्षण  दे

 रहा

 है  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया
 क्या  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  अकादमी  के  उह्वं श्य  एवं  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  गया

 और

 यदि  तो  उन्हें  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माघवराव  :  और  एकल  इंजिन  वाले

 विमान  के  मामले  में  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  अकादमी  रात्रि  उड़ान  में  प्रशिक्षण  दे  रही

 हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बम्बई  हथाई  अड़डे  पर  यात्रियों  को  परेशान  किया  जाना

 5569.  श्री  पो०  सो०  घधामस  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 को  परेशान  करते  हैं  और  उनसे  अतिरिक्त  पैसे  लेकर  के०  टिकट

 क्या  सरकार  को  बम्बई  हवाई  अड्डे  पर  यात्रियों  को  होने  वाली  कठिनाइयों  ओर  उन्हें
 परेशान  किए  जाने  की  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  सभी  घरेलू  हवाई  अड्डों  पर  इस  कदाचार  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  कौन
 से  सधारात्मक  कदम  उठाए  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रो  माघवराव  :  और  इस  बारे  में  कुछ
 शिकायतें  प्राप्त  हुई

 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  के साथ  इंडियन  एयरलाइन्स  के  सुरक्षा  और  सतकंता  अधिकारियों
 ने  अपने  किस्म  के  किए  गए  कुछ  आकस्मिक  जांचों  से  इस  बात  का  पता  लगाया  है  कि  कुछ  एजेंट  इंडियन
 एयरलाइन्स  के  टिकटों  की  कालाबाजारी  में  लगे  हुए  थे  ।  वे  अतिरिक्त  पैसा  लेने  के  बाद  खाड़ी  क्षेत्र  के
 यात्रियों  को  उनके  साथ  उनकी  भाषा  में  बात  करके  उन्हें  ओ०  के०  टिकट  देकर  गुमराह  करते  थे  ।

 इस  अनाचार  को  नियंत्रित  करने  के  ऐसे  हवाई  अड्डों  पर  जहां  उड़ानें  अधिक  होती  हैं
 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  क ेसाथ  इंडियन  एयरलाइन्स  के  अधिकारी  नियमित  रूप  से  आकस्मिक  जांच  करते

 इस  खतरे  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :

 1.  प्रवेश  द्वार  पर  टिकटों  की  पूरी  जांच  ताकि  वास्तविक  यात्री  ही  टमिनल  भवन  में  प्रवेश
 कर  सके  ।

 2.  एजेंसियों  के  साथ  समन्वय  से  गिरोह  में  लिप्त  व्यक्तियों  को  पकड़ने  के  लिए  छापा
 मारना  ।
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 हंंंआआइाआााआाआआआईइदुईााओ  —  ज्

 3.  सादे  कपड़ों  में  पुलिसकर्मियों  की  संख्या  शक्ति  को  बढ़ाना  तथा  अपरधिकों  को  पकड़ने  के

 लिए  गश्त  में  वृद्धि  करना

 4...  दक्षिण  जाने  वाली  उड़ानों  में  सीटों  की  उपलब्ध  के  बारे  सें  इंडियन  एचरजाइन्स  द्वारा
 बोर्ड  कक  प्रद  शंन  करना  |

 कलकत्ता  सक्  लर  रेलवे  का  विस्तार

 ्जः  के  ७४०७  «७  लनीओीनससफनसफसखखक

 5570.  प्रो०  मालिम्मे  भट्टाक्षर्य  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  में  वृलाकार  रेलवे  को  श़िन्सेप्स  घाट  से  मशेरहाट  तक  विस्तृत  करमसे  का  कोई
 प्रस्ताव

 क्या  परियोजना  को  पोर्टे-ट्रस्ट  से  स्वीकृति  दिलाने  क ेलिए  सरकार  ने  कोई  कदम  उठाये
 ओर

 यदि  तो  तल्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रेल  अंत्रालय  में  राज्य  अंत्रो  मल्लिकाजु  हां  ।

 और  कलकत्ता  सकु  लर  रेलवे  का  भ्रिसेप  घाट  से  माजेरहाट  तक  विस्तार  करने  के  लिए
 कलकत्ता  घोट  ट्रस्ट  पी०  की  भूमि  का  उपयोग  करना  पड़ेगा  ।  अपेक्षित  भूभि  रेलवे  को
 हस्तांतरित  करने  का  मामला  भ्री  ०पी  ०  टी  ०  प्राधिकारियों  के  साथ  उठाया  गया  है  ।

 12.10  ज०  प०

 उत्तर  प्रदेश  के  भूतप् व॑  मुख्यमन्त्री  को  स्  रक्षा  प्रदान  करमे  के  सम्बन्ध  सें

 थ्लै  अटल  बिहारो  काजपेयोी  :  अध्यक्ष  पिछले  महीने  की  28  तारीख  को  एक
 सम्मानित  सदस्य  ने  सदन  में  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्व  मुख्यमंत्री  की  सुरक्षा  का मामला  उठाया  था  ।  उच्होंने
 आरोप  लगाया  भा  कि  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  सारी  सुरक्षा  क्रफ्स  ले  ली  है  ओर  यह  भी  कह  था  कि
 जओ  सेंटर  की  सिक्योरिटी  उसे  भी  लौटाया  जा  रहा  गम्भीर  था  और  इसलिए  सदन  के
 दूसरे  सम्मानित  सदस्य  और  पूर्व  प्रधानमंत्री  जो अब  तक  तो  सदन  में  लेकिन  अब  नहीं  उन्होंने  भी
 हस्तक्षेप  किया  था  ।  सदन  के  नेता  भी  नई  परिपाटी  के  अनुसार  इस  मामले  में  कुछ  कहने  के  लिए  खड़े
 हो  गये  थे  ।  उनके  उपदेशामृत  की  मैं  चर्चा  नहीं  लेकिन  मैं  चन्द्रशेबर  जी  की  बात  को  उद्ध  त
 करना  चाहता  हूं  ।

 हु

 ]
 कक

 ही
 मुझे  यह  समाचार  मिला

 है
 कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  गाई  के  जो  आसूअनय

 ब्यूरो  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  श्री  मुलायम  सिह  यादव  को  दिए  गए  को  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  ने  वापिस  लेने  के  लिए  कहा  जबकि  भारत  सरकार  और  आसचना  ब्यूरो  ने  कहा  है
 कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  मार्डे  वहां  रहने  चाहिएं  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  सरकार  इस  मामले  में  सहयोग
 नहीं  दे  रही  है  ।  मैंने  आसूचना  ब्यूरो  के  मुख्य  अधिकारी  और  माननीय  गृह  मंत्री  से बात  की

 मुझे  माननीय
 गृह  मंत्री  से यह  सुनकर  हैरानी  हुई  कि  शायद  उत्तर  प्रदेश  सरकार  सहयोग  न
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 ्जजज  ee  5.  -

 चन्द्रशेखर  जी  द्वारा  कही  मई  यह  बात  बड़ी  गम्भीर  स्वाभाविक  इससे  मदन  में  चिन्ता पैदा
 होती  ।  मैंने  भी  कहा  था  कि  मैं  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  से  सम्फ्क  करू

 अध्यक्ष  सम्पकक  के  बाद  जो  तथ्य  मिले  वह  बिल्कुल  दूसरी  कहांनी  कहते  पहली
 कात  सो  यह  है  कि  केन्द्र  ने  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्व  मुख्यमंत्री  की  सुरक्षा  के  लिए  जो  भी  प्रबन्ध  उन्हें
 उत्तर  फ्रदेश  की  सरकार  ने  स्वीकार  किया  ।  मेरे  पास  दस्ताबेज  हैं  और  मैं  उनका  उल्लेख  करना
 इस  कदम  में  इस  तरह  से  किसी  प्रदेश  सरकार  को  कटपघरे  में  नहीं  कड्ठा  किया  जनम  लेकिन  उसके

 चिछ  क्रयशन  हुक  ।  केन्द्र  सरकार  ने  कहा  कि  श्री  मुलायम  सिंह  को  जैड  कंटेमरी  की  सुर  1  दी  यह
 25  जुलाई  का  पत्र  सबसे  बड़ी'*ਂ

 थी  सेफदीन  थोच्ररी  :  इसका  मतलब  सर्वनिम्न  ।

 क्री  अटल  बिहारी  वाजपेयो  :  यह  एक्स  वाई  जैड  वाला  जैड  नहीं  है  ।  इसके  अन्तर्गत  जो  सरक्षा
 दी  जा  रही  मैं  सदन  की  जानकारी  के  लिए  इस  बात  का  उल्लेख  करना  वह  यों  है  दो  हैड
 कांस्टेबल  तथा  8  कांस्टेबल  की  पी०  ए०  सी०  की  सशस्त्र  एक  हैड  कांस्टेबल  तथा  3  कांस्टेबल  की

 अलग-अलग  दो  शिफ्टों  6  पर्सनल  सिक्योरिटी  जिनमें  दो  आफिसर  एक  समय
 डुबटी  पर  एक  स्टेनमन  के  दूगरा  रिवाल्वर  के  साथ  ।  तीन  जिनमें  दो  तो  दिन  की

 ड्यूटी  पर  तथा  एफ  रात  की  डयूटी  पर  ।  इस  व्यवस्था  में  कुल  सुरक्षाकर्मियों  की  संख्या  27  हो  जाती
 उत्तर

 श्री  भोगेना  झा  :  वाजपेयी  जी  किसकी  मदद  कर  रहे  हैं  ?  यह  सब  देना  जरूरी  है  ?

 ली  अटल  बिहारे  वाजपेदो  :  जहां  तक  नेमनल  सिक्योरिटी  गार्ड  का  सवाल  केन्द्र  सरकार
 ने  नेशनल  सिक्योरिटी  गाई  दिया  बाद  में  केन्द्र  सरकार  ने  फंसला  किया  कि  नेशनल  सिक्योरिटी
 गार्ड  वापस  ले  लिया  जाना  चाहिए  ।  यह  प्रदेश  सरकार  का  फैसला  नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  दो  दस्तावेज
 मेरे  पास  16  1991  को  डायरेक्टर  जनरल  आफ  उत्तर  प्रदेश  ने  केन्द्र  से  प्राप्त  एक

 संदेश  के  आधार  पर  यह  नोट  तैयार  इसका  एक  हिस्सा  मैं  उद्ध  त  करना  चाहता  हूं

 ]

 दिल्ली  से  दूरभाष  पर  मुझे  यह  सूचनत  क्राप्त  हुई  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  भूतपूर्व
 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  के  साथ  नियुक्त  राष्ट्रीय  सुरक्षा  गार्डे  के  कमांडो  को  जल्द  ही  हटा

 लिया  किसी  भी  सूरत  में  इनका  31  1991  तक  नियुक्त  रहना  सम्भव  नहीं
 होगा  ।

 उसके  बाद  एक  दूसरा  और  पत्र  जो  मैसेज  संदेश  पर  आधारित  नहीं  है  ।  यह  पत्र  है
 जोइष्ट  मिनिस्ट्री  आफ  होम  अफेयर्स  उन्होंने  लिखा  मैं  उद्ध  त  कर  रहा

 ]
 सुरक्षा  गार्ड  के  लिए  बढ़ती  हुई  मांग  को  देखते हुए  थी  मुलायम  श्विंह  यादव  को

 राष्ट्रीय  सु रक्षा  गार्ड  के  कमांडो  देना  सम्भव  नहीं
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 यह  केन्द्र  का  निर्देश  है  ।''  लास्ट  लाइन  यह  है  कि  उनकी  सुरक्षा  का  प्रबन्ध  किया

 जाए  और  सुरक्षा  का  प्रबन्ध  किया  जा  रहा

 सवाल  यह  है  कि  नेशनल  सिक्योरिटी  गार्ड  वापस  लेने  के  बारे  में  गह  मंत्री  ने  श्री  चन्द्रशेखर  को

 गुमराह  क्यों  किया  ?  श्री  चन्द्रशेखर  ने  यह  सदन  में  कहा  क्या  गृह  मंत्री  को  पता  नहीं  था  या  जानबूझकर
 उन्होंने  गलत  सचना  दी  ?  अगर  पता  नहीं  था  तो  यह  उनके  क्रियाकलाप  पर  बहुत  ही  कठोर  टिप्पणी  है

 और  अगर  पता  था  और  उन्होंने  जानबूझकर  श्री  चन्द्रशेखर  जी  को  गलत  जानकारी  दी  तो  विशेषाधिकार

 के  उल्लंघन  का  मामला  बनता  अध्यक्ष  मैं  चाहूंगा  कि  गृह  मंत्री  को  इस  सम्बन्ध  में  बुलाया
 जाए  और  वह  सारी  स्थिति  स्पष्ट  करें  ।

 एक  बात  मैं  फिर  दोहराना  चाहता  मैं  इस  बार  लखनऊ  से  चुनकर  आया  हूं  लेकिन  मैं
 तकल्लफ  नहीं  बरतू  अध्यक्ष  एक  पारिपाटी  हो  गई  इस  सदन  कि  प्रदेश  सरकार  को
 बिना  सुने  बिना  तथ्य  इकट्ठा  किये  हुए  प्रदेश  सरकार  के  बारे  में  कुछ  कह  दिया  जाता  सदन  के
 नेता  लोक  सभा  में  पहली  दफा  आये  शायद  उन्हें  तौर  तरीकों  का  पता  नहीं  है  ।

 उस  दिन  उधर  से  एक  माननीय  सदस्य  ने  अयोध्या  का  मामला  उठाया  था  और  सदन  के  नेता  का
 जो  उत्तर  था  वह  ऐसा  था  जैसे  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  लिए  कोई  धमकी  दी  जा  रही  क्या  वह  पता
 नहीं  लगा  सकते  थे  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  कोई  कानून  ला  रही  है  या  नहीं  ?  या  जमीन  को  एक्वायर
 करने  के  लिए  कदम  उठा  रही  है  या  नहीं  उठा  रही  ?  यहां  खड़े  होकर  यह  कह  देना  कि  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  अगर  ऐसा  करेगी  तो  उसका  नतीजा  वैसा  यह  तरीका  नहीं  है  केन्द्र  और  राज्यों  के  संबंधों
 को  ठीक  ढंग  से  रखने  का  ।  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  किसी  की  दया  पर  चुनकर  नहीं  आई  वह  भी
 जनसमर्थन  से  चनकर  आई  है  और  वह  सरकार  अल्पमत  में  नहीं  अपने  बहुमत  के  बल  पर  शासन  कर
 रही  वह  संविधान  के  अनुसार  काम  वह  कानून  के  अनुसा  र  काम  करेगी  ।

 एक  मैम्बर  खड़  होकर  कुछ  स्वाभाविक  जीरो  आँवर  में  हम  सब  अपनी  बात  कहते
 सरकार  की  प्रतिक्रिया  होनी  चाहिए  क्रि  हम  तथ्यों  का  पता  लगायेंगे  और  फिर  सदन  में  आकर  अपनी
 बात  कहेंगे  नहीं  कि  मामला  बीजेपी  की  सरकार  से  सम्बन्धित  तो  खड़े  होकर  आप  जो  चाहें  कह

 मैं  चाहता  अध्यक्ष  कि  सुरक्षा  के  मामले  में  गृह  मंत्री  जी  जवाब

 श्री  चन्द्रजोत  यावव  :  अध्यक्ष  मुझे  भी  इस  बारे  में  कुछ  कहना  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  रंगुलर  डिबेट  नहीं  है  ।

 झी  चन्द्रजोत  यादव  :  यह  रंगुलर  डिबेट  का  सवाल  नहीं  यह  खास  तौर  से
 उत्तर  प्रदेश  के  भूतपूर्व  मुख्यमंत्री  की  सुरक्षा  का  सवाल  इसलिए  कुछ  तथ्य  मैं  आपके  सामने  रब्षना
 चाहता  हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  लम्बी  बात  हो  जाती  है  ।

 ओर  चन्द्रजोत  यादव  :  इसमें  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।
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 अध्यक्ष  महोवय  :  सब  बोलना  चाहते  आपको  मौका  दूं  और  दूसरों  को  न  दूं  ।

 चलन

 ९
 ओ

 चन्द्रजीत  यादव  :  अध्यक्ष  प्रमुख  नीति  का  सवाल  सुरक्षा  का  प्रश्न  ह ैऔर  यह
 साधारण  प्रश्न  नहीं  रह  गया  यह  कोई  असाधारण  बात  नहीं  रह  गई  सरक्षा  का  प्रश्न
 मेरी  एक  मिनट  बात  सुन  लीजिए  |

 आप

 जिस  दिन  यह  प्रश्न  लोक  सभा  में  उठा  दुर्भाग्य  से  उस  दिन  मैं  सदन  में  नहीं  मगर  दसरे
 दिन  लखनऊ  में  मैं  मौजूद  था  ।  जब  यह  सारी  खबर  अखबार  से  यहां  की  तो  शिष्टता  के  नाते  मैं
 उत्तर  प्रदेश  के  भूतपूर्व  श्री  मुलायम  से  स्वयं  मिलने  क्योंकि  उनकी  स्रक्षा  का  प्रश्न
 इसमें  शामिल  था  ।  केन्द्र  और  राज्य  की  जो  भी  स्थिति  वे  इस  बात  से  काफी  चिन्तित  थे  कि  वे  अपने
 को  पूरी  तरह  से  असुरक्षित  महसूस  कर  रहे  उनका  कहना  यह  था  कि'*ਂ  *  *ठीक  बहत
 से  लोग  डरते  उनका  कहना  यह  मुलायम  सिंह  जी  ने  स्वयं  कि  नेशनल  सिक्योरिटी  गार्ड
 वहां  सुरक्षित  उसको  कुछ  सुविधायें  राज्य  सरकार  देती  जैसे  यातायात  के  पन्द्रह  किलो
 मीटर  नेशनल  सिक्योरिटी  गाई  के  लोग  रहते  उनके  लिए  जीप  थी  और  कार  थी  तथा दो  कारें
 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  दोनों  को  वापिस  मांगा  ।  एक  तत्काल  उन्होंने  भेज  दी  और  तमाम  यातायात
 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  विदड़ा  कर  नेगनल  सिक्योरिटी  गार्ड  खुद  वहां  काम  करने  में  अपने
 आपको  सक्षम  नहीं  पा  रहा  वे  यह  महसूस  करते  हैं  कि  वे  अपने  कार्यों  को  पूरी  तरह  से  नहीं  कर  सकते

 क्योंकि  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  वे  सारी  सुविधाएं  बिदड्ा  कर  ली  हैं  ।  मैंने  उनसे  यह  भी
 क्या  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  के  मुख्यमंत्री  ने  आपकी  सुरक्षा  के  बारे  में  आपसे  कभी  भेंट  करके  या
 फोन  पर  बात  की  उन्होंने  कहा  तक  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  न  मुझसे  मिले  और  न  कोई
 टेलीफोन  किया  )  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  कहना  महज
 कोई  टैकनीकल  बात  नहीं  है  कि  यहां  से  पत्र  गया  ।  उन्होंने  मेरे  सामने  यहां  के  सिक्योरिटी  गार्ड  को  फोन

 मैं  वहां  मौजद  फोन  पर  कहा  गया--चूंकि  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  इन  सुविधाओं  को
 वापिस  कर  रही  हम  विचार  कर  रहे  हैं  कि  अपने  सिक्योरिटी  गार्ड  का  एलाउन्स  बढ़ाकर  आपकी
 सुरक्षा  के  लिए  व्यवस्था  करायें  ।  यह  कहना  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  ऐसा  कुछ  नहीं  बिल्कुल
 गलत  है  |  आपने  खद  पढ़ा  जो  पुलिस  के  सात  अधिकारी  इन्पेक्टर  या  दरोगा  रैंक  उन  सबको

 विदड़ा  कर  लिया  खाली  कान्सटेबल  और  हैड-कान्सटेबल  रखे  गए  हैं  उनकी  सुरक्षा  के  जो  जैड

 श्रेणी  में  आते  हैं  ।

 श्री  राम  नाइक  :  अध्यक्ष  जेसा  कि  माननीय  वाजपेमी  जी  ने  30
 अगस्त  को  जो  पत्र  श्री  कल्याण  ने  गृह  मंत्री  जी  को  लिखा  वह  मैं  आपकी  अनुज्ञा  से

 एन्कलोजर  के  साथ  टेबल  पर  रखना  चाहती  हूं  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नियम  हैं  जिनका  आपको  पालन  करना

 श्री  राम  नाईक  :  में  सभा  पटल  पर  पत्र  रखने  के  लिए  आपकी  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोदथ  :  आपको  नियमों  का  पालन  करना
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 श्री  राम  नाईक  :  उसमें  यह  बात  साफ  हो  जाती  राज्य  सरकार ने  जो  किया  वह  केन्द्रीय
 सरकार  ने  सूचना  देने  के  बाद  यह  बात  साथ  ही  साथ  समझ  में  आनी  कल्याण  सिंह  जी
 को  मुलायम  सिंह  जी  जब  वे  मुख्यमंत्री  अढाई  महीने  जेल  में  रखा  यह  हमारी  राजनीतिक
 संस्कृति  अलग  और  उसके  आधार  पर  हमने  कोई  भी  बदले  की  भावना  नहीं  रखी  है'*ਂ
 ***कल्याण  सिंह  जी  के  उस  पत्र  को  मैं  सदन  की  टेबल  पर  *  रखने  की  आपसे  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियमानुसार  काये  कीजिए  |  मैं  इसकी  जांच  करू

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  यह  पत्र  बड़ा  म  हत्वपूर्ण  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  कह  रहा  हूं  आप  रूल्स  के  मुताबिक  मैं  देख  लूंगा  ।

 जननन  जननी  विनमन  निनननफनगनरनरगभगनगनरफग2रगनग-ग  ०००  ५.3  पन्न्न्नन  न  ऑन  चअाओ  नि  च+  न  +  लत

 क्रो  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  यह  पत्र  गृह  मंत्री  जी  को  लिखा  गया

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  जांच  करू  गा  ।

 ]

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  अभी  हमारे  मित्र  श्री  चन्द्रजीत  यादव  ने  जो  प्रश्न  उठाया
 )  मैं  शद्धि  पत्र  निकाल  रहा  हंं  ।  अध्यक्ष  इस  पत्र  में  कहा  गया  हैः

 हे

 अध्यक्ष  महोदय  :
 राम  नाईक  आपने  जो  कहा  है  उसको  मैं  नियमों  के  मुत्रबिक  देख  लूंग्रा  ।

 ओ  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  मेरा  इतना  ही  कहना  है  उस  पत्र  जिसका  उल्लेख  मैंने  किया
 है  उसमें  यह  लिखा  हुआ

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  इस  पत्र  से  आपको  उद्ध,त  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  हूं  जब  तक  कि

 यह
 **

 ओ  राम  नाईक  :  मैं  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  से  जो  कहा  गया  जो
 सारी  जानकारी  लोक  सभा  में  उस  दिन  आई  है  वह  तथ्यों  क ेआधार  पर  नहीं  ऐसा  पत्र  जो  लिखा

 महोदय  ने  आवश्यक  अनुमति  नहीं  दी  पत्र/कागजात  सभा  पटल  वर  रखे  गए  नहीं |
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 और साथ ही  साथ  क्रोरोे.े  ++ पथ

 मैं  चाहूंगा  कि सरकार  और  साथ  ही  साथ  चन्द्रगेखर  जी  जो  इस  समय  सभा  में  नहीं  और  गलत

 कारी  के  आधार पर  गायद  उन्होंने  यह  किया  होगा  ।  सदन  से  एक  क्षमा  याचना  करके  इस  सदन  का

 क्लौरव  बढ़ाया  जाना  चाहिए  साथ  ही  गुह  मंत्री  का  इस  बारे  में  वक्तव्य  है  ।

 ]

 श्री  विग्विजय  सिंह  :  मैं  यहां  हस्तक्षेप  करना  चाहता  हूं  ।  सबसे  पहले  यह
 कि  गह  मंत्रालय  के  संयुक्त  सचिव  का  एक  पत्र  समाचार-पत्र  में  प्रकाशित  किया  इस  सभा

 में  संसद  सदस्यों  को  भारत  सरकार के  गृह  मंत्री  को  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  का  एक  गोपनीय  जो

 जेडਂ  श्रेणी  के  एक  व्यक्ति  की  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  कैसे  परिचालित  किया  गया  ?  यह  एक
 गोपनीय  दस्तावेज  है  ।  उनके  हाथ  में  यह  कंसे  आ  गया  ?  क्या  उन्होंने  सरकारी  गोपनीय
 नियम  के  अन्तगंत  यह  अपराध  नहीं  किया  है  ?  क्या  यह  सरकारी  गोपनीय  अधिनियम  का  उल्लंघन  नहीं

 3?  यह  उनके  हाथ  में  कंसे  आ  गया  ?  यह  मुद्दा  स्पष्ट  है  ? घ  यह

 अध्यक्ष  महरेदय  :  आपको  इसे  पढ़ना  नहीं  है  ।

 श्री  विग्विजय  सिंह  :  राष्ट्रीय  सुरक्षा  गार्ड  के  कमांडो  उन  लोगों  को  दिए  जाते  हैं  जो  एक  विशेष

 श्रेणी के  इण्डियन  एक्सप्रंसमें  जो  संदेश  प्रकाशित  हुआ  है  उसके  लिए  मुझे  अनुमति दी  जाए

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बंठ  जाएं  ।

 श्रो  विग्विजय  सिंह  :  सदन  के  नेता  को  इस  बात  की  जांच  करनी  चाहिए  कि  उत्तर  प्रदेश
 के  मुख्यमंत्री  द्वारा  भारत  के  गृह  मंत्री  को  भेजी  गई  गोपनीय  सूचना  कुछ  संसद  सदस्यों  के  हाथ  में  कंसे
 आ  गई

 |
 अध्यक्ष  महोबय

 :  आप  बैठ  जायें  ।

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अजु  न  :  अध्यक्ष  मैं  सदन  के  वरिष्ठ  सदस्य
 मानमीय  वाजपेयी  जी  के  इस  कथन  के  सम्बन्ध  में  आपकी  और  वाजपेयी  जी  की  अनुमति  से  दो  शब्द
 कहना  मैं  सदैव  सभी  से  कुछ  सीखने  का  उत्सुक  रहता  हूं  और  वाजपेयी  जी  से  मुझे  कुछ  सीखने
 को  इससे  बढ़कर  मेरे  लिए  और  क्या  सौभाग्य  लेकिन  मैं  आपसे  यह  जरूर  निवेदन  करना

 चाहूंगा  कि  पार्लियामें८री  प्रेक्टीस  एण्ड  प्रोसीजर  हम  अपनी  क्षमता  के  अनुसार  ही  आत्मसात  कर  सकते

 हैं  और  उस  पर  हम  यहां  आचरण  कर  सकते  हैं  ।  एक  बात  मैं  यहां  स्पष्ट  रूप  से  कहना  चाहूंगा  कि  जितना

 थोड़ा  समय  मुझे  यहां  पर  सदन  के  नेता  के  रूप  में  काम  करने  का  सौभाग्य  मिला  मैंने  किसी  भी  प्रदेश
 सरकार  के  बारे  में  कोई  बात  अपनी  ओर  से  नहीं  कही  सिवाय  इसके  कि  सम्बन्धित  मंत्री  का  ध्यान

 मै ंइस  ओर  आकर्षित  करू  गा  और  उनसे  कहूंगा  कि  वे  जानकारी  दें  और  सदन  में  प्रस्तुत  करें

 जहां  तक  आपने  इस  विषय  पर  कहा  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने  बाबरी  मस्जिद  और  राम  जन्म
 भूमि  का  सवाल  उठाया  और  आपने  धमकी  दे  डाली  ।  मैं  आदरणीय  वाजपेयी  जी  से  निवेदन  करू गा  कि
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 कृपया  मेरे  वकक्तब्य  को  देखने  की  कृपा  करें  ।  मैंने  किसी  सरकार  का  नाम  तक  नहीं  लिय  है  ओर  उस
 बक्तव्य  में  मैंने  केवल  यही  बात  कही  मैंने  जिस  संदर्भ  में  कहा  उसको  सुनने  की  कृपा  करें  ।  मैंने  इस

 संदर्भ  में  कहा  है  कि कोई  भी  जिससे  देश  के  अन्दर  उथल-पुथल  हुई  है और  हो  सकती  ऐसा
 विषय  बहुत  संजीदगी  और  सूझ-बूझ  से  हल  करना  आपसी  समझौते  से  या  किसी  न्यायिक
 प्रक्रिया  से  इसका  हल  निकालना  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  नहीं  होता  और  कोई  डेस्परेट  सिचुएशन  क्रिएट  हो
 जाती  है  तो  डेस्परेट  सिचुएशन  की  तो  कोई  डेस्परेट  रेमीडी  ही  इतनी  बात  मैंने  कही  थी  और  मैं
 आज  इस  बात  को  फिर  से  दोहराना  चाहता  क्योंकि  वह  किसी  एक  व्यक्ति  या  किसी  एक  सरकार  के
 खिलाफ  नहीं  यह  समूचे  भारत  की  एकता  और  भविष्य  को  सुरक्षित  करने  से  सम्बन्धित  बात

 मैं  समझता  हूं  कि  प्रत्येक  चाहे  वह  सरकार  में  हो  या  न  उसकी  जिम्मेदारी  है  कि  ऐसे
 संवेदनशील  विषय  पर  ऐसा  नजरिया  ऐसा  दृष्टिकोण  ऐसे  कदम  जिससे  भारत
 की  एकता  के  लिए  कोई  खतरा  पैदा  न  हो  ।

 जहां  तक  सदन  में  यह  कहा  गया  कि  हम  किसी  प्रदेश  शासन  के  बारे  में  बात  नहीं  कह  सकते  और
 नहीं  कहनी  तो  मैं  समझता  हूं  अध्यक्ष  महोदय  कि  आप  इस  बारे  में  भी  विचा  ९  करेंगे  कि  क्या
 इस  सदन  में  कोई  माननीय  सदस्य  किसी  प्रदेश  सरकार  की  ओर से  उत्तर  दे  सकता

 ]

 श्री  दिग्विजय  सिंह  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  )
 ]

 श्रो  चन््रशेखर  :  अध्यक्ष  मुझे  दुःख  है  कि  जब  माननीय  गरूदेव  अटल  जी  ने
 सवाल  उठाया  तो  मैं  यहां  नहीं  मुझे  खेद  है  कि  उस  दिन  जो  बात  मैंने  कही  आज  समाः  ब्वार  पत्रों
 से  ऐसा  लगता  है  कि  तथ्य  उससे  कुछ  अलग  लेकिन  मैं  उस  विवाद  में  पड़ना  नहीं  चाहता

 तथ्य
 उत्  मैं  इतना

 जरूर  कहूंगा  कि  इस
 विवाद

 से  कहीं  सुरक्षा  का
 मामला  पीछे  न  रह  जाए  ।  श्री  अटल  जी  ने  और  माननीय

 सदन  के  नेता  दोनों  ने  आश्वासन  दिया  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  सुरक्षा  बनी  मैं  अटल
 जी  को  आपके  जरिए  एक  ही  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  मेरी  कोई  मंशा  प्रदेश  सरकार  पर  आरोप  लगाने

 की  नहीं  थी
 और  न  आज  जो  तथ्य  उस  दिन  हमारे  सामने  आए  थे  और  साधिकारिक  आए

 लिए  उन  तथ्यों  को  मैंने  यहां  पर  मुझे  दुख  है  कि  उन  तथ्यों  में  कुछ  हेर-फेर  ऐसा  लग  रहा  है
 समाचार  पत्रों  को  लेकिन  वे  तथ्य  भी  सही  हो  जाएंगे  ओर  जो  वास्तविक  समस्या
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  और  भारत  सरकार  दोनों  का  ध्यान  सही  रूप  में  जाएणा  और
 जो  सुविधाएं  मुलायम  सिंह  जी  को  उनमें  कोई  कमी  नहीं  ऐसा  मुझे  विश्वास  है

 सओर

 सुरक्षा  की

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जेकब  आप  कुछ  कहना  चाहते  थे  ।  क्या  आप  अभी  कुछ  कहना  चाहते

 संसदीय  का्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एम०
 मैं  केवल  एक  बात  कहना  चाहता

 भो  अटल  बिहारी  वाजपेयो  :  क्या  आप  कोई  वक्तव्य  देने  जा  रहे  हैं  ?
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 श्रो  एम०  एम०  जकब  :  जी  नहीं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  भूतपूर्व  मुख्यमंत्री  की  सुरक्षा  के  बारे  में  राज्य  सभा  के  मेरे  भूतपूर्व
 योगी  श्री  अटल  त्रिहारी  वाजपेयी  और  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  जो  गम्भीर  मुद्दा  उठाया  उसके
 बारे  में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  उत्तर  प्रदेश  के  भूतपूर्व  मुख्यमंत्री  की  सुरक्षा  के  बारे  में
 भारत  के  ग्ह  मंत्री  ने  जांच  करने  के  बाद  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  स ेबातचीत  की  थी  कि  उत्तर  प्रदेश  के
 भूतपूर्व  मुख्यमंत्री  श्री  मुलायम  सिंह  यादव  को  सुरक्षा  देने  की  अत्यन्त  आवश्यकता  मैं  इस  बात  क

 इसलिए  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  इस  मामले  पर  सीधे  कार्यवाही  की  गई  थी  और  उन्हें  यह  कहा
 गया  था  कि  श्री  मुलायम  सिंह  यादव  को  सुरक्षा  दी  जिस  बात  का  यहां  बाद  में  उल्लेख  किया  गया
 है  वह  सबसे  पहले  हुई  थी  और  मैं  उसी  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  दिग्विजय  सिह
 :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 श्री  ई०  अहमद  :  अध्यक्ष  मैं  व्यबस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठाया  इस  समय  बहुत
 अव्यवस्था  है  ।

 श्री  ई०  अहमद  :  मैं  व्यवस्था  लाना  चाहता  हूं  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  राम  नाईक ने  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  द्वारा  गृह  मंत्री  को  लिखा  गया  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  नहीं  रखा  है  ।

 श्री  ई०  अहमद  :  नियम  369  के  अन्तगंत  यह  सावंजनिक  दस्तावेज  मैं  यह्  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  माननीय  सदस्य  के  पास  यह  पत्र  है  जो  कि  मुख्यमंत्री  अथवा  हम  त्री  के  लिए  विशेष
 बेज  है  ।  यह  विशेष  दस्तावेज  यह  गोपनीय  सरका  री  मामला  जिसके  बारे  में  मुख्यमंत्री  ने भारत

 सरकार  के  गृह  मं  श्री  को  लिखा  था  ।  वह  उनके  हाथ  में  कंसे  चला  गया  ?  हम  इस  बारे  में  भी  जानना

 चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अहमद  सभा  में  पत्र  प्रस्तुत  करने  और  उन्हें  सभा  पटल  पर  रखने  के  लिए

 कुछ  नियमों  का  पालन  करता  होता  है  ।

 मैंने  कहा  है  कि  नियमों  का  पालन  मैं  देखूंगा  कि  इसे  अनुमति  दी  जा  सकती  है  या

 नहीं  ।”

 )

 श्री  राम  कापसे  :  नियमों  के  अनुसार  स्रोत  बताने  की  आवश्यकता नहीं  है  ।

 श्री ई०  अहमद  :  यह  विशेष  दस्तावेज  नियमों  के  अनुसार  वह  इसे सभा  पटल  पर  कंसे  रख

 ओर  विग्विजय  सिंह  :  यह  गोपनीय  दस्ताबेज  भारतीय  जनता  पार्टी  के  कुछ  संसद  सदस्यों  के  हाथ

 में  कैसी  आ  गया  ?  इसकी  जांच  किए  जाने  की  आवश्यकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  बैठ  जाइए  ।
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 ed  इस सम्बन्ध में प्रक्रिया का पालन किया जाना +-+जतन  आना  अनडीडीयीसस  सह

 इस  सम्बन्ध  में  प्रक्रिया  का  पालन  किया  जाना  प्रक्रिया का  पालन  करके  ही  पत्र  इस
 सभा  में  रखे  जा  सकते  यदि  ठीक  प्रकार  से  प्रक्रिया  का  पालन  नहीं  किया  जाता  है  तो  सभा  पटल  पर

 पत्र  नहीं  रखे  जा  सकते  है  ।  सभा  पटल  पर  अभी  कागजात  नहीं  रखे  गए  फ्रक्रिया  का  पालत्
 करना  तभी  फोई  निर्णय  लिया  जा  सकेगा  ।

 आपको  इस  बारे  में  चिम्ता  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  ।

 |

 श्री  राम  विलास  पासेबॉन  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  एक  बहुत  ही  संववधानिक
 और  महत्ठपूर्ण  प्रश्न  की  ओर  खींचना  चाहता  हूं  ।  इलेक्शन  कमिश्नर  का  संवेधानिक  पद  है  ।  जो  वर्तमान

 इलेक्शन  कमिश्नर  बे  26  अगस्त  तक  छुट्टी  पर  थे  और  जब  छूट्टी  पर  थे  तो  यह  कहकर  गए  थे  कि
 उनके  बदले  में  श्री  भलला  जी  उनका  काये  संभालेंगे  ।  26  अगस्त  के  बाद  न  तो  उन्होंने  लीव  को  एक्सटेंड

 न  ज्वाइन  किया  जौर  न  रिजाइन  किया  ।  दुर्भाग्य  से  या  सौभाग्य  से  कहिए  कि  भल्ला  जी  भी

 30  अगस्त  को  रिटायर  हो  गए  ।  ज्युडिशियल  हैड  ओर  इलेक्शन  कमिश्नर  के
 धानिक  पद  हैं  जो  एक  मिनट  भी  बिना  जवाबदेही  के  नहीं  चल  सकते  ।  किसी  को  जवाबदेही  के  लिए  रखना
 होगा  ।  26  अगस्त  से  लेकर  आज  तक  चीफ  इलेक्शन  कमिश्नर  के  पद  को  संभालने  बाला  कोई

 ँ
 व्यक्ति

 नहीं  है  ।  इससे  ज्यादा  कांस्टीच्युश्वल  क्राइसिस  और  क्या  हो  सकता  है  ।  हम  सब  लोग  यहां  बंठ  हुए  हैं  ।
 सदन  के  नेता  से  आग्रह  करूंगा  कि  इमिजिएट  वहां  किसी  व्यक्ति  को  डेप्युट  कीजिए  ओर  लॉ

 मिनिस्ट्री  से  किसी  को कीजिए  ।  इलेक्शन  कमीशन  हैडलंस  ओर  शेपलंस  बन  गया  है  इसलिए  इसकी

 आपूर्ति  करने  का  काम  यह  कोई  मामूली  चीज  नहीं  है  ।
 ह

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पी०  जी०  नारायणन  ।

 ओर  राम  बिलास  पासवान
 :

 अगर  रेस्पांड  नहीं  कर  सकते  तो  एश्योरेंस  तो  सकते  हैं

 अध्यक्ष  महोबय  :  आप  इसे  अब  उठा  रहे  हैं  ।

 जी  सैफुद्दीन  खौधरी  :  कृपया  सभा  के  नेता  उत्तर  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सभा  ऊे  नेता  के  साथ  अन्याय  आप  सभा  में  रॉज्य  सरकार  तथा  कुछ
 संगठनों  के  बारे  में  मुद्दे  उठा  रहे  साथ  ही  उन्हें  कुछ  समय  के  दिए  बिना  आप  उनसे  उत्तर  चाहते  हैं  ।

 जब  वह  आपके  अनुरोध पर  विचार  करते  हुए  उत्तर  देंगे  तब  भी  आप  कुछ  कमियां

 इस  प्रकार का  नहीं
 चल

 मंत्री  महोदय  को  सूचना  दिए  बिना  आप  इस  प्रकार  मुद्दा  उठा
 रहे  हैं  ।  मंत्री  महोदय  के  पास  जानकारी  नहीं  है  और  आप  अभी  उत्तर  चाहते  हैं  ।
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 मैंने  यह  म॒द्दा  उठाने  की  आपको  अनुमति  दी  आपने  इसे  उठाया  ।  शायद  मंत्री  महोदथ  ने

 भी  इसे  नोट  कर  लिया  होगा  ।  यदि  मंत्री  महोदय  वाहेंगे  तो  इसका  उत्तर  देंगे  ।  लेकिन  हर  समय  आप
 :  मदन  के  नेता  अथवा  मंत्रियों  से  उत्तर  की  मांग  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इससे  गलतियां  हो  सकती  हें  ।

 ६  $
 )

 श्री  निमंल  कान्ति  चटर्जी  .  कभी-कभी  कोई  मंत्री  महोदग्न  से  उत्तर  की  आजा  कर
 सकता  है  ।

 श्री  पी०  जी०  नारायणन  :
 अध्यक्ष  दो  दिन  पूर्व  तमिलनाइ  में

 रामेश्वरम  के  चार  मछुआरों  को  श्रीलंका  की  नौसेना  द्वारा  गम्भीर  रूप  से  घायल  कर  दिया  गया  और
 उनके  नौकाओं  को  भी  क्षतिग्रस्त  कर  दिया  गया  ।  यह  कोई  पहली  घटना  नहीं  है  जबकि  भारतीय  मछुआरों
 पर  श्रीलंका  की  नौसेना  ने  हमला  किया  हो  ।  पहले  भी  श्रीलंकाई  नौसेना  ने  तमिलनाडु  के  मछुआरों  को

 है  ।  उन्होंने  कई  मछआरों  को  बन्दी  बनाकर  उन्हें  यंत्रणा  दी  है
 और

 उनके  नावो  को क्षतिग्रस्त कर
 है  ।  भारत और  श्रीलंका  द्वारा  1974  में  किये  गए  समझौते  के  तहत  तमिलनाडु के  मछुआरों को

 मछली  मारने का  अधिकार  दिया  गया  है  ।  लेकिन  वास्तविकता य  तमिलनाई के  मछुआरे
 थिव्  द्वीप के  पास  नहीं  जा  सकते  हैं  और  श्रीलंका  की  सरकार  द्वारा  तमिलनाडु

 के  मछुआरों को  मछली *
 मारने  के  अधिकार से  वंचित  र

 इस  प्रकार  श्रीलंका  की  सरकार  हमेशा  1974  के  समझौते  की  भावना  के  विरुद्ध  कार्य  करती
 इसलिए  1974  74  के  समझौता  को  रद  कर  दिया  जाना  चाहिए  और  कच्छवथिव्  द्वीप को  फिर  से  अपने

 अधिकार में  ले
 लिया  जाना  चाहिए  ताकि  भारतीय  मछआरों  के  हितों  की  रक्षा  हो  सके  ।

 तमिलनाड  के  माननीय  मुख्यमंत्री  द्वारा  वार-बार  निवेदन  किये  जाने  के  बावजूद  भी  भारत
 सरकार  ने  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  कोई  +दम  नहीं  उठाए  हैं  ।

 मैं  भारत  सरकार से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  श्रीलंका  नौसेना  की  गोलीबारी  में  जित  भारतीय

 mead  मछआरों  के  जात-माल  की  क्षति  हुई
 है  सरकार  उनके  परिवारों  को  उचित

 मुआवजा  दिलाने  की  भांग
 श्रीलंका की  सरकार  से  करे

 ।  तमिलनाडु  के  मछआरों  के  हितों  की  रक्षा  के
 निए  कचछथिव् द्वीप  पर  फिर

 से  अपना  नियंत्रण  कायम  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  हरसंभव  कदम  उठाया  जाना  चाहिए  |

 श्री  दाऊ  बयाल  जोशी  :  अध्यक्ष  विज्ञापनों  के  आधार  पर  देश  में  चाकलेट्स  की
 बढी  है  ।  इसकी  खपत  को  देखते  हुए  लखनऊ  में  पर्यावरण  अनुसंधान  अ्रयोगशाला  ने  अभी-अभी

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तत  की  है  इन  चाकलेटम  के  विषय  में  ।  उसमें  बताया  गया  है  कि  चाकलेटस  में
 जोनिक  धातु  पाया  गया  है  ।  जिसका  अनपात  प्रति  यनिट  चार  माइकोाग्राम  तक  पयाप्त  है  लेकिन  इसमें

 यह  धातु सौ  से  छः  सो  माइकोग्राम  तक  पाई  गई
 ।  जिसम  आर०  एन०  To  नाम  की  जो  शक्तियां हैं  वे

 होती  हैं  ।  उसके  कारण  शरीर  में  कैंसर  पैदा  हो  सकता  इस  प्रकार  की  टिप्पणी  उस  प्रयोगजाला

 ने  प्रस्तुत की  मेरा  निवेदन  करना  यह  के  पूर्व भी  पेय  पदार्थों  रसना  और  लिम्का-आरेंज में
 बी०  वी०  ओ०  पाया  जाता  लोक  सभ  र-बार  चर्चा  के  वाद  इन  कम्पनीज  ने  यह  विज्ञापित
 किया  कि  रसना  और  लिम्का  तथा  आरेंज  में  यह  बी०  वी०  ओ०  मिलाकर  सारे  हिन्दुस्तान  में  इनको  वेचा
 जा  रहा  है  ताकि  इसके  मिलाने  से  स्वाद  वढ़  रुके  |  मैं  आपके  माध्यम  से  चाकलेट्स  के  बारे  में  सरकार  ने

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  बच्चों  में  इसके  प्रयोग  से  कैंसर  की  बीमारी  पैदा  होने  की  सम्भावना
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 जन  जज  मे  |».  ee  मन जन  3  हे  हज  ॥  उन  ee  ee,

 हो  सकती  जवान  भी  इसका  प्रयोग  करते  तुरन्त  इस  पदार्थ  को  रोकिये  ।

 इसलिए  मेरा  इतना  ही  निवेदन  है कि  दिल्ली  और  अन्य  राज्यों  में  इन  पदार्थों  में  पाई  जाने  वाली
 इस  धातु  का  जो  मिश्रण  होता  है  उसकी  रोकथाम  के  लिए  सरकार  तुरन्त  अनुसंधान  शालायें  स्थापित  कटे
 और  इसको  रोकने  का  त्रनत  उपाय  करे  ।

 ]

 डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  आपके  माध्यम  से  मैं  इस  सभा  के  समक्ष  उड़ीसा  के

 पुरीधाम  स्थित  भगवान  जगन्नाथ  का  जो  ऐतिहासिक  स्मारक  की  सुरक्षा  एवं  संरक्षण  का
 मामला  रखना  चाहता  हूं  ।  यह  बहुत  ही  पवित्र  स्थल  है  ओर  यह  विश्व  के  सभी  धामिक  संस्कृति  और
 परम्पराओं  के  संगम  को  व्यक्त  करता  इसकी  कार  समारोह  पूरे  विश्व  में  सबसे  बड़ी  समारोह  है
 राज्य  के  और  सुदूर  देशों  के  लाखों  तीर्थ  यात्री  प्रतिदिन  इस  विशाल  मंदिर  में  भगवान  जगन्नाथ  के
 दर्शनाथ्थ  आते  हैं  ।  लेकिन  दुखद  बात  यह  है  कि  उस  मन्दिर  को  बर्बाद  किया  जा  रहा  मंदिर  के
 ग्रस्त  होने  की  पूरी  सम्भावना  और  आशंका  है  ।  शिलाखंडों  को  देने  के  लिए  अन्दर  से  लगी  लोहे
 की  छड़ों  में  जंग  लग  गया  है  ।  मन्दिर  के  छत  में  लगे  बड़े  शिलाखण्डों  के  गिरने  की  पूरी  संभावना
 1988-89  में  एक  बड़ा  शिला  खण्ड  छत  से  टूट  कर  गिर  पड़ा  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पुरातत्व
 विभाग  वहां  विगत  दस  वर्षों  से  लेकिन  मन्दिर  के  मुख्य  भाग  की  सुरक्षा  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की
 गई  ।  इस  स्मारक  मन्दिर  को  क्षति  से  बचाने  का  कोई  प्रयात  नहीं  किया  गया  ।  उदाहरण  के  लिये  मैं  एक
 बात  कहना  चाहता  विश्व  भर  में  शिल्प  की  दृष्टि  से  आश्चर्यंजनक्र  कोणाक  का  सूर्य  मन्दिर  लवणीय
 प्रभाव  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हो  रहा  आपके  माध्यम  से  मैं  इसके  प्रभारी  माननीय
 मन्त्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  विशेषज्ञों  के  एक  दल  के  साथ  इस  मंदिर  का  दोरा  करें  और  यह  देखे
 कि  किस  तरह  इस  मंदिर  को  क्षतिग्रस्त  होने  स ेबचाया  जा  सकता

 श्री  राय  अध्यक्ष  मैं  आपका  और  सदन  का  ध्यान  एक  बहुत  ही
 महत्वपर्ण  सवाल  के  प्रति  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 पिछले  कई  सालों  से  देश  में  बोफो्स  स्कैंडल  के  बारे  में  एक  आंदोलन  खड़ा  हुआ  है  उसको  लेकर
 मेरा  कहना  यह  है  कि  लगता  है  उस  स्कैंडल  को  भुला  दिया  गया  है  लेकिन  इस  मौके  पर  सुप्रीम  कोर्ट  को
 धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  सुप्रीम  कोर्ट  ने  दिल्ली  होई  कोर्ट  की  जो  फंसला  उसको  काट  के

 ]
 उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  पाया  कि  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  तर्को  को  तोड़  मरोड़  कर

 निर्णय  दिया  गया

 ]
 मेरा  कहना  यह  है  कि  बोफो्स  स्कैंडल  के  बारे  में  अखबारों  में  कहा  जाता  है  कि  64  करोड़  का

 मामला  असल  में  यह  1400  करोड़  का  मामला  है  ।  अब  सवाल  यह  है  कि  बोफोसं  स्कैंडल  के  बाद  यह
 भारत  की  जिम्मेदारी  हो  जाती  है  और  नैतिक  तथा  पवित्र  जिम्मेदारी  हो  जाती  है  जबकि  लोगों  के  दिमाग
 में  यह  भावता  आ  गयी  थी  कि  भारत  सरकार  को  इसकी  खोज  उसकी  पूरी  जांच-पड़ताल  और
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 इन्जैस्टीगेशन  करने  का  जो  काम  होना  वह  नहीं  किया  लोगों  में  संदेह  है  और  इसलिए  मैं
 आपका  और  पूरे  वेशबासियों  का  ध्यान  इस  ओर  दिजाना  चागता  हूं  कि  सुप्रीम  कोर्ट  के  फैसले  के  बाद
 भारत  सरकार  की  जिम्मेदारी  हो  जाती  है  ।  जिस  तरह  से  6  महीने  तक  इस  क्रिमिनल  केस  की  इन्वैस्टी
 मलेशन  की  ओर  ध्यान  देता  वह  भारत  सरकार  ने  नहीं  दिया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार
 दोषी  है  ।

 अध्यक्ष  इसलिए  मैं  आपके  यान  में  यह  सवाल  ला  रहा  हूं  कि  यह  संयोग  की  बात  है  कि
 स्वीडन  में  नोबल  इण्डस्ट्रीज  दिवालिया  होने  के  बाद  और  बोफोर्स  गन  फैक्टरी--ये  दोनों  सरकार  के
 तहत  चले  गये  इसलिए  ये  पब्लिक  अण्डरटेकिग्ज  हो  गये  हैं  तो  दोनों  स्तर  से  भारत  सरकार
 से  जानना  चाहता  हूं  और  सदन  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  स्वीडन  में  एक  जन  आंदोलन  खड़ा  हो  गया

 वहां  स्वीडिश  पीस  एण्ड  आर्बीट्र ेरी सोसायटी  के  नेशा  बैस्टेंडर  वे  स्वीडिश  सरकार  के  ऊपर  दबाव
 डाल  रहे  हैं  कि  इसके  बारे  में  जो  कलपरिट्स  उनके  नम  इसलिए  वहां  आंदोलन  शुरू  हो
 गया  है  ।  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  लगता  है  भारत  सरकार  इसके  बारे  में  मौनव्रती  मैं  भारत
 सरकार  से  कहंगा  कि  क्योंकि  नोबल  इण्डस्ट्रीज  वहां  की  सरकार  के  तहत  चली  गई  इसलिए  यह  सरकार
 का  काम  है  कि  स्वीडिश  सरकार  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  करके  उन्हें  सारे  कलंप्रिट्स  के  नाम  बताने  के

 लिए  कहें  ।

 दूसरी  चीज  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  भारत  कांग्रेस  की  सरकार  उसने  इसको
 नजरअभ्दाज  किया  था  और  इसका  श्रेय  वी०  पी०  सिंह  की  सरकार  को  जाएगा  कि  इसके  बारे  में  एफ०
 आई०  आर०  और  लेटर  रौगेटरी  किया  सुप्रीम  कोर्ट  ने  उसको  माना  इसलिए  मैं  कहूंगा  कि
 स्वीडन  सरकार  से  कहें  कि  सारे  कल॑प्रिट्स  का  नाम  बताएं  और  स्विटजरलैंड  में  भी  इसकी  अच्छी  तरह
 से  इन्वेस्टिगेशन  करने  के  लिए  भारत  सरकार  उचित  कायंवाही  मैं  अर्जुन  सिंह  जी  से  कहूंगा  कि  इस
 बारे  में  भारत  सरका र  क्या  कर  रही  देशमसियों  को  ओर  सदन  को  इस  बारे  में  कान्फिडेन्स  में

 थी  मदन  खाखखुराना  :  अध्यक्ष  5  सितम्बर  को  टीचसं  डे  उस  दिन  राष्ट्र
 ओर  सरकार  तथा  अध्यापकों  की  सेवाओं  के  प्रति  अपनी  क्ुतज्ञता  प्रकट  करते  मेरा  आग्रह
 है  कि  इस  दिनस  पर  सरकार  दिल्ली  के  अध्यापकों  के  लिए  चट्टोपाध्याय  कमीशन  की  रिपोर्ट  लागू

 अध्यक्ष  चौथे  वेतत  आयोग  का  जब  गठन  हुआ  उस  समय  अध्यापकों  को  कद्बा  कि
 प्रध्याय  कमीशन  बैठ  गया  है  इसलिए  फोर्थ  प ेकमीशन  उस  पर  बात  नहीं  कर  रहा  1985  में  इस

 चट्टोप्राध्याय  कमीशन  की  रिपोर्ट  आ  गई  थी  और  आज  1991  हो  गया  अभी  तक  यह  रिपोर्ट  लागू
 नहीं  मैं  इसमें  केवल  दो  बातें  कहना  चाहता  आपको  सुनकर  ताज्जुब  होगा  कि  इस  समय  दिल्ली
 के  टीचर्स  को  15  रुपया  मेडिकल  अलाउन्स  दिया  जाता  केवलमात्र  1  5  रुपया  ।  अगर  पति-पत्नी  दोनों
 टीचर  हैं  तो  एक  को  दोनों  को  नहीं  मिलेगा  ।

 अध्यक्ष  चट्टोपाध्याय  कमीशन  ने  कहा  है  कि  7.5  प्रतिशत  मेडकल  अलाउन्स  मिलना
 चाहिए  ।

 दूसरी  मुझे  यह  कहनी  है  कि  24  साल  की  शविस  के  बाद  टीचर्स  कौ  सेलेक्शन  ग्रेड  मिलना  चाहिए
 यह  क्रट्टोपाध्ययम  कमीशम  ने  लेकिन  अभी  तक  उसको  लागू  नहीं  किया  इससे  जो  स्टेगनेशन  हो
 जाता  उसके  कारण  टीचसं  की  रुचि  खत्म  हो  जाती  तीसरी  उनकी  मांग  यह  है  कि  टीचर्स  अलाउंस
 बैतन  के  अन्दर  मिलाया  जाए  ।  एडेड  स्कूल्स  की  अपनी  समस्या  एक  समय  था  कि  दिल्ली  के  टीचर्स
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 जज  कऑअिजययथयाए  ---

 की  पे  सारे
 हिन्दुस्तान  के  अन्दर  ज्यादा  हुआ  करती  थी  ।  आज  स्थिति  यह  आ  गई  है  कि  दिल्ली  के  टीचर्स

 का  नम्बर  या  i  हो  गया  है  सारे  प्रदेशों  के  अन्दर  ।  मैं  चाहंगा  कि  जो  5  तारीख  को  टीचसं  डे
 उस  दिन  सरकार  की  ओर  से  टीचसे  को  तोहफे  के  रूप  में  सदन  के  जोकि  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  भी  मैं  उनसे  निवेदन  कर ूगा  कि  द  ईव  आफ  टीचर्स  डेਂ  वह  घोषणा  करें  ताकि
 जो  टीचसे  हैं  जिनको.इज्जत  मिलनी  जो आज  बोट  क्लब  पर  हजारों  टीचसं  धरने  पर  बैठे
 माननीय  अर्जुन  सिह  जी  अगर  अपना  कुछ  वक्तव्य  दें  तो  दिल्ली  के  टीचस  और  देश  के  टीचसं  इस  बारे
 में  कुछ  राहत  ले  सकेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्रों  पर  चर्चा  हो  ।

 )

 12.43  म०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन््त्रालय  की  वर्ष  1991-92  की

 अनुदानों  को  मांगें

 स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  सन््त्रो  एस०  एल०  :  मैं  स्वास्थ्य  और  परिबार
 कल्याण  मन््त्रालय  की  वर्ष  1991-92  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 प्रेंघालय  में  रखा  गया  +  देखिए  संख्या  एल०  टी०  516/91]  |]

 संविधान  आदेश
 1991  द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाए  जाने  के  कारणों  को  बताने

 वाला  विवरण

 जन  शिकायत  तथा  पेंशन  मन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  मारप्रेट  :  मैं  श्री
 सौताराम  केसरी  की  ओर  से  संविधान  आदेश
 1991  द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाए  जाने  के  कारणों  को  बताने  वाले  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  517/91]

 )

 ली  राम  नाईक  :  मेरा  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न

 हे
 अध्यक्ष  महोदय  :  इन  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  के  मामले पर  भी  इनका  व्यवस्था  सम्बन्धी

 है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  के  अतिरिक्त  और  कुछ  भी  कायंवाही  वृत्तांत  में  शामिल

 नहीं  किया

 रू  *

 ओर  राम  नाईक  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  मैं  मन््त्री  जी  से  स्पष्टीकरण  चाहता
 )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैंने  पहले  ही  45  मिनट  का  समय  दे  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  राम  नाईक  :  मेरा  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  मैं  मन््त्री  जी  से  यह  स्पष्टीकरण
 चाहता  हूं  कि  व्याख्यात्मक  विवरण  जिसे  वह  आज  सभा  पटल  पर  रखना  चाहते  हैं  उसमें  विलम्ब  का  क्या
 कारण  है|  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  बैठ  जायें  ।  श्री  आप  सहयोग  नहीं  दे  रहे  जैसाकि  आप
 जानते  हैं  कि  कृषि  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  आज  चर्चा  मैंने  उन  विषयों  के  लिये  45
 मिनट  का  सप्रय  दिया  था  जिसे  कार्य  सूची  में  शामिल  नहीं  किया  गया  था  और  उसके  बाद  भी  आप  इसे
 जारी  रखना  चाहते

 जहां  तक  कोयला  और  अन्य  वस्तुओं  का  सम्बन्ध  उस  मामले  को  सदन  में  पहले  भी  उठाया
 गया  था  ।  आपने  मन््त्री  जी  से  वक्तव्य  देने  को  कहा  था  ।  मन्त्री  जी  ने  उस  पर  अपना  वक्तव्य  दिया
 आपने  छूट  देने  की  बात  कही  थी  और  वह  दी  और  तब  उस  मामले  पर  भी  थोड़ी  चर्चा  हुई  आप
 फिर  उस  मुद्दे  को  क्यों  उठा  रहे  हैं  और  दूसरे  मुद्दों  उठाने  नहीं  दे  रहे  हैं  ?

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राम  नाईक  के  वक्तव्य  के  अतिरिक्त  किसी  भी  बातों  को  कार्यवाही
 वत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  है  कि  इस  तरह  कार्य  नहीं  किया  जा  सकता  मेरी  समझ  में  यह
 बात  नहीं  आ  रही  है  कि  मैं  सभा  की  कार्यवाही  नियमों  के  अनुसार  चलाऊ  या  प्रत्येक  सदस्यों  की  इच्छाओं
 और  आकांक्षाओं  के  अनुरूप  ।  यदि  आप  यह  चाहते  हैं  कि  मैं  नियमानुसार  सभा  की  कार्यवाही  चलाऊ  तो
 कृपया  मुझे  सभा  की  कार्यवाही  का  संचालन  करने  दें  ।  अन्यथा  बड़ी  मुश्किल  मैंने  कह  दिया  है  कि
 इस  मामले  को  सदन  में  उठाया  गया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सबसे  पहले  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  |  साधारण  सी  बात  है  कि  कोई  एक

 व  रष्ठ  सदस्य  पूछ  रहे  हों  और  अन्य  कई  वरिष्ठ  सदस्य  भी  पूछ  रहे  हों  तो  मेरे  लिए  यह  बहुत  ही  कठिन हो :  जाता  है  कि  मैं  वरिष्ठ  सदस्यों  को  हां  या  नहीं  में  जवाब  वूं  ।  मुझे  मन्त्री  से  एक  वक्तव्य  प्राप्त  सभा
 वीीषकफ+  +  *

 +  कायंबाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अब

 में उस  पर  चर्चा  हुई  और  कुछ  छूट  दी  मान  लो  कि  जितना  दिया  गया  है  उससे आप  संतुष्ट  नहीं
 है  तो  मैं  मन््त्री  जी  से  कहूंगा  कि  वह  उन  सदस्यों  से  बातचीत  करें  जो  इरा  मुद्दे  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ।

 आप  कृपया  उनके  कक्ष  में  जायें  ।  मैं  उनसे  कहूंगा  कि  थह  आप  से  आपकी  बात  सुनें  यदि  इस  संबंध
 छ  भी  किसा  जा  सकता  है  तो  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  केवल  इम  कारण  कि  आपका  एक  अपना  दृष्टिकोण  आप  सभा  को  कार्यवाही
 में  बाधा  नहीं  डाल  सकते  ।  सभा  की  अन्य  कार्यवाही  श्री  उत्तमी  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  मैंने  कहा  है  कि  मन्त्री  जी
 आपसे  अपने  कक्ष  में  मिलेंगे  और  इस  मामले  पर  विचार-विमर्श  करेंगे  और  मनन््त्री  जी  को  वह  सब  करना
 चाहिये  जो  संभव  और  आवश्यक  कृपया  मंत्री  जी  के  कक्ष  में  जायें  और  इस  मामले  पर  विचार-विमर्श
 करें  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  अध्यक्ष  और  सभा  के  प्रति  अन्याय  सभा  का  प्रत्येक  सदस्य  सभा  की

 कार्यवाही  अपनी  इच्छा  के  जनुसार  चलाना  चहहता  मुले  बहुत  खशी  होथी  यदि  मैं  आपको  अपने  साथ
 लेकर  चल  लेकिन  यह  संभ्भव  नहीं  हट  कर  आप  खड़े  हो  जाते  हैं  जौर  प्रत्येक  सदस्य  बह
 चाहता  हैं  कि  सभा  की  कार्यवाही  उनकी  दइण्छानुधार  क्या  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  ?  यदि
 हम  कर  सकते  हैं  तो  करें  ।  यह  बहुत  ही  गलत  यह  अध्यक्ष  सभा  के  सदस्यों  ओर  सभा
 के  प्रति  अन्याय  है  ।

 श्री  राम  चिलास  पत्सवास  :  जध्वक्ष  लोग  धरने  पर  बैठे  हुए  इसलिबे  मरा
 निवेदन  है  कि  इनमें  किसी  एक  एक  एस्न०  वौ०  की  आप  सुर  सारा  मामला  सुलझ

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यह  बहुत  ही  अन्यायपूर्ण  सभा  पटल  पर  पत्रों  को  रखने  की  अनमति  मुझे

 देने  दें  ।  बाद  में  एक  सदस्य  इस  पक्ष  के  और  दूसरे  पक्ष  के  एक  सदस्य  को  बोलने  का  मौका  दंगा  ।  ध्यान
 रहे  कि  यह  बहुत  पूर्वोदाहरण  है  ।  इसका  अनुसरण  लहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  यह  सभा  आपकी  समय
 और  प्रक्रिया  आपकी  है  पर  किसी  भी  ऐसी  बक्त  को  सीम्य  से  इतना  खहर  न  जाने  दें  ।  यह  अससके  हित  में
 नहीं  है

 ।  आज  यदि  आप  ऐसा  करते  हैं  तो  कल  इस  दरफ  का  कोई  सदूस्प  ऐसा  करेवा  लथा  अगले  फिव
 दूसरी  तरफ  के  सदस्य  ऐसा  कर  सकते  हैं  तथा  हर  बार  ही  सैअ्सीन  अधिकारी  तक  इस  सभा  को  आपकी
 इच्छानुसार

 कार्य  करना  पड़ेगा  ।  वरिष्ठ  स्रदस्पों  का  यह  दाक्त्य  जनता  है  कि  ले  इस  आरे  ये  अत्यधिक
 संतक  रहें  ।

 ओो  लक्करेनारायणमणि  भजिषाडी  :  अध्यक्ष  मैं  यहां  से  चिल्ला  रहा  आप मेरी  बात  सुलने को
 सकर  कहीं  मैं  लिख  कर  दे  रह  बहां  खह्म  होकर  अपनी  बात  कहना  चाहता

 आप सुनने को तैयार नहीं तो फिर लोक सभा का सदस्य होने का क्या मतलब है ? जब तक मेरी बात नहीं सुनी तब तक मैं खड़े होकर बोलता आप भुझे बाहर निकलवा 326



 12  1913  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पथ
 | जन-न्-ीगननगनननननाननन-ननननननन नी  विना  ५  4  व न-म-मन नम  4-3-+3+>-नन«»»-अनन-»»-न-ननन»मओ  हा

 अध्यक्ष  महोबय  :  आप  वहां  क्या  कर  रहे  हैं  ?  अब  कृपया  बैठ  जाइये  ।
 हि  )

 )

 अध्यक्ष  महोदवथ  :  आप  क्या  कहना  चाहते  यदि  भाप  कोई  महत्वपूर्ण  मामले के  बारे  भें
 कारी  देना  चाहते  हैं  तो इस  पर  हम  कल  विचार  कर  सकते  हैं  ।  कृषषा  आष  उत्तेजित  मत  होहये  ।  यदि

 हर  सदस्य  उत्त  जित  हो  जायेगा  तो  हरेक  का  धीरज  टूट
 )

 अध्यक्ष  महोदय  हम  कल  देखेंभे  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जा  सकता

 ओ  रक््म  नाईक  :  मंत्री  महोदय  सभा  पटल  पर  जो  अक्तज्य  प्रस्तुत  करना  चाहते  :,  मैं  उसी  संबंध

 में  व्यवस्था  सम्नन्धी  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।  संविधान  आदेश  के  बारे  में  है

 अर्थात्  जोकि  कार्यंसूची  में  कम  संख्या  तीन  पर

 दिनांक  19  अप्रैल  को  इसी  आदेश  के  बारे  में  एक  अध्यादेश  पारित  किया  गया  था  उसे  एक
 विधेयक  का  रूप  दिया  जाना  चाहिए  था  |  हमने  यह  विधेयक  अन्तिम  दिन  पारित  किया  छः  सप्ताह  के

 अन्दर  ही  अध्यादेश  को  विधेयक  का  रूप  देना  होता  अन्तिम  दिन  सत्ता  पक्ष  ने  विधेयक  प्रस्तुत  किया

 तथा  हमने  दिनांक  19  अगस्त  को  इस  विधेयक  को  पारित  कर  दिया  ।  परन्तु  दिनांक  20  अगस्त  को  ही

 क  अध्यादेश
 व्यपगत  हो  गया  ।  राज्य  सभा  का  सत्र  नहीं  चल  रहा  था  |  तत्पश्चात्  सरकार  ने  एक  दूसरा

 अध्यादेश  जारी  किया  ।

 आपको  स्मरण  होगा  कि  आपने  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  के  लिए  उन्हें  समर  दिबस  का  समय

 दिया  हमें  विधेयक  के  नोटिस  के  लिए  दो  दिवस  का  समय  मिलता  है  ।  हमें  उतना  समय  भी  नहीं  दिया
 उस  समय  हमने  इस  पर  आपत्ति  की  थी  ।  वह  विधेयक  विशेष  जिसे  इस  सभा  ने  पारित

 उससे  सम्बद्ध  अध्यादेश  20  जगस्त  को  ही  व्यपगत  हो  गया  था  तथा  राज्य  सभा  का  सत्र  नहीं  चल  रहा
 अतएवे  सरकार  ने  20  अगस्त  को  एक  दूसरा  अध्यादेश  जारी  किया  उस  विधेयक  को  राज्य

 सभा  में  भेज  दिया  राज्य  सभा  ने  इसे  पारित  कर  दिया  ।  दिनांक  20  अगस्त  को  जारी  किये  गये
 उस  व  विशेष  को  दिनांक  26  अगस्त  को  ख्शभ्ा  पटल  पर  रखा  बयां  अर्थात्  छः  दिन  के  पश्णात्  उसे
 रखा  गया  था  1

 इस्रके  पश्चक्त्  राज्य  सभा  रा  विधेयक  को  भारित  कर  दिया  तारीख  29  अगस्श  को  भी
 इसे  सभा  पटल  पर  रखा  ग्रया  ।  अध्यादेश  जारी  करने  के  कारणों  का  उल्लेख  करने  वाले  ज्ञापन  को  सभा
 पटल  आज  पर  रखा  जा  रहा  है  ।  अर्थात्  तेरह  दिन  के  पश्चात्  इसे  रखा  जा  रहा  दिवांक  19  अमल
 को  मूल  अध्यादेश  जारी  किया  गया  था  तथा  सरकार  द्वितीय  अध्यादेश  जारी  करने  के  कारणों  का  उल्लेख

 ज्राज  कर  रही  बास्तत  में  यह  अकुशलता  मैं  आशा  करता  हूं  कि  अक्पको  इस  खन्ना  की  मर्बादा  तथा
 हमारे  अधिकारों  की  रद्ष््र  करनी  चाहिए  1  यह  पहले  सरे  ही  नहीं  मम्न  लिया  जाना  चऋहिए  कि  यह  सभा
 इसे  स्वीकार  कर  लेगी  ।  सरकार  की  अकुशलता  के  लिए  मन्त्री  महोदय  को  स्पष्टीकरण  देना  चाहिए  तक
 सभा  से  मांफी  मांगनी  इसके  पश्चात  ही  मन््त्री  जी  को  सभा  पटल  पर  पत्रों  को  रखने  की

 अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  मेरा  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  यही
 _

 शंसदोय  काय  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य
 मंत्री  रंगराजन  :  अध्यक्ष  जहां  तक  इस  बात  का  सवाल  है  कि  हम  अध्यादेश

 797



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  3  1991

 को  पारित  क्यों  कराना  चाहते  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाया  गया  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न
 नियमों  के  अन्तगंत  व्यवस्था  सम्त्रन्धी  प्रश्न  नहीं  यह  केवल  ओचित्य  का  प्रश्न  है  तथा  यह  कभी  भी
 वास्तव  में  निषेधाज्ञा  सम्बन्धी  प्रश्न  नहीं  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  सदस्य  से  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  हमें  इसे  पारित  करना  जरूरी  था  क्योंकि  राज्य  सभा  का  सत्र  नहीं  चल  रहा  था  यद्यपि  हमने  वास्तव  में
 इसे  अर्थात्  ।9  अगस्त  को  पारित  भी  कर  दिया  था  चुंकि  राज्य  सभा  का  सत्र  नहीं  चल  रहा  इसीलिए
 अध्यादेश  को  पारित  करने  के  सिवाय  हमारे  पास  और  कोई  विकल्प  नहीं  यह  विधेयक  इस  सभा  तथा
 राज्य  सभा  दोनों  द्वारा  पारित  कर  दिया  गया  है  तथा  इस  समय  यह  कानून  का  रूप  धारण  कर  चुका  है  ।

 आशा  _

 श्री  राम  नाईक  :  इसने  अभी  कानून  का  रूप  धारण  नहीं  किया  यह  एक  संशोधन  के
 साथ  वापस  आ  गया  है  ।  इस  सभा  में  उस  संशोधन  पर  चर्चा  की  जानी

 श्रो  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  इस  अध्यादेश  पर  वास्तव  में  उतना  जोर  देने  की  आवश्यकता  नहीं
 है  जोकि  केवल  समय  लम्बा  करने  के  लिए  दिया  गया  है  यह  सच  जिसे  माननीय  सदस्य  ने  इंगित  किया
 है  कि  हमें  इसे  तुरन्त  ही  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  देना  चाहिए  था  यद्थि  सेसा  जरूरी  नहीं  है  कि  इसे

 तुरन्त  ही  उसी  समय  के  अन्दर  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  विशेष  मामले  में  लोक  सभा  का  सत्र  तो
 चल  ही  रहा  है  ।  जहां  तक  राज्य  सभा  के  सत्र  का  सम्बन्ध  है  26  तारीख  को  ही  सभा  की  पहली  बैठक

 बुलाई  गई  थी  तथा  उसी  दिन  ही  इसे  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  था  |  यह  ठीक  है  कि  हमें  इसे  तुरन्त
 संभवतः  अगले  दिन  ही  पारित  कर  देना  चाहिए  था  परन्तु  मुझे  माननीय  मंत्री  जी  का  वह  कथन  याद  है
 जब  वह  यह  जिक्र  कर  रहे  थे  कि  विधेयक  को  पारित  किया  जा  रहा  है  तथा  इसकी  खामियों  को  दूर  करने
 के  लिए  ही  इस  अध्यादेश  को  इसके  माध्यम  से  लाया  गया  खेर  माननीय  सदस्य  ने  एक  मुद्दा  उठाया  है
 तथा  सरकार  ने  उस  पर  ध्यान  भी  दिया  है  ।  इसे  यह  काये  अगले  दिन  शीघ्र  ही  सामान्य  कायंवाही  के
 दौरान  कर  दिया  जाना  चाहिए  था  ।

 1.00  भ०  प०

 भरी  राम  माईक  :  यदि  कार्य  दिवसों  में  इस  कार्य  को  करने  में  विलम्ब  किया  जायेगा  तो  मैं  उसे
 समझ  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  जो  कहना  मैं  वही  कह  रहा  हूं  । आपने  इस  मामले  को  उठाया  सभा
 की  एक  समिति  है  जिसे  सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  सम्बन्धी  समिति  कहा  जाता  है  ।  अब  यह  देखना  उसी
 समिति  का  का  है  कि  पत्रों  को  रखने  में  क्या  कोई  अनुचित  विलम्ब  हुआ  है  अथवा  नहीं  तथा  हिन्दी
 संस्करण  प्रस्तुत  न  करने  के  कारणों  सम्बन्धी  वक्तव्य  भी  दिया  गया  है  तथा  ऐसे  कारण  संतोषजनक  हैं  ।
 वह  समिति  ही  अब  यह  का  करेगी  ।  इस  समय  यह  समिति  *****

 भो  सोमनाथ  चटर्जो  :  इस  समय  ऐसी  कोई  समिति  नहीं  है  ।
 हा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  इस  मुद्दे  को
 उठाया  है  तथा  मुझे  विश्वास  है  कि  बहुत  शीघ्र  ही  इस ड्

 समिति  का  गठन  किया  जायेगा  तथा  इस  मामले  को  समिति  के  समक्ष  रखा  जायेगा  तथा  समिति  ही  इस
 मामले  को  देखेगी  ।

 गे  और  अधिक  जन  6

 न

 भो  रंगराजन  कुमारमंगलम  :
 आगे  और  अधिक  कुछ  न  कहते  हुए  मैं  केवल  इतना  ही  कहूंगा  कि

 हमने  वास्तव  में  किसी  नियम  का  उल्लंघन  नहीं  किया  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  देखना  समिति  का  कार्य  है  तथा  यदि  समिति  सन्तुष्ट  हो  जाती  है  तो  बह
 आपको  इस  बारे  में  लिखेगी  ।

 ह  )
 कै
 1.02  स्०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 जल  संसाधन  मंत्रालय  को  वर्ष  1991-92  को  अनुदान  मांगे

 जल  संसाधन  मंत्री  विज्ञाचरण  :  मैं  जल  संसाधन  मंत्रालय  की  वर्ष  1991-92  की
 अनुदानों  को  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टी०  518/91]  ]

 पोजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्बयन  मंत्रालय  को  बर्य  1991-92  को

 अनुदान  मांगें

 योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एच०  आर०  :  मैं
 योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्रालय  की  वर्ष  1991-92  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल  ०  टो०  ]

 डाक  विभाग  की  वर्ण  को  अनुवान  मांगें

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राजेश  :  मैं  डाक  विभाग  की  वर्ष  199  1-92  की

 अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  गई  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  ]

 वि्चृ  त  और  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  सप्रोत  मन्त्रालय  को  बर्ष

 को  अनुदान  मांगें

 विद्व  त  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  कल्पनाथ  :  मैं  विद्युत
 और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्रालय  की  वर्ष  1991-92  की  अनुदानों  की  बिस्तृत  मांगों  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  521/91]

 तागरिक  पूति  और  सार्यजनिक  बितरण  मंत्रालय  को  वर्ष  1991-92  को

 अनुदान  मांगें

 नागरिक  पूति  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  कमालुहीन  :  मैं
 नागरिक  पूर्ति  और  सावंजनिक  वितरण  मन््त्रालय  की  वर्ष  1991-92  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगें  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पर  रखता

 प्रिंयालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  522/91]
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 महासागर  क्कास  विभाग  को  बय  1991-92  को  अनुदान  मांगें

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  माप्रेंट  मैं

 सागर  विकास  विभाग  की  वर्ष  1991-92  की  अन॒दानों  की  विस्त॒त  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  523/91]

 राष्ट्रपति  और  उपराष्ट्रपति  के  सचिबालयों  तथा  संघ  लोक  सेवा
 अंस्योग  को  वर्ष  1991-92  की  अनुदान  मांगें

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शांता  राम  :  मैं  राष्ट्रपति  और  उपराष्ट्रपति
 के  सचिवालयों  तथा  संघ  लौक  सेवा  आयोग  की  वर्ष  1991-92  की  बअनुदानों  की  बस्तृत  मांगों  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 भें  रस्ते  गभो  ।  देखिए  संख्या  एल०  ढी०  ]

 सन्त्री  द्वारा  क््क्तय्य

 राष्ट्रीय  प्रामोण  भ्रम  आयोग  द्वारा  रिपोर्ट  श्रस्तुत  करना

 अम  उपमन्त्री  पथन  सिह  :  तत्कालीन  प्रधानमंत्री  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी
 द्वारा  28  1987  को  दिये  गये  अपने  बजट  भाषम  में  की  गई  प्रतिबद्धता  के  अनुसरण  सरकार
 ले  1987  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आयोग  गठित  किया  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आयोग
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बदलते  हुए  सामाजिक-आश्िक  ढांचे  के  संदर्भ  में  ग्रामीण  श्रमिकों  की  सामाजि
 तथा  कामकाजी  परिस्थितियों  का  अध्ययन  करने  और  उन  पर  रिपोर्ट  देने  के  लिए  नियुक्त  किया  गधा

 आयोग  को  उन  विद्लेमान  विधायी  प्रावधानों  का  भी  अध्ययन  करना  कक्षा  जिन्हें  ग्रामीण  श्रमिकों  के
 हितों  की  रक्षा  करने  क ेलिए  बनाया  गया  था  ओर  उसका  उद्देश्य  उन  प्रावधानों  को  अधिक  कारगर  <
 बनाने  के  लिए  उपायों  का  सुझाव  देना  भी  था  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आयोग  ने  31-7-91  को  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  रिपोर्ट  में
 म्रामीण  श्रमिकों  के  बहुमुर्खी  विकास  के  लिए  सामान्य  विकास  आर्थिक  तथा  वैधानिक
 उपायों  और  संस्थागत  तंत्र  से  सम्बन्धित  अनेक  सिफारिशें  की  गई  हैं  ।

 इन  सिफारिशों  के  कार्यान्क्यन  से  पूर्व  केन्द्र  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों  द्वारों  जहां
 कहीं  आवश्यक  हो  राज्य  सरकारों  से  विचार-विमर्श  करके  उनकी  विस्तृत  रूप  से  छान  बीन  किए  जाने
 की  आवश्यकता  है  ।  रिपोर्ट  की  प्रतियां  सदस्यों  के  अक्लोकनार्थ  संसद  की  लाइब्रेरी  में  रख  दी  गई  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  ०  टो०  525/91]  ]

 श्री  भोगेना  झा  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  और  सदन  का  कीमती  समय  एक  ऐसे  अनिकाय॑
 विषय  के  लिए  ले  रहा  हूं  जिसको  टालना  सम्भव  नहीं  है  ।  सारे  देश  के  कोकिंग  कोयले  का  95  ब्रतिक्षत  ५
 बिहार  में  पैदा  होता  गत  चार  बर्षों  में  6  करोड़  50  लाख  टन  कोबला  बिक्कर  में  हर  साक्  पैदा  होता

 ४00
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 !  आया  प्रतिवर्ष  के  हिसाब  जिसमें  60  प्रतिशत  कोकिंग  कोयला  है  ओर  40  प्रतिशत  दूसरे  किस्म

 +  अध्यक्ष  1968  ईसवी  के  पहले  कीमत  के  आधार  पर  रायल्टी  का  रिवाज  कोयला
 खदान  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  1971-72  के  बाद  उसको  तोल  के  ऊपर  रखा  गया  जिससे  कीमतें  बढ़ती
 जाती  हैं  लेकिन  वजन  उस  हिसाब  से  नहीं  बढ़ता  है  ।  इससे  बिहार  घाटे  में  रहता  आया  इसलिए
 बिहार  सरकार  ने  अलग  से  सेस  लगाया  उस  सँस  को  पिछले  साल  सुप्रीम  कोर्ट  ने  25-10-89  को
 एक्र  मुकदमे  में  रह  कर  दिया  ।  और  उसके  बाद  पटना  हाई  कोर्ट  की  रांची  बँच  ने  6-11-1991  को
 आढ़ेश  दिया  और  उसके  मुताबिक  बिहार  के  संस  को  रद  कर  दिया  और  यह  भी  आदेश  दिया  कि
 25  1989  से  लेकर  जो  भी  संस  वसूला  गया  वह  बिहार  की  सरकार  कम्पनियों  को  वापस
 कर  वे  ।  उसके  बाद  4  1591  में  सुप्रीम  कोर्ट  ते  फैसला  दिया  है  कि  जो  बंगाल  सैस  एक्ट

 2  जिसके  तहत  बिहार  ने  ग्रह  सैस  लगाया  वह  कानूनी  ही  असंवेधानिक  गैर-कानूनी  है  इसलिए  अब
 बंगाल  के  लिए  भी  सेस  लगाता  सम्ध्नव  नहीं  होगा  ।  ऐसी  स्थिति  में  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  ने अनशन  का
 जो  एजान  क्रिया  मजबूरी  में  किया  सदन  में  जो  उदाया  ग़या  म्रजबूरी  में  हम  लोगों  ने  उठाया

 सरकार  ने  जो  राहत  दी  है  उसमें  उसने  तौल  का  रिवाज  नहीं  बदला  उसको  कीमत  पर  नहीं  रखा
 जो  राहत  दी  अब  इस  सेस  को  उठा  लेने  उस  राहत  के  बावजूद  डेढ़  सौ  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष

 का  घाटा  पहले  के  मुकाबले  में  बिहार  को  होने  जा  रहा  है  और  इस  साल  जो  बढ़ा  है  वह  एक  अगस्त  से

 बढ़  पिछला  जो  समय  बीत  गया  है  उसमें  205  करोड़  रुपये  का  इस  साल  बिहार  को  घाटा  होने  जा
 रहा  ऐसी  स्थिति  में  जो  बिहार  में  संकट  है  कि  पहले  से  भी  बदतर  हाल  बिहार  का  हो  गया  जो
 रियायत  का  आपने  एलान  किया  मन्त्री  जी  इसीलिए  हमारा  आग्रह  है  कि  कीमत  के  आधार
 पर  रायल्टी  कोयले  की  तय  की  जो  कीमत  का  कम  से  कम  50  प्रतिशत  हो  ।

 सारे  संप्तद्  के  लोग  तो  जानते  जो  भाड़े  का  रिवाज  खदान  की  बगल  में  चाहे  वह  रिया
 हो  या  और  भी  खदान  गिरिडीह  में  बगल  के  लोगों  को  भी  रेल  का  वही  भाड़ा  देना  पड़ता  है  जो  वेश

 |
 के  सुदूर  हिस्से  दूरतम  हिस्से  में  देना  पड़ता  है  ।  ततीजा  है  कि  बिहार  ज़ेसा  पिछड़ा  राज्य  उद्योग  के
 मामले  में  और  भी  पिछड़ा  लगातार  बना  रह  ऐसी  स्थिति  होती  इसीलिए  हमारा  आग्रह
 आपके  जरिये  भारत  सरकार  से  पूरे  सदन  से  भी  कि  इस  पिछड़ेपन  को  दूर  करने  के  त्रिए  मूल्य
 पर  आधारित  रायल्टी  की  दर  तय  करे  और  जो  फ्रट  इक्वेलाइजेशन  का  मामला  उसको  खत्म  करेया

 दूर  के  लिए  अलग  राहत  दे  लेकिन  नजदीक  वालों  को  दण्डित  नहीं  इस  रिवाज  को  अपनावे  ।

 अध्यक्ष  मजबूर  होकर  बिहार  विधान  सभा  के  सभी  कम्युनिष्ट  बिहार  विधान  परिषद
 के  सभी  लोक  सभा  और  राज्य  सभ्रा  के  सदस्य  धरने  पर  बंठे  आपते  दीक  ही  कहा

 हम  लोगों  ने  समय  मांगा  वित्त  मन्त्री  से  हम  मिलेंगे  लेकिव  मैं  आग्रह  सबाल  सिर्फ़  मिलने
 का  नहीं  पूरे  राज्य  का  मामला  है  ।

 कक
 बिहार  में  किस्म  के  खनिज  द्रव्य  पैदा  होते  सबों  में  रायल्टी  का  मामला  है  ।  बल्कि

 खनिज  पैदा  करने  वाले  अन्य  राज्यों  के  लिए  भी  मामला  है  ।  बंगाल  का  सँस  रह  होने  के  बाद  बंगाल  का

 ॥भी  ना  मेरा  आग्रह  है  कि  भारत  सरकार  नीति  में  परिवर्तन  उडीसा  का  भी  मामला
 है

 मैं  कहवे  वाला  हूं  कि
 भारत

 सरकार  नीति  में  परिवर्तन  करे  नहीं  तो  खनिज  पैदा  करने  वाले  राज्य  हमेशा
 के  लिए  ओर  भी  पिछड़े  रख  दिये  यही  मेरा  आपके  माध्यम  से  आग्रह
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 झऔरी  श्रज  किशोर  ज़िपाठी  :
 उड़ीसा  की  भी  यही  प्राब्लम

 अनबाद |

 श्री  शिवाजी  पटनायक  :  उ०  प्र०  में  दल्ला  सीमेंट  फंक्टरी  के  निजीकरण  के  विरूद्ध
 तथा  2  जून  को  हुई  नृशंस  गोलीबारी  जिसमें  40  लोग  मारे  गए  की  न्यायिक  जांच  करवाने  की  मांग
 के  लिए  घरने  पर  बंठ  मजदूरों  में  एक  आदिवासी  मजदूर  की  लब्वनऊ  में  भुखमरी  तथा  ठंड  लगने  से

 मृत्यु  होने  के पश्चात  एक  गम्भीर  समस्या  पैदा  हो  गई  है  ।  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  स्थगन  आदेश
 के  बावजूद  और  केन्द्र  सरकार  की  पर्याप्त  मंजूरी  के  जो  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  की
 घारा  के  विरूद्ध  उ०  प्र०  राज्य  सरकार  सीमेंट  निगम  के  चुके  और  चुनार  पर  स्थित
 तीन  एकक  डालमिया  समूह  को  सौंप  दिए  गए  कम्पनी  की  कुल  सम्पत्ति  लगभग
 412  करोड़  रुपये  की  इसे  डालमिया  समूह  को  मात्र  एक  करोड़  रुपये  के  नकद  भुगतान  पर  सौंप  दिया
 गया  ।  फैक्टरी  के  सभी  नेता  इस  निजीकरण  का  विरोध  कर  रहे  लखनऊ  में  लगभग  200  मजदूर
 धरना  दे  रहे  हैं  जहां  पर  अनुसूचित  जनजाति  के  एक  नेपाली  नामक  एक  मजदूर  की  28  अगस्त  को  भूख
 और  ठंड  से  मृत्यु  हो  गयी  ।  नेपाली  के  मृत  शरीर  को  वहां  पर  उपस्थित  उसकी  पत्नी  तथा  रिश्तेदारों  को
 नहीं  सौंपा  गया  ।  मृत  शरीर  के  सौंप  दिए  जाने  की  मांग  करते  हुए  श्रीमती  सुभाषिनी  इस  सदन  की

 भूतपूर्व  तथा  153  अन्य  लोगों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ओर  किसी  दूर-दराज  के  पुलिस
 स्टेशन  पर  जाकर  बाद  में  उन्हें  रिहा  कर  दिया  गया  और  एक  लोकल  ट्रेन  में  चढ़ते  हुए  उन्हें  पुनः  गिरफ्तार
 कर  लिया

 हु

 31  अगस्त  को  लखनऊ  के  एक  दौरे  के  हम  उन  मजदूरों  से  मिले  थे  जो  धरने  पर  बैठे  थे
 इन  तीन  एककों  के  निजीकऋरण  के  बाद  उन्हें  पिछले  चारया  पांच  महीनों  से  वेतन  का  भुगतान  नहीं
 किया  गया  है  ।  वे  बहुत  ही  दयनीय  जीवन  बिता  रहे  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  करता  हे  किवे
 इस  मामले  में  हस्तक्ष  प  कर  ताकि  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  स्थगन  आदेश  के  आधार  पर  इन  तीन
 फैक्टरियों  की  डालमिया  को  सुपुर्दंगी  के समझौते  को  रह  किया  जा  सके  ।  सावंजनिक  क्षेत्र  प्रबन्ध  के  साथ
 मिलकर  तुरन्त  फैक्टरियों  को  पुनः  खोला  जाये  और  2  1291  की  गोलीबारी  के  बारे  में  न्यायिक
 जांच  कराई  जाये  ताकि  इस  मामले  का  निपटारा  किया  जा  सके  ।  मजदूरों  की  एकता  समिति  के  साथ
 वार्ता  भी  आरम्भ  की  जा  सकती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आपके  इस  प्रकार  हर  बार  उठने  पर  मुझे  सख्त  आपत्ति  है  ।

 री  लक्ष्मीनारायण  सणि  श्रिपाठी  :  अध्यक्ष  आपके  द्वारा  जो  समय  प्रदान
 किया  गया  उसके  लिए  मैं  उस  क्षंत्र  के  लाखों  ब्यक्तियों  की  तरफ  जो  इस  वक्त  बाढ़  की  विभीषिका
 के  कारण  नदी  के  किनारे  पड़  हुए  आपको  धन्यवाद  देता  हूँ  । आपको  उनकी  समस्या  को  उठाने
 का  समय  दिया  ।  लक

 बहराइच  जनपद  में  घाघरा  नदी  निकलती  है  ।  हमारे  लोक  सभा  क्षेत्र  में  पख्चरपुर
 रामनगर  और  ये  सारे  नदी  के  किनारे  पड़ते  घाघरा  नदी  के  किनारे  एक  बांध  बनाया

 गया  उस  बांध  के  जरिए  सदा-सहायक  नहर  ओर  सरयू  नहर  आदि  निकाली  गई  हैं  और  पानी
 करने  के  लिए  जो  बांध  बनाया  गया  जब  उसमें  पानी  अधिक  होता  है  तो  उसको  खोल  दिया  जाता  हैँ  4
 खोल  दिए  जाने  के  कारण  ही  हमारे  क्षेत्र  के  लाखों  एकड़  भूमि  और  जो  वहां  के  रहने  वाले  निवासी
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 ;  और  विधेयक
 बा  ाााणणणणा  खोला

 जो  बांध  के  अन्दर  पड़ते  व ेसब  बेधर  हो  जाते  हैं  अभी  पिछले  दिनों  वहां  का  पानी  खोला  जिसके
 कारण  लाखों  एकड़  भूमि  घाघरा  नदी  के  कटाव  में  कट  गई  और  सैंकड़ों  ग्राम  नदी  के  कटाब  में  आ  गए

 ग्राम  मुरडब्बा-मु सारी  तो  बिल्कुल  ही  बाढ़  से  कट  गए  उनको  बसाने  की  कोई  भी  व्यवस्था
 नहीं  वे  चारों  तरफ  पानी  से  घिरे  हुए  हैं  और  बीच  में  जो  ऊचा  स्थान  होता  वहां  अपना  सहारा
 बनाकर  खले  आसमान के  नीचे  रह  रहे  मैं  आपका  और  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करते  मन््त्री

 महोदय  से  कहूंगा  कि  तत्काल  पुनर्वास  की  व्यवस्था  कराई  जाए  ओर  यहां  केन्द्र  से  पर्याप्त  मात्रा  ने  सहायता
 राशि  दिलवाई  ताकि  वे  मानव  जो  दैवी-आपदा  से  और  कृत्रिम  जो  बांध  से  पानी  छोड़ा
 जाता  से  पीडित  हुए  उनको  तत्काल  सहायता  मिल  सके  और  इसके  साथ  ही  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद
 देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 बाद  |
 पा  जे

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इसे  पूर्वोदाहरण  के  रूप  में  नहीं  लिया  जाना

 1.13  भ  ०  प०

 विदेशी  मुद्रा  प्रंषण  ओर  बिवेशी  मुद्रा  बंधपत्र  बिनिधान
 ओर  छुट  |  विधेयक

 विस  मम्त्री  सनभोहन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  विदेशी  मुद्रा  में  प्रंषण  प्राप्त  करने
 वाले  व्यक्तियों  की  और  विदेशी  मुद्रा  बंध  पत्र  अजित  करने  वाले  व्यक्तियों  की  कुछ  उन्मुक्तियों  का और

 ऐसे  प्रे षणों  और  बंधपत्रों  के  सम्बन्ध  में  प्रत्यक्ष-करों  से  कुछ  रियायतों  का  उपलब्ध  करने  के  लिए  तथा  उनसे
 संसक्त  या  उनके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 विदेशी  मुद्रा  में  प्रं  षण  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्तियों  को  ओर  विदेशी  मुद्रा  बंधपत्र  अजित
 करने  वाले  व्यक्तियों  को  कुछ  उन्मुक्तियों  का  और  प्रंषणों  और  बंधपत्रों  के  सम्बन्ध  में
 करों  से  कुछ  छूटों  का  उपबन्ध  करने  के  लिए  तथा  उनसे  संसक्त  या  उनके  आनुषंगिक  विषयों  का
 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 ]

 श्रो  जॉर्ज  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  सदन  पेश  करने  के
 फ़स्ताव  का  इस  आधार  बर  विरोध  करना  चाहता  हूं  कि  यह  संविधान  के  बिल्कुल  ही  विपरीत  मैं

 और  के  अन्तगंत  आपके  सामने  खड़ा

 अध्यक्ष  मैं  जानना  चाहता  हंं  कि  पिछली  बार  यह  सवाल  जब  किसी  और  कानून  के  संदर्भ  में
 जाया  था  तब  आपने  मुझे  यह  कह  कर  टोका  था  कि  रीजनेबल  क्लासिफिकेशन  घारा  13  और  14  दोनों

 कबूल  करता  है  ।  इसलिए  मैंने  जो  आपत्ति  उठाई  थो  उस  आपत्ति में  कोई  दम  नहीं  है  और  सदन  में  मेरे  उस
 तेक॑  का  विरोध  करते  हुए  लोगों  ने  वही  बात  को  यहां  पर  रखा  था  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एक  बात  का  स्पष्टीकरण  और  चाहता  हूं  कि  इस  बांत  का  निर्णय  सदन  करंता

 है  या  न्यायालय  कि  क्या  कोई  कार्यवाही  संविधान  के  अनुसार  है  या  संविधान  का  उल्लंघन  है  ?

 |
 '

 भ्रो  जॉर्ज  फर्नान््डोज  :  मैं  विधायीं  संक्ष्मतां  की  बांत  कर  रहा

 यह  बतत  मैं  आपसे  कह  रहा  मैं  आपसे  आग्रहै  करनी  चाहता  हू  ,  य  है  जान॑तें  हुए  कि  यह  कामूने
 संविधान  के  विपरीत  हम  अगर  कानून  को  प्राप्ति  करने  जाएं  ।  अब  आप  धारा  13  को  देख  लीजिए  ।

 ऐसी  कोई  विधि  नहीं  बनाएगा  जो  इस  भाग  द्वारा  प्रदत्त  अधिकारों  को  छीनती  है
 या  न््यन  करती  है  और  इस  खण्ड  के  उल्लंघन  में  बनाई  गई  प्रत्येक  विधि  उल्लंघन  की  मात्रा  तक

 शून्य  होगी  ।

 अब  सवाल  यह  है  कि  क्या  हर्म  यह  कह  करे  यहां  पर॑  कांनंन  बनाएं  कि  इसको  विधि  के  अन्दर
 था  बाहर  तय  करना  सुप्रीम  हाई  कोर्ट  का  काम  लेकिन  हम  तो  संविधान  के  विपरीत  जाकर

 यहां  पर  कामूम  तो  यह॑  सवाल  इसलिए  मैं  धारा  13  ओर  14  दोनीं  आपके  सामने  रखना

 चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  सबसे  पंहँले  ऑप  कांनून  के  क्रियान्वयन  को  देख  लीजिए  ।

 ]
 भुगतान  इत्यादि  के  सम्बन्धी  उल्लेख  कहां  हैं  ?

 अगला  देख  लीजिए  ।

 ]
 मुद्रा  क ेआकर्षण  को  संभव  करने  के  लिए  कुछ  छूट  इत्यादि  देना  उपयुक्त  हैं  ।!

 कुछ  ब्यक्ति  विशेष  के  विशेष  तथा  विशेष  रियायतें  दी  जाती
 बे

 अब ये  क्या  इम्यूनिटी  क्या  एगजम्प्सन  है  और  कौन-कौन  लोग  अध्यक्ष  ये  तीन  चीजें  मैं
 आपके  सामने  विरोध  के  संदर्भ  में  रखना  चाहता  हूं  ।  आप

 अगर  धारा  3
 को  वेखें  तो  इसमें  यह  कहा  गया

 है  कि  कहां  से  पैसा  इस  बात  को  कभी  कहीं  भी  बताने  का  सवाल  नहीं  फिर  यह  कहा
 गया  है  कि  कोई  भी

 जांच  नहीं
 की  जाएगी  कि  यह  पैसा  कहां  से  ईमानदारी  बेईमानी  का  कँसा  आ
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 गया  ?  फिर  3  सी  में  यह  कहा  गया  है  कि  कभी  कहीं  भी  यहां  जो  पैसा  उसके  बारे  में  जांगे

 हि  अभी  चलने  वाली  मुकदमे  में  सबूत  के  तौर  पर  इस्तेमांल  नहीं  किया

 अध्यक्ष  हिन्दुस्तान  के  अनेक  अदालतों  में  इस  वक्त  अनेक  मुकदमें  बड़े  लोगों  के  ऊपर  हैं  कोई
 ज्रेल  में  नहीं  जाता  लेकिन  कभी  10-20  सालों  में  या  मरने  के  बाद  मामूली  दंड  10-20  सालों  में  होता

 ऐसे  बड़े  लोगों  जो  रुपए  की  चोरी  करते  हैं  अब  यहां  पर  कई  म॒कदमें  चल  रहे  हैं  और  ये  मकदमें  देंश
 के  सर्वोच्च  न्यायालय  में  हाई  कोर्ट  में  हैं  और  अन्य  जगहों  पर  भी  आप  इस  कानून  के  द्वारा  यह  तय
 करने  जा  रहे  हो  कि  जिन  लोगों  ने  हिन्दुस्तान  फे  फोरन  एक्सचेंज  रेगुलेशन  एक्ट  को  तीड़ने  का  काम  किया
 और  जिनके  खिलाफ  मुकदमें  आज  अदालत  में  चल  रहे  तो आज  इस  हिन्दुस्तान  से  बाहर  ले  जाए  हुए
 पैसे  का  जो  सबूत  भारत  सरकार  के  पास  उस  सबूत  को  कानून  के  अन्तर्गत  जो  आदमी  तो  वे

 सबूत  उसके  खिलाफ  उस  मुकदमें  के  चलने  इस्तेमाल  में  नहीं  लाया  यंह  आपका  कहना

 क्लाज  3,  सबक्लाज  सी  के  आप  इसकी  दूसरी  धारा  को  भी  देख  वह  है  बलाज
 6  आफ  दिस  बिल  ।  यहां  आप  ऐसा  डिसक्रिमिनेशन  करने  जा  रहे  हैं  जिस  डिसक्रिमिनेश्न  की  कल्पना  नहीं
 की  जा  सकती  ये  सदन  कया  पालियामेंट  ओर  संविधान  कया  जो  जिस  कानून  के  द्वारा  आज  यह
 कहना  चाहते  हैं  कि जो  आदमी  विदेश  में  आज  काम  कर  रहा  है  और  जिशकी  कमाई  ईमानदारी  से  अन्दर
 लानी  तो  वह  उसको  अगर  अन्दर  नहीं  तो  फिर  फोरन  एक्सचेंज  रेगुलेशन  एक्ट  के  अन्तगंत
 उसको  जो  भी  सजा  देनी  है  वह  सजा  देने  का  काम  किया  जाएगा  ।  लेकिन  आगे  यह  कह  दिया  है  कि  जिसे
 आदमी  ने  विदेश  में  हिन्दुस्तान  से  पू  जी  लें  जामें  कां  काम  किया  है  यां  विदेश  में  कमा  कर॑  उसको  चोरी  से
 वहां  पर  रखा  है  उग़को  अन्दर  लाने  केः  लिए  हर  प्रकार  का  हर  प्रकार  की  सुविधा  देने  का  काम
 किया  जाएगा  ।  तो  दोनों  मुद्दे  यहां  पर  आ  रहे  एक  तो  ईमानदार  आदमी  को  कह  रहे  हैं  कि  तुम्हारी
 ईमानदारी  के  लिए  कोई  ईनाम  देने  को  बात  नहीं  लेकिन  अगर  कहीं  तुमने  गलती  की  तो  तुम्हें  हम
 सजा  देने  का  काम  फेरा  के  इनकम  टैक्स  कानून  के  अन्तगंत  या  किसी  अन्य  कामूम  के
 अन्तर्गत  हम  तुम्हें  सजा  देंगे  ओर  बेईमान  को  कहं  रहे  हैं  कि  हम  तुम्हें  हर  प्रकार  की  इम्यूनिंटी  और

 एग्जम्शन  देने  का  काम  करगे  ।

 फिर  अध्यक्ष  जो  बार  बार  यह  सवा ल  छेड़ा  जांतां  अदालतों  में  और  संदम  के  अन्दर  और
 आपने  भी  पिछली  बार  इसको  छेड़ा  कि  रीजनेबल  क्लासिफेकेशन  की  आज  मैं  इस  प्रश्न  को  छेड़ना
 चाहता  हूं  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  मानदण्ड  को  हर  किसी  पर  लागू  नहीं  करना  चाहता  ।

 श्री  जॉर्ज  फर्नान््डीज  :  न््यायोचित  वर्गीकरण  के  सम्पूर्ण  प्रश्न  पर  निर्णय  लेते  समय  उच्चतम
 न्यायालय  ने  न््यायोचितता  के  सिद्धांत  की  परिभाषा  अनगिनत  विनिर्णयों  में  दी  है  कि यह  सही  होना  चाहिए

 यहँ  न््यायोंचित  होता  चाहिए  तथा  निष्पक्ष  होना  चाहिए

 अध्यक्ष  इस  बात  को  जानने  के  लिए  मेरे  दाहिने  हाथ  पर  बैठे  जज  साहब से  मैंने  पूछ  लिया
 कि  यह  रीजनेबल  क्लासिफिकेशन  कया  होता  है  मैंने  जो  कुछ  पढ़ा  उसके
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 विधेयक

 यह  सही  होना  यह  न््यायोचित  होना  चाहिए  और  यह  निष्पक्ष  होना  चाहिए  ।
 न््यायोचित  वर्गीकरण  नाम  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  कही  जा  सकती

 अब  मैं  आपसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  कानून  चोर  को  सुरक्षा  देने  क ेलिए  ह ैऔर  ईमानदार
 को  बाहर  उठा  कर  फेंकने  के  लिए  क्या  इसलिए  यह  कानून  सदन  के  सामने  लाया  गया  इज  इट
 राइट  ?  क्या  यह  ठीक  है  कि  हम  ईमानदार  आदमी  को  जेल  सजा  कहें  कि  तुम  हलके  आदमी
 हो  और  जो  बेईमान  उसको  कहें  कि  हम  तुम्हें  हर  प्रकार  की  सुरक्षा  देने  के  लिए  तैयार  यह  सदन
 देने  के  लिए  तैयार  यह  सभागृह  देने  के  लिए  तैयार  इज  इट  जस्ट  ?  क्या  यह  ठीक  क्या  हमारी
 यह  नीयत  है  कि  हम  लोग  इस  प्रकार  का  काम  इज  इट  फेयर  ।

 ल्

 अध्यक्ष  जो  3  कसोटियां  3  प्रश्न

 ]

 आपने  अनगिनत  निर्णय  दिए  हैं  ।

 और  जज  साहब  को  मैंने  कहा  कि  आप  एक  वाक्य  में  बतलाइए  ।

 ]
 वे  कहते  सैंकड़ों  निर्णयों  को  पढ़ते

 |] हिन्दी  ] दे १67५५
 मैंने  कहा  नहीं  आप  एक  वाक्य  में  तो  उन्होंने

 विशेष  वर्ग  अथवा  सभूह  अथवा  खंड  से  सम्बन्धित  होना  चाहिए  जिसके  लिए
 कानन  बनाया  गया

 अब  यह  एक  वर्ग  अथवा  खण्ड  अथवा  समूह  है  जिनके  लिए  अब  इस  कानून  को  बनाने  की  मांग
 है  ।  यह  तस्करों  का  वर्ग  यह  उन  लोगों  का  वर्ग  है  जिन्होंने  उस  धन  को  देश  से  बाहर  भेज  दिया  है  जिसे
 नहीं  निकालनां  चाहिए  था  ।

 ]

 जिन  लोगों  ने  ओवर  इनवाइसिंग  किया  हुआ  जो  ब  डे  लोग  जो इस  देश
 विदेशों

 ०  =  +  &  न्प
 आइलैंड से  पूजी  में

 ले
 गए  स्विस

 बैंक
 ओर  केईमने  आइलैंड  तथा  अन्य  जगहों  पर  ले  जाकर  जमा  किया

 इन  लोगो ंको आज  आप  सुविधाएं  देने  का  इन्तजाम  कराने जा  रहे  हैं  ।

 ]
 क्या  लोगों  का  यही  वह  वर्ग  है  जिनके  लिए  वित्त  मन््त्री  इस  प्रकार  के  उपयुक्त  वर्गीकरण  की  मांग

 कर  रहे  हैं  ?

 206.
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 न  «न  ————  न  -  $$

 के  जहां  रीजनेबल  क्लासीफिकेशन  के  आधार  पर  इस  सदन  के  अन्दर  धारा  का  उल्लंघन  होने
 की  बात  है  या  धारा  को  नजरअन्दाज  करने  की  बात  उसके  कांस्ट्रक्शन  को  बहुत  लम्बा  खींचने  की
 बात  वह  इस  कानून  के  लिए  लागू  नहीं  होती  यह  मामला  कल  सुप्रीमकोर्ट  तय  चोरों  को

 सभ्य  बनाने  के  लिए  कानून  बनाने  का  काम  हम  तो  यह  सुप्रीम  कोर्ट  का  सवाल  नहीं  यह  इस

 सदन  की  ईमानदारी  और  नीयत  का  सवाल  है  और  भारत  के  संविधान  के  अन्तगंत  कतयी  यह
 बात  नहीं  बैठ  सकती  है  कि  रीजनेबल  क्लासिफिकेशन  के  अन्दर  डकत  और  लुटेरों  को  संरक्षण  देने

 का  काम  किया  जाए  है

 इसमें  अध्यक्ष  बिल  के  प्रिएंबल  में  वित्त  मन्त्री  जी  ने  पैसे  की  परेशानी  की  बात  कही
 देश  के  सामने  भारी  संकट  यह  संकट  किस  तरह  से  इसकी  चर्चा  बजट  पर  और  फाइनांस  बिल
 पर  बहस  के  समय  इस  समय  मैं  यहा  पर  इस  चर्चा  को  नहीं  लाना  इतना  निश्चित  रूप
 से  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  के  सामने  विदेशी  मुद्रा  का  कुछ  संकट  इस  बात  को  लेकर  समूचे  देश  के

 संविधान  इस  देश  की  आत्मा  को  संकट  में  धकेलने  का  काम  सरकार  न  इसलिए  अध्यक्ष
 आप  इस  कानून  को  ऐसा  करने  की  इजाजत  न  यही  मेरी  आपसे  प्रार्थना  है  ।

 श्री  गमान  मल  लोढा  :  अध्यक्ष  लेजिस्लेटिव  कंपीट्टेंस  की  बात  कही  गई  है

 कांस्टीच्युशनली ली  यह  मसला  दो  भागों  में  विभक्त  लेजिस्लेटिव  कम्पीर्टेस  के  लिए  हमें  शेडयल  देखती

 पड़ती  लिस्ट  एक-दो-तीन  बनी  हुई  एक  हमारे  केन्द्र  की  ह ैऔर  एक  राज्य  की

 है  और  एक  कान्करेंस  यह  शेंड्यूल  की  लिस्ट  की  मद  सख्या  36  में  आता  फारेन  एक्सचेंज  का

 मामला  सिम्पलीसिटर  जहां  तक  टेक्नीकल  का  सवाल  है  लेजिस्लेटिव  कंपीटेंस  का  तो  वह  लेजिस्लेटिव

 कंपीटेंस  में  है  । माननीय  सदस्य  ने  क्लासिफिकेशन  के  बारे  में  कहा  ।  4  के  बारे  में

 मिनेशन  के  ऊपर  कोई  लॉ  वॉइड  किया  जा  सकता  आटिकल  226  और  32  सुप्रीम  कोर्ट  या  हाई

 कोर्ट  के  द्वारा  यह  प्रस्ताव  विचारणीय  है  ।  जहां  तब  लेजिस्लेटिव  कंपीटेंस  का  सवाल  है  तो  वह  आर्टिकल

 246  और  लिस्ट  |  और  इसकी  मद  संख्या  36  है  उसको  आप  पूरा  करेंगे  तो  टैक््नीकली

 कायनेज  और  लीगल  टैन््डर  फारेन  एक्सचेंज  सेवन्थ  शेडयूल  में  है  और  आर्टिकल  246  प्रोवाइड  करता

 है  कि  लॉ  कौन  बनायेगा  ।

 ]

 (2)  और  खण्ड  (3)  में  किसी  बात  के  होते  हुए  भी  संसद  को  सातवीं  अनुसूची
 में  इस  संविधान  में  सूची  कहा  गया  प्रगणित  किसी  भी  बिषय  के  सम्बन्ध  में

 विधि  बनाने  की  अनन्य  शक्तित  है  सूची

 इसलिए  लेजिस्लेटिव  की  कंपीटेंस  में  प्रावलम  नहीं  जहां  तक  क्लासिफिकेशन  का  सवाल  है
 तो  आपने  पहले  भी  कई  बार  इस  पर  विचार  किया  है  ।।  लेजिस्लेटिव  कंपीट्टेंस  के  बारे  में  जब  कभी  आयेगा
 तो  तब  हम  विचार  मैं  इसका  समर्यंन  नहीं  कर  सकता  ।  कम्पीटेंस  के  बारे  में  कहा  गया  था  क्योंकि
 इसके  बारे  में  रेफरेंस  किया  गया  था  ।

 -  207
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 ]

 खंसवीय  कार्य  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  ,
 अंच्री  श्री  रंतराजन  क्मारमंगलम  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  भूतपूर्व  मुख्य

 भी  गुमान  मल  द्वारा  विए  गए  स्पष्टीकरण  से  अनुगुृहीत  जब  किसी  कानून  को  बनाने
 के  लिए  इस  सदन  की  सक्षमता  की  बात  आती  तो  विधायी  सक्षमता  को  अनुच्छेद  246  और  केन्द्र  सूच्री
 और  संवर्ती  सूची  में  देखा  जाता  है  ।  हमारे  संविधान  के  अनुसार  जब  कोई  ऐसा  मुद्दा  हो  कि  कोई
 नियम  विशेष  वैधानिक  रूप  से  उचित  है  अथवा  नहीं  तो  इस  पर  न्यायालग्र  अपना  निर्णय  देते  यह
 सही  है  कि  ऐसा  निर्णय  लिया  जा  चुका  है  तथा  इस  बात  की  ओर  संकेत  किया  गया  है  और  आपने  भी  यह

 पहले  ही  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  पीठासीन  अधिकारी  इस  बात  का  निर्णय  नहीं  करेंगे  कि  विधायी  सक्षमता
 है  अथवा  नहीं  और  इस  बात  पर  माननीय  सदस्य  निर्णय  लेते  समय  ध्यान  देंगे  और  विधेयक  के
 पन  के  समय  मतदान  करते  हुए  अथवा  निर्णय  लेते  समय  सदस्य  इस  बात को  ध्यान  में  रखेंगे  ।

 किन्तु  जहां  तक  विधायी  सक्षमता  का  सम्त्न्ध  सूची  ।  के  अनुच्छेद्र  246  के
 साथ  अन्तःस्थापन  36,  46,  82,  86,  97  के  अनुसार  संसद  के  पास  इस  विषय  पर  कानून  बनाने  का
 स्पष्ट  अधिकार

 ओर  सोमनाथ  ब्टर्जो  :  क्या  वे  अभ्री  अन्तःस्थापन  लागू  होते  हैं  ?

 ओऔ  रंगराजन  कूमारबंगलम  :  जी  हां  ।  अप्रभाव्यता  आपराधिक  कानून  इत्यादि  इस  विशेष
 भ्रधितियम  में  सभी  अन्तःस्थापत  अन्तः  सम्बन्धित  हैं  ।

 क्री  सोम्ननाथ  चदर्जो  :  उस  टिप्पणी  को  न  पढ़े  ।

 क्री  रंगराजत  कम्तारमंतलम  :  मैंने  यह  नहीं  पढ़ा  है  ।  मैंने  उस  टिप्पणी  से  आगे  पढ़ा  है  ।

 मैं  निविदन  करना  चाहता  कि  क्या  इसमें  इस  मुद्दं  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  अथवा
 क्या  अनुच्छेद  14  तकंसंगत  है  अथवा  नहीं  ।  माननीय  श्री  जाजें  फर्नान्नडीज  ने  यह  स्वयं  कहा  था
 कि  वर्गीकरण  मुद्दा  यह  है  कि  यह  उचित  है  अथवा  नहीं  ।  उन्होंने  इस  प्रश्न  के  बारे  में  कहा  है  कि

 सही  तथा  निष्पक्ष  क्या  है  ।  सही  तथा  निष्पक्ष  सम्पूर्ण  अर्थ  नहीं  ये  ऐसे  अर्थ  हैं
 जिन्हें  परिस्थितियों  के  अनुसार  समझा  जाना  चाहिए  ।  हम  यह  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  हमारी
 विदेशी  मुद्रा  की  क्या  स्थिति  है  और  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  इस  बात  को  भरी  ध्यान  में
 रखते  हुए  कि  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  कि  वर्तमान  कानून  में  एक  ईमानदार  व्यक्ति  को  दण्डित  किया
 जायेगा  ।

 हम  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहते  हैं  ।  यदि  किसी  व्यक्ति  ने  पहले  कोई  अपराध  किया  है  तो  वह

 जुर्माना  भरकर  उससे  बच  नहीं  सकता  क्योंकि  इसका  भी  कोई  प्रावधान  नहीं  मैं  सविनय  निवेदन के
 करता  हूं  कि  कानून  में  जो  लिखा  गया  है  वही  पढ़ा  जाना  इससे  अधिक  नहीं  संवैध्मातिक
 उच्चितता  के  सम्बन्ध  में  हमारे  पास  विधायी  सक्षमता  और  हमें  पूर्ण  विश्वास  कि  यह  संवैधानिक
 रूप  से  तकंसंगत  है  ।  मैं  सदन  से  निवेदन  करता  हं  कि  वे  हमें  इस  विधेयक  को

 अनुप्नति  देते  समय  इस  बात  का  ध्याव  रखें  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :
 श्री  जाजं  फर्नान्डीज  ने  यह  बहस  करते हुए  कि  सदन  के  पास  इस  बिश्लेयक  को
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 ससे कानून  में  बदलने  की  कोई  विधायी  सक्षमता  नहीं  है  जो  अनुपात  का  मिर्धारण  किया  है  मैं  उससे  मतशेਂ
 नहीं  करता  चाहता  ।  भियमों  का  निर्धारण  उच्चतम  न्यायालय  अथवा  उच्च  न्यामालय  द्वारा  किया
 है  ॥

 जहां  तक  इस  सदन  की  सक्षमता  का  सम्बन्ध  यह  ठीक  है  कि  उसे  बिधय  पर  हम  यहां  पर
 चर्चा  तथा  वाद-विवाद  कर  सकते  हैं  और  इस  विष  परें  बांद-विवाद  तथा  बर्चा  भुनते  के  पश्यात  सदस्य
 इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  अथवा  न  करने  की  अनुमति  देने  के  लिए  मतदान  कर  सकते
 सदस्यों  पर  इस  चर्चा  का  गहरा  प्रभाव  पड़ेगा  तथा  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  को  मानने  को  हम
 बाध्य  होंगे  ।  ऐसे  विषयों  में  पीठातीत  महोदय  निर्मय  तहीं  लेते  ।  इस  पर  या  तो  सदन  के  सदस्य  अथवा
 उच्चतम  न्यायालय  निर्णय  लेता  है  ।  मैं  इसके  पक्ष  अथवा  विपक्ष  में  कोई  निर्णय  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैं
 केवल  इस  प्रश्न  को  सदन  के  मतदान  के  लिए  रख  रहा  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 विदेशी  मुद्रा  में  प्रं  षण  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्तियों  को  और  विदैशी  भुद्रा  बन्धप
 अजित  करनें  वाले  व्यक्तियों  को  कुछ  उन्मुक्तियों  का  और  ऐसे  प्र  षणों  और  बच्धपत्रों  के  सम्बन्ध

 में  प्रत्यक्ष-करों  से  कुछ  छूटों  का  उपबन्ध  करने  के  लिए  तथा  उनसे  संसकत  या  उनके  आनुषंगिक
 विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  |

 श्री  मनमोहन  सिंह  :  मैं  विश्वेयक  को  पुर:स्थांषित  करता  हूं  ।

 हा

 हे

 1.31  म०  प०

 जल  थम  निवारण  तथा  उपकर  विधेयक

 फर्थीबरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  में  प्रस्ताव  कर्ता  हूं  कि  जल
 निवारण  तथा  उपकर  1977  में  संशोधन  कश्ने  बाले  विवेवक  को

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  धहोद्रथ  :  प्रश्न  यह  है  :

 जल  विवरण  तथा  उपकरण  !977  गम्रें  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  को  पूरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता

 अध्यक्ष  सहोदय  :  नियम  377  के  अन्तर्गत  मासले  ।
 गा

 नियम  377  के  अधोन  मामले
 म०  प०

 तबिलबाद्  के  कूड्डासोर  शहर  में  श्रिर्फाप्णि  भर  रेखब्रे  स्टेशन  गर  एक  शक्षक
 पुज  कर  निर्भाण  करमे  की  अधश्यकता

 झो  पो०  पो०  कालियापैदमल  :  कुडढालोर  शहर  का  एक  भाग
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 काया  जप

 और  दक्षिण  आरकोट  जिले  का  मुख्यालय  भी  है  ।  यह  उत्कृष्ट  श्रेणी  के  शहरों  में  से  एक  है  ।  दक्षिण  रेलवे
 में  थिरुपापुलियर  रेलवे  स्टेशन  के  पास  का  रेलवे  फाटक  बहुत  ही  व्यस्त  रेलवे  फाटक  आम  जनता

 की  सुर  बधा  के  लिए  मौजूदा  रेलवे  फाटक  के  स्थान  पर  एक  ऊपरी  पुल  बनाना  आवश्यक  है  ।  पिछले दो
 दशकों  से  कुड्डालोर  शहर  और  आसपास के  क्षेत्रों  क ेनिवासी  एक  ऊपरी  पुल  बनाने  की  मांग  कर  रहे
 हैं  ।  उनकी  मांग  उचित  और  न्यायोचित  परन्तु  उसे  अभी  तक  पूरा  नहीं  किया  गया  वे  चुप  १ाप

 इसे  सहन  कर  रहे  हैं  ।

 दक्षिण  रेलवे  ने  रेलवे  फाटक  को  हटाकर  ऊपरी  पुल  बनाने  हेतु  बोर्ड  के  विचार  के  लिए  प्रस्ताव
 भेजा  है  ।  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  1991-92  के  कार्यक्रम  में  ऊपरी  पुल  के  प्रावधान  को  शामिल  करने  और
 उसे  शीघ्रातिशीघ्र  पूर्ण  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 उड़ीसा  में  अरजोपल्लो  स्थित  गोपलपुर  लघ्  पत्तन  का  वर्जा  बढ़ाने  को  आवश्यकता

 आओ  गोपीनाथ  गजपति  उड़ीसा  में  अरजीपल्ली  स्थित  गोपालपुर  लघु  बन्दरगाह
 का  दर्जा  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  के  पास  लम्बे  समय  से  लम्बित  यह  मौसमी  बन्दरगाह  है
 जो  वर्ष  में  केवल  छह  महीने  चलता  है  ।  भविष्य  की  यातायात  की  आवश्यकताओं  को  पूर्ण  करने  के  लिए
 पहले  से  ही  विनिर्भित  परिसम्पत्तियों  के अधिकतम  प्रयोग  के  लिए  बन्दरगाह  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना
 आवश्यक  इस  उद्देश्य  के  साथ  ही  उड़ीमा  सरकार  ने  अगस्त  1990  में  ओशन  इंजीनियरिंग
 मद्रास  द्वारा  तैयार  एक  अद्यतन  बृहत  योजना  प्रस्तुत  की  अगर  आवश्यक  हुआ  तो  एशिया  विकास
 बैंक  से  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  भी  इसने  एक  परियोजना  प्रतिवेदन  भेजा  है  ।

 पत्तन  और  नौवहन  क्षेत्र  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  अनुसार  सन्  2000  तक  पाराद्वीप  पत्तन
 की  क्षमता  42  मिलियन  टन  हो  यह  बढ़ते  हुए  यातायात  और  विशेष  रूप  से  ताप  विद्युत  केन्द्रों
 के  लिए  आवश्यक  35  मिलियन  टन  के  सम्पूर्ण  कोयला  नौभार  को  वहन  नहीं  कर  पायेगा  ।  इंडियन
 वेयर  अर्थंस  चतरापुर  के  उत्पादों  के  साथ-साथ  कोयले  के  नौ-परिवहन  के  लिए  गोपालपर  में
 दूसरा  निंकास  मार्ग  होना  बहुत  आवश्यक  है  ।

 मैं  गोपालपुर  पत्तन  जो  उड़ीसा  में  लगभग  400  किलोमीटर  लम्बे  तट  पर  एक  छोटा
 सा  पत्तन  प्राथमिकता  के  आधार  पर  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  ।

 महाराष्ट्र  के  कल्याण  और  मुर्वाद  क्षेत्रों  में  ब्रभाष  सेवाओं  के

 सम  लित  कार्यकरण  को  बहाल  करने  को  आवश्यकता

 श्री  राम  कापसे  :  7  1991  को  हुई  भारी  वर्षा  के  उपरांत  डोम्बि
 कल्याण  और  मुर्बाद  क्षेत्रों  में  जो  टेलीफोन  लाइनें  खराब  हो  गई  थी  उन्हें  अभी  तक  ठीक  नहीं

 किया  गया  नया  दूरभाष  केन्द्र  संख्या  534,  जो  शुरू  किया  गया  ठीक  प्रकार  से  काम  नहीं  कर
 ठाणे  के  दूरभाष  केन्द्र  संख्या  50  और  50  की  भी  मूल  समस्याएं  वहीं  परिणामस्वरूप  गलठ

 लाइनें  मिलती  लाइनें  व्यस्त  रहती  और  अत्यधिक  बिल  आते  कुछ  क्षेत्रों  स ेआम  जनता  ने
 दूरभाष  प्राधिकारियों  को  बहुत  बार  शिकायतें  भेजी  हैं  ।  परन्तु  इन  दोषों  को  दूर  करने  हेतु  प्राधिकारियों
 ने  कोई  कायंवाही  नहीं  की  दूरभाष  प्राध्रिकारियों  द्वारा  कोई  कार्यवाही  न  किये  जाने  के  विरोध  में

 लीफोन  उपभोक्ता  संघ  ने  एक  आन्दोलन  उनके  विरुद्ध  चलाया  है  ।  सरकार  से  इन  सेवाओं  को  पुनः
 बहाल  करने  के  लिए  तुरन्त  कायंवाही  करने  कर  ने  का  अनुरोध  किया  जाता  है  ।
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 बिहार  में  गिरिडोह  को  कोडरमा  के  साथ  जोड़ने  के  लिए  नई  रेलवे  लाइन
 रे  बिछाने  को  आवश्यकता

 |
 श्री  मसताज  अंसारी  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  बिहार  में  गिरीडीह  से  कोडरमा  तक

 बनने  वाली  रेलवे  लाइन  की  ओर  दिलाना  चाहता  एक  तरफ  तो  सरकार  देश  के  अनेकों  हिस्सों  में
 नयी  रेलगाड़ियां  व  नयी  लाइनें  बिछाने  का  काम  कर  रही  वहीं  दूसरी  तरफ  गिरीडीह्  कोडरमा
 क्रोयले  व  माइका  की  खानें  वर्ग रह  भी  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 इसलिए  मेरी  सरकार  से  दरख्वास्त  है  कि  वह  फौरन  ही  गिरीडीह  से  कोडरमा  तक  रेलवे  लाइन
 बिछाने  की  जरूरत  पर  बल  दे  ।

 ]

 पश्चिम  बंगाल  के  पश्चिम  विनाजपुर  ओर  माल  दा  जिलों  के  मौजूदा  वूरभाष  केन्द्रों
 को  द्रभाष  केन्द्रों  मे ंबदलने  को  आवश्यकता

 भ्रो  सब्रत  म  खर्जो  :  पश्चिम  बंगाल  राज्य  का  उत्तरी  भाग  एक  लम्बे  सम
 से  अपेक्षित  भाग  रहा  है  ।  मैं  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहूंगा  कि  पश्चिम  दिनाजपुर
 जिले  के  अन्तगंत  कालियागंज  ओर  गंगारामपुर  तथा  पश्चिम  बंगाल  में

 कालियाचक  और  मनीचक  तथा  मालदा  जिला  उत्तर  बंगाल  में  बहुत  अच्छे

 केन्द्र  उपरोक्त  वाणित  सभी  स्थानों  पर  200  लाइनों  वाले  विद्यमान  सी०  बी०  एन०  एम०
 बोर्ड  व्यवहारिक  रूप  से  पूर्ण  हो  चुके  ये  दूरभाष  केन्द्र  बहुत  से

 पी०  सी०  ओ०  और  छोटे  दूरभाष
 केन्द्रों  को  नियंत्रित  करते  लेकिन  इनमें  से  किसी  भी  दूरभाष  केन्द्र  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध
 नहीं  है  ।

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  तत्काल  उच्च  प्राथमिकता  के  आधार  पर  उपरोक्त  वर्णित
 मौजदा  एक्सचेंजों  को  सी०  डॉट  एक्सचेंजों  में  बदलने  हेतु  कायंवाही  करे  ।

 कक

 बिहार  में  बखत्यारप्  र-राजगोर  रेलबे  लाइन  को  बोध-गया  तक  बढ़ाने  को
 आवश्यकता

 श्री  बिजय  कमार  यादव  :  बौद्ध  तीर्थ  स्थानों  को  एक-दूसरे  से  जोड़ने  एवं  इसके
 विकास  के  लिए  जापान  सरकार  मदद  कर  रही

 देश  में  बौद्ध  सकिट  क्षेत्र  में  राजगीर  तथा  बोधगया  का  अत्यधिक  महत्व  है  ।

 एक  लम्बे  अरसे  से  बखत्यारपुर-राजगीर  रेलवे  लाइन  को  बोधगया  तक  बढ़ाने  की  मांग  तथा  इस
 लाइन  पर  गाड़ियों  में  की  गई  कटौती  को  समाप्त  कर  पुनः  संचालन  की  मांग  की  जा  रही

 बोधगया तक  लाइन  को  बढ़ाकर  चलाने  से  इस  लाइन  की  आय  में  काफी  वृद्धि  होगी  तथा  बौद्ध
 स्थलों  को  रेलवे  लाइन  से  जोड़ने  के  कारण  देश  विदेश  के  यात्रियों से  विदेशी  मुद्रा  कमान ेमें  भी  मदद

 होगी  ।
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 बनना  अजीज  ..

 बचत्यारपुर  शाजबीए  शेक्षवे  लाहव  का  पिस्तार  बोश्षगया  तक  करने  क़त  मैं  अनुखेध  करता

 हूं  ।

 अनुयाद  ]

 उल्लोश्ता  के  श्राधिकाक्ो  अहुल  घृन्दरसह़  जिले  में  संचार  लबिध्ाकों  में  सुधार  करमे

 की  आाशराफला

 है  है

 कमासे  फिडा  तोपनो  :  सुन्दरगढ़  जिला  एक  आदिचासी  कहुल  जिसा  है  जो

 पुरातन  समय  से  ही  उषैज्ञा  का शिकार  रहा  है  ।

 लैेकिस  भारत  कै  बहुत  ही  पिछइ  जिसीं  भें  से  एक  शुन्दरगढ़  जिला  सउरकेला  इस्पात  संयंत्र  हेतु
 खनिज  संसाधनों  में  सवसे  समुद्ध  जिला  राउरकेला  इस्पात  शहर  होने  के  राज्य  सरकार  को

 ही  नहीं  केन्द्र  सरकार  को  भी  यह  लगता  है  कि  यह  जिला  भारत  के  विकसित  जिलों  में  से  एक  है  ।  ऋनाई

 गुरुन्डिया  ब्लाक  तथा  नौगांव  ब्लाक  भारत  के  सबसे  अधिक  उपेक्षित  भागों  में  से  हैं  ।  वर्षा  के
 मौसम  के  दौरान ये  क्षत्र  संचार  सुविध्ताओं  के  अभाध  में  पूरे  विश्व  से  कटे  रहते  हैं  ।  झ्नात  पहाड़ी  नहरों  के
 उपर  सात  पुल  बनाये  जाने  हैं  ।  बारिश  के  मोसम  के  दौरान  आदिवासी  बहुल  क्षेत्रों  की  मुख्य
 ताजों  की  भाषुलि  कहीं  ही  पाती  ।  भैं  सरकार  मे  अनुशेष्त  करती  हूं  कि  हल  भादिकक्सी  बहुल  क्षेत्रों
 को  केन्द्र  सरकार  की  यीऊम  के  अम्तगंत  शायव  जाबे  और  उन्हें  मुख्चधतरा  में  लाने  के  लिए  संच्ाह

 शक्तं  उकलक्ध  करने  हेतु  पर्याप्त  अलुदान  श्रदाम  करने  के  लिए  आवश्यक्र  कदम  उठग्रे  जायें  ।

 बंगलौर  के  उपनगर  यशवन्तपुर  में  एक  नए  रेलवे  स्टेशन  के  निर्माण  को  आवश्यकता

 परे  क्े०  वेंकटगिरि  गोड़  :  अध्यक्ष  ब्ंगलौर  का  उप्नगर  यशवत्त्तपुर
 ओशद्यीग्रिक  ओर  ब्यापारिक  गत्विधियों  का  एक  बहुत  बड़ा  केन्द्र  बन  गया  है  ।  ग्रह  मद्रारू  जाने  ब्राली  बड़ी
 रेखबे  लाइन  के  साथ  स्थित  है  |  यहां  की  जनसंख्या  तीन  लाख  यह  रेलवे  स्टेशन  तीस  साल  पहले  जब

 यहां  किसी  उद्योग  और  व्यापारिक  गतिविधि  का  अस्तित्व  ही  नहीं  था  बनाया  गया  या  ।  हाल  ही  के  बर्षों
 मैं  औद्योगिक  और  ध्यापरिक  गत्तिविधियों  में  अपूव  वृद्धि  और  क्षेत्र  की  जनसंख्या  तेजी  से  बढ़ने  के

 जूद  भी  रेलवे  स्टेशन  की  क्षमता  भी  पहले  जैसी  नहीं  रही  है  |  यह  हस  क्षेत्र  के  माल-कात्ताबात
 को  वहन  कहते  क्रे  लिए  अहुत  छोता  ओर  भुराना  हो  गक  है  जिसके  कस्थ्सिमस्वरूप  इस  अ्षत्र  के
 व्यापारियों  और  उद्योगों  को  बहुत  अधिक  मुसीबतों  का  सामना  करना  पड़  रक्ल  हे  ।  वहां  माल  और
 यात्री  को  सुविधाजनक  भीड़भाड़  को  कम  करने  और  वस्तुओं  के  उचित  प्रवाह  को  बनाये
 रखने  के  लिए  एक  पर्याप्त  क्षमता  वाला  रेलवे  स्टेशन  बताया  जाना  आवश्यक

 मेंरो  शरकार  से  अभुरोध  है  कि  कह  ग्रशवन्तपुर  में  शय्ा  रेशवे  श्टेशन  के  पनिर्लाल  अत्र  क्रायं  उच्च
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  करें  और  इस  क्षंत्र  के  औद्योमिक  भोर  व्यापारिक  अल्सर  में  सहासत्म

 अं  भ०  qo
 डे

 अलुदानों  की  सांग

 कूंषि  खाद  मंजालय  जोर  विकास  मंत्लय

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  कृषि  खाद्य  मंत्रालय  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  की

 अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  करेंगे  ।  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  बोल  रहे  आप  पहले  ही  20  मिनट  का
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 समय  ले  चुके  आपको  अपनी  बात  एक  या  दो  मिनट  में  ही  समाप्त  करनी  प्रड़ेगरी  ।

 करी  साभेश्यर  पाटीवरर  :  अध्यक्ष  मेंने  प्रिछली  क़र  कोज़तले  हुए  यह  ब्रत्मवे  क़ी
 कोशिश  की  थी  कि  किस  तरह  से  किसानों  के  खाल्वरन्न  के  भाव्र  कम  दिए  जा  रहे  हैं  और  ब्राजार  में  जो
 सरहान्प  श्रीजें  उस्लब्ध  होती  हें  उसके  दाम  किस्र  तरह  से  बढ़ते  रहे  हैं  और  इस  तरह  से  किसाव  की  दोनों
 क्षरफ  से  क्धिक  पुझ़ीलव  है  ।  यद्धि  बह  भप्रिक्  पैदा  करता  है  तो  उसके  खाद्यान्त  के  द्वाम  कम  मिलते  हैं
 कौर  ब्रवि  वह  ऋद्न  पेड़ा  करता  है  को  देश  स्ुस्ीबब्  ग्रें  प्रद्तप्र  ट्रेश  के  कठित्ई  प्रड़ती  है  ।  देश  होने
 के  कारभ  बह  कप्ने  उस्ककरल्लों  के  दाकें  को  क्रिल्स़  ग्र  करते  हुए  खम्ककन  अ्ष्िक  उलक्रद्न  करत  है  प्रसन्तु
 मैं  इक्के  माध्यम  स्रे  भ्रह  फ़ज्जा  करता  हूं  कि  क्रिस  तरह  से  शिक्मनों  को  ऋटा  छोता  जा  जम  स्ट्मा  है  ।

 अध्यक्ष  भिरमित  बस्लुओं  क्य  सुलकांक  जमे  हो मस्त  में  कृश्ि  उत्पादों  के  सृवक्ांक  से
 केवल  निर्मित  जधिक  80:8।  में  उसके  उत्पादों  अधिक  हो  मस्त  4  इस  प्रकार  9  ब्रबव  क्री  अवधि  में
 ही  निर्मित  बल्सुओं  की  कीमसों  में  वृद्धि  ऋषि  उत्पादों  की  सुजना  में  अधिक  हो  गई  ।  अल्बेक  कृषि

 मूल्य  की  साम्पन्य  बूल्य  स्खर  ज्रे  तुकक  भी  कंक्रामे  कन्ती  है  4  Sra  में  सक्ती  वस्तुओं  के  सूचकांक
 और  खाब्चाल्में  के  सुककांक  के  अ्षरातव़र  थेਂ  *

 अध्यक्ष  महोदष्र  :  आप  कक््वोटेशन  मत  दीईजए  ।

 श्री  रामेश्वर  पाटीबार  :  खाद्चान्नों  ओर  कीमत  |  के  ब्रीच  सामान्य  मूल्य  स्तर  में  88%  की

 बुद्धि  लेकिन  इसी  कालखंड़  में  खाद्चान्नों  की  कीमत  24.7%  बढ़ी  ।

 अध्यक्ष  महोवश्न  :  ऋस  झारे  में  रूल  श्रह  है  कि  जो  गवश्षेमेंट  के  प्रन्न्निकेशन्स  हैं  थ्रा  ग्डुत  ही  बड़े
 आऑधर  की  लिखी  हुई  किताब  वही  क्वोट  कर  सकते  किसी  और  की  लिखी  हुई  किताब  क्वोट  करेंगे

 तो  हाउस  मिसलीड  हो  सकता  है  ।

 श्री  रामेश्वर  पाटीबएर  :  इतके  माध्यम  से  मैं  केवल  मह  बताना  चाहता  हूं  कि  किस  तरह  से
 खाद्यान््नों  की  कीमतें  बाजार  में  उत्पादित  होते  वाली  और  फैक्टरी  में  उत्पादित  होने  वाली  कीमतों  की

 तुलना  में  कम  बढ़ती  रही  है  ।  इसलिए  होना  यह  चाहिए  कि  जैसे-जैसे  बाजार  में  सामान्य  वस्तुओं  के  मूल्य
 बढ़ते  उसी  घुलम  में  खात्ाननों  के  भी  दाम  बढ़ते  जाने  शवक़हिए  म्ौर  दूसरे  कृति  उत्पाकों  के  भी  दाम
 बढ़ते  जाने  चाहिए  |  इससे  हौ  फिसनों  को  लाभ  हो  सक्रता  है  जौर  इसेलिए  अभ्मी  त्षक  जो  जसमें
 590-5  में  मर  अज्नज  अलली  फसलों  की  तुलना  में  अक्कज  की  फ़सलनों  क्रा  हिस्सा  76%  अभ्रा  जब्रकि
 का उत्पादन  में  अनाज  की  फ़सलों  क्री  क्रमी  हिस्सा  720,  रह  गा  ।  इससे  आश्मन्न

 का  उत्पादन  ऋत्म  छोक्त  ज्रक्क  जया  ।  इससे  +किसतानों  को  नुकसान  के  साथ-साथ  देश  को  री  नुकसान्न  ड्रो
 मया  ।

 दूसरा  मुद्दा  जो  मैं  इस  समय  उठाना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  ख़ाद  पर  सबसिड़ी  कम  की  गई

 यह  बताया  गया  कि  प्रतिवर्ष  अब  तक  3600  करोड़  रुपये  खाद  पर  सबसिडी  के  रूप  में  किसानों  को  दिये
 जाते  रहे  कोशिश  उसके  बाद  जब  40  कटौती  की  गई  तो  किसानों  से  इस  करोड़  क॒त्रणा  क्धिक  वसल
 कस्ने  की  कोशिश  की  गई  प्ररून्तु  जब  उस  कटौती  का  विरोध  हुआ  क्तो  इस  सरकार  क़ी  क़ेर  से  कहा  जा

 सहा  है  लक  हम  अह  कटौसी  30  प्रस्सेंट  कर  रहे  इसके  म्सक्मम  से  #50  करोड़  रुपया  करिप्तानों  से  और

 अधिक्र  फ्राप्त  करने  की  कोमरिश  की  गई  है  |  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  जैसा  सरकार  ने  450  करोड़
 ऋ्या  श्राप्त  करने  के  बाबजूद  भी  स  स््कार  क्रो  कम  आथ  नहीं  है  ।  एक  तरफ  कहा  जाता  है
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 श्री  रामेश्वर  पाटीदार  ] l  रामएबवर

 कि  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  सबसिडी  घटाई  नहीं  उनको  सबसिडी  का  पूरा  लाभ  दिया
 उनके  लिए  खाद  के  दाम  बढ़ाये  नहीं  जायेंगे  परन्तु  उनके  लिए  भी  खाद  के  दाम  बढ़ाये  जा  रहे

 और  छोटे  और  सीमान््त  किसानों  के  लिए  125  करोड़  रुपया  केवल  सबसिडी  में  दिया  जा  रहा  है  ।

 इसके  माध्यम  से  मध्य  प्रदेश  को  केवल  13  करोड़  रुपये  दिये  जा  रहे  हैं  जो  वहां  छोटे  और  सीमांत

 लगभग  43  लाख  किसानों  के  लिए  होंगे  ।  यदि  प्रति  किसान  को  मिलने  वाले  हिस्से  की  दुतष्ट  से  देखा
 जाये  तो  एक  किसान  को  30  या  33  रुपये  के  करीब  एक  किसान  साल  में  लगभग  30-35  बोरी
 खाद  तो  अवश्य  खरीदता  इस  तरह  इस  हिसाब  के  एक  छोटे  सीमान्त  किसान  को  एक  रुपया
 प्रति  बोरी  का  केवल  लाभ  इसलिए  सरकार  की  ओर  से  जो  कहा  जा  रहा  है  कि  उन्हें  पूरी

 छूट  दी  जा  रही  वह  केवल  भ्रम  में  डालने  वाली  स्थिति  इसलिए  अध्यक्ष  मैं  मांग  करता

 हूं  कि  इस  दोहरी  मूल्य  नीति  को  समाप्त  किया  जाये  तथा  छोटे  ओर  बड़े  किसानों  के  भेद  को  भी  समाप्त
 किया  जाना  चाहिए  और  सभी  किसानों  को  खाद  पर  समान  रूप  से  सबसिडी  मिलनी  चाहिए  ।

 अब  मैं  एक  मिनट  में  चारा  मशीनों  के  बारे  में  निविदन  करना  चाहता  हूं  कि  1987  में  चारा
 उत्पादन  मशीनों  के  बारे  में  अखबारों  में  काफी  कुछ  छपा  ।  मैं  कृषि  मंत्री  जी  को  उन  दिनों  की  कड़वी  यादें
 याद  नहीं  दिलाना  चाहता  मगर  इतना  पूछना  चाहता  हूं  कि  उन  दिनों  जो  चारा  उत्पादन  मशीनें  हमारे
 यहां  आयीं  क्या  वे  आज  भी  उपयोग  में  आ  रही  इसके  अलावा  उस  समय  12  हजार  किसानों  को
 उनके  जरिये  प्रशिक्षण  देने  की  चर्चा  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  अब  तक  कितने  किसानों  को  प्रशिक्षण
 दिया  जा  चुका  है  और  क्या  वे  मशीनें  आज  भी  चारा  उत्पादन  के  काम  में  लाई  जा  रही  मुझे  आशा  है
 कि  कृषि  मंत्री  जी  जब  चर्चा  का  उत्तर  देंगे  तो  इन  बिन्दुओं  पर  प्रकाश  डालेंगे  ।

 ह

 ]

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मुझे  यह  अवसर  प्रदान  करने  के  लिये  मैं  आपका
 धन्यवाद  करता  हूं  ।  अब  हम  जिस  विषय  पर  बात  कर  रहे  यह  बड़े  ही  महत्व  का  विषय  है  ।  माननीय
 सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  विभिन्न  मुद्दों  पर  हम  कृषि  मंत्री  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा  कर  रहे

 कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  कृषि  हमारी  अथं-व्यवस्था  की  मुख्य  धारा  है  ।  कृषि  तथा  उद्योग
 दोनों  में  गहरा  सम्बन्ध  है  ।  हमारे  विचार  से  विरोधात्मक  सम्बन्ध  नहीं  एक  का  कल्याण  दसरे  के
 कल्याण  को  सुदृढ़  करता  हे  ।  यदि  सूखा  पड़ता  है  तो  उद्योग  को  भी  हानि  होती  है  ।  यदि  फसल  अच्छी
 होती  है  तो  उद्योग  भी  फलते-फूलते  हैं  ।  इसलिए  पूरी  अरथंग्यवस्था  में  कृषि  के  महत्व  को  व्यापक  परिप्रेक्ष्य
 में  समझना  यह  एक  ऐसा  क्षंत्र  भी  है जोकि  आज  भी  सर्वाधिक  रोजगार  प्रदान  करता  है  यदि  देश
 में  बेरोजगारी  एक  समस्या  तो  कृषि  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  आज  भी  रोजगार  के  अधिक  अवसर
 इससे  मेरा  अभिप्राय  केवल  उन  लोगों  से  ही  नहीं  है  जिनके  पास  भूमि  है  अपितु  यदि  पूर्णरूपेण  विचार  करें
 तो  कृषि  से  जुड़े  दूसरे  व्यवसायों  के  लोगों  तथा  श्रमिकों  से  भी

 कृषि  हमारी  आत्मनिरभेरता  का  आधार  रही  एक  समय  था  जब  हम  गेहूं  का  आयात  करते
 हमारी  आर्थिक  स्वतन्त्रता  के  लिए  वह  एक  गम्भीर  चुनोती  देश  को  आथिक  स्वतन्त्रता  प्रदान

 करने  का  श्रेय  इस  देश  के  किसानों  को  जाता  है  कि  उन्होंने  कठोर-परिश्रम  करके  अपना  योगदान  किया
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 पूर्ण  परिप्रेक्ष्य  पर  एक  पावन  दृष्टिकोण  अपनाना  आवश्यक  है  ।  कृषि  में  राष्ट्रीय  भागीदारी  की
 आवश्यकता

 के  1956  ५6  में  हमने  औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  पास  किया  बाद  में  आयी  विभिन्न  सरकारों
 के  लिए  वह  दिशा-निर्देश  बना  |  यह  आश्चर्य  की  बात  है  कि  भारत  एक  कृषि  प्रधान  देश  होने  के  बाद

 हमने  अभी  तक  राष्ट्रीय  कृषि  नीति  नहीं  अपनायी  हमारी  पार्टी  ने  ही  सबसे  पहले  अपने  घोषणा  पत्र  में
 इस  बात  का  उल्लेख  किया  था  कि  राष्ट्रीय  कृषि  नीति  अवश्य  होनी  केवल  यही  जब  राष्ट्रीय
 मोर्चा  सरकार  आयी  तो  हमनें  उन  लोगों  को शामिल  किया  जोकि  किसान  आन्दोलन  से  जुड़  श्री
 शरद  जोशी  स्थायी  परामशंदात्री  समिति  की  अध्यक्षता  कर  रहे  थे  और  हमने  किसान  आंदोलन  के  अन्य
 नेताओं  को  भी  शामिल  किया  लगभग  सारा  का  पूरा  हो  चुका  था  और  हमें  कृषि  सम्बन्धी  राष्ट्रीय
 नीति  लागू  करनी  मेरा  विचार  है  कि  वह  कार्य  अब  पूरा  किया  जाना  चाहिए  और  मैं  कृषि  मन्त्री  से
 इस  आशय  का  आश्वासन  चाहूंगा  कि  सरकार  कृषि  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  नीति  लागू  करेगी  ताकि  सरकार  के
 बदलाव  के  साथ-साथ  किसानों  का  उनका  भाग्य  बंधा  न  रह  जाये  बल्कि  सरकार  द्वारा  जारी
 निश्चित  दिशा-निर्देशों  क ेसाथ  आश्वस्त  भले  ही सरकार  कोई  भी  और  यह  केवल  किसानों  के  ही
 हित  में  नहीं  बल्कि  समूची  अर्थव्यवस्था  के  हित  क्री  बात  है  ।  यदि  हम  कृषि  सम्बन्धी  स्थिर  परिप्रेकष्य  और
 नीति  रख  सकेंगे  तो  समूची  अथंव्यवस्था  में  स्थिरता  आयेगी  ।

 राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  ने  यह  भी  घोषणा  की  थी  कि  अगला  दशक  किसान  को  समर्पित  होगा
 और  इस  दशक  को  किसान  दशक  घोषित  किया  गया  था  ।  हम  सदी  में  प्रवेश  करने  जा  रहे  हमें
 किसान  को  नहीं  भूलना  है  ।  हमें  इप  शताब्दी  का  अन्तिम  दशक  किसानों  को  समर्पित  करना  चाहिये  ताकि
 जब  हम  सदी  में  प्रवेश  करें  तो  अगली  सदी  में  होने  वाले  विकास  व  प्रगति  के  साथ-साथ  किसान
 भी  प्रगति  करे  ।

 ”
 मैं  सोचता  हूं  कि  कृषि  क्षेत्र  के  समक्ष  आने  वाली  समस्या  पर  व्यापक  स्तर  पर  विचार

 किया  जाना  चाहिये  ।  निजी  क्षेत्र  व  इसके  साथ-साथ  सावजंनिक  क्षेत्र  में  निवेश  में  स्थिरता  रही  यदि
 हम  मुद्रा-स्फीति  व  अन्य  बातों  तथा  निवेश  की  जाने  वाली  राशि  पर  विचार  करें  तो  इसमें  प्लेट्यू  स्तर  है
 और  यह  सर्वाधिक  विकट  समस्या  हैं  जो  कृषि  को  प्रभावित  कर  रही  इस  सम्बन्ध  में  किसानों  की  निवेश
 की  क्षमता  तथा  इसके  लिए  इस  धन्घे  की  स्थिति  में  निरन्तर  गिरावट  आई  है  ।  इसका  अर्थ  है  कि  अपने

 मूल्य  पिछले  उत्पादों  को जिस  कीमत  पर  किसान  बेचता  है  और  जिस  कीमत  पर  वह  उन्हें  खरीदता  का

 तुलनात्मक  वर्षो  में  इतना  बढ़ा  है  कि  यह  किसानों  के  प्रतिकूल  रहा  इस  तरह  से  इस  क्षेत्र  से  संसाधन

 दूसरे  क्षत्र  में  स्थानांतरित  हो  जाते  तुलवात्मक  मूल्यों  की  प्रक्रिया  के  द्वारा  ही  संसाधनों  का
 न्तरण  होता  इस  क्षंत्र  से  मंप्राधन  स्थानान्तरित  हो  जाते  हैं  और  इस  क्षेत्र  की  पुननिवेश  की  क्षमता
 तथा  पूजी  निर्माण  दोनों  इस  घन्धे  की  प्रतिकूल  स्थिति  के  कारण  बुरी  तरह  से  अस्त-व्यक्त  हो  जाते  हैं  ।

 कीमत  निर्धारण  के  विभिन्न  तत्वों  में  भी  प्राकृतिक  सुखा  और  काढ़  जो  कि  किसान  की
 पूजी  तक  को  खा  जाती  की  गणना  नहीं  क्री  जाती  ।  किसात  का  सारा  परिवार  खेत  में  मजदूरी  करता
 है  और  यह  सभी  ऐसे  तत्व  हैं  जिनपर  उचित  विचार  नहीं  किया  ज़ाता  ।  हो  सकता  है  इनमें  से  कुछ  तत्वों
 पर  कुछ  हद  तक  विचार  किया  जाता  परन्तु  सम्पूर्ण  तत्वों  पर  विचार  नहीं  किया  जाता  ।

 हमने  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  के  कार्यकाल  के  यह  तय  कि  समर्थन  मूल्य  हेतु
 किसानों  की  प्रबन्ध  सम्बन्धी  कुशलता  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ओर  सरकार  द्वारा  जो न्यूनतम
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 घोषित  की  जाती  है  उसके  लिए  इन  सब  बातों  का  आधार  माना  जाएगा  ।  पंजाब  में  यह  म॑जंदूरी
 कृत  ज्यांवां  ईसी  फॉरिश्रांमिक  की  इस  उहू  श्य  के  लिए  आधार  बनीया  जाएगी  ।  यदि  कै  रकारी  घोषणा  «
 के  उपरान्त  कुंछ  निवेश  होती  हैं  और  इसके  फलस्वरूप  कीमतों  में  वृद्धि  होती  है  तो  सुब्रास्फिति  होगी
 इसेकों  भी  टंवॉम॑  में  रखा  जाएंगा  ।  मैं  मॉनमीय  मन््त्री  जी  से  जाश्वासन  चाहूंगा  उन  आवानों  में  किसी
 प्रकार  को  पंरिंवर्त्न  नहीं  किया  जाए  और  उन्हें  कार्यान्विर्त  किया  जांए  ताकि  उन  किसानों  के  प्रति  न्याय

 सुनिश्चित॑  किया  जीं  संके  कृषि  क्षत्र  में  श्रति  व्वक्सि  यीगवान  से  कया  स्थिति  स्पष्ट  होती  है  ?  यह्  बहुत  ही
 गम्भीर  बात॑  हैं  और  निवेश  में  स्थिरंती  की  वंजह  निवेश  क्षमता  कम  हो  रही  हैं  । सकल  घरेलू  उत्पाद
 में  कुंषिं  का  हिस्सी  कैम  हुजा  यह  60  प्रतिशर्त  अंब॑  बह  घंटकर  30  प्रतिशत  हो  गये  वह
 भयावह  स्थितिं  का  सूँबक  नहीं  हैं  ।  जब  देश  को  औद्यीगीकरण  है  तो  सकल  धरेलु  उत्पाद  में  कवि
 का  हिस्सा  कैंम  हो  जीते  हँमांरें  लिए  चिंन्ता  कां  विधव  वह  है  ।  कि  कृषि  पर  लोगों  की  निर्भ रता  अभी
 भी  न्यो्ीधिंक  थेही  है  ।  जबकि  दूँ्रे  देशों  में  स्थिति  बिल्कुल  भिन्म  है  जहां  जौद्योगिकरण  हुआ  है  वहां
 कृर्षि  पर  निर्भरता  भी  कमे  होती  जीती  संकेल  धरेंलू  उत्पाद  में  हृषि  का  अंशेदांन  कम  हुंआा  है  ।
 जब॑  हँम  अपने  कृषि  छ्षेत्र  तैयां  इंसंसे  सम्बन्धित  ऑरथिक  संमंस््थाोओं  पर  दृष्टिषात  करते  हैं  तो  बेह  बहुत
 ही  गम्भीर  मामला  लगता  है  ।  दूसरी  समस्या  येंह  हैं  कि  ऋतिं  का  फैलाव  समीन  स्तिर  पर  नहीं

 हो  पाया  क्षे  त्रीय  पैमाने  पर  यह  असमान  रहा  है  ।  इसका  लाभ  अन्य  क्षंत्रों  को  नहीं  पहुंच  पाया  है  ।

 इतेना  ही  बारें  पदार्थ  के  पैदावार  में  भी  क्ष  त्रीय  असमामता  रही  खाद्य  वदार्थ  के  क्षत्र  में

 कुछ  खींसे  किस्म  के  अनाज  ही  उंगाएं  जा  सके  अं्य  फसल  जैसे  बाजरा  आदि  जो  गरीबों  के

 खांच  पंदार्थ  इस  क्रान्ति  लीभान्विते  मेहीं  हुए  है  ।  ईसं  प्रंफारे  हेरितें  क्रान्ति  मे  गरीबों  को  नज॑र॑अन्दाज

 किया  तथा  साथ  ही  उन्हें  भी  नजरअन्दाज  कर  दिया  जिनके  पास  सिंचाई  सुविधाएं  नहीं  है  ।  इन्हीं  कांरणों

 से  तभा  धारमिक  तजरियेसे  जाज  राष्ट्रीय  क्षि  नीति  की  जरूरत  इस  क्षंत्र  भें  उत्पादों  के  मूल्य

 बढ़ीने  में  कैई  बाधीए  हैं  ।  किसोर्भ  धन  की  खेती  करता  है  लेकिन  इस  धान  को  वह  चावल  में  नहीं
 परिवीतित  कर  सर्कता  कहने  के  लिए  ती  कैहा  जीतो  है  फिं  अंभाजों  एक  भाग  से  दूलेरे  स्थाने  पंरे  ले  जाने

 की  आजादी  नहीं  किसी  न  किंसी  तंरीके  सें  कई  प्रतिबन्ध  इसके  लिए  अंनुमैतिं  कौ  जरूरत  ती  होती

 लेकिन  बहुत  सी  राज्य  सरकारों  द्वारा  अत्रत्यक्ष  रूप  से  बढ्ढुत  प्रतिबन्ध  लगाएं  गए  हैं  ।

 इसके  हैक  सर्मेस्यों  केमें  भूस्थे  पर  बेचने  से  जुशे  हुई  सेरकार  को  बोदौभसों  की  व्यवस्था
 करनी  जेंहों  किसान  पा  अेमेजे  जैमां  कैरी  सैकें  और  उस  पर  उसे  कुछ  अंग्रिज  रॉजि  प्रदान
 की  जी  सके  ताकि  भूल्यं  परे  बैंचने  की  नौवेतें  नं आएं  फलस्वरूप  किखानी  की  उचित  मूल्य  मिले  सके  ।

 इसे  व्यवस्था  से  उंने  छोटे  किंसानीं  को  केयेर्दी  जी  अपनी  अन्ताजं  ज्वौदो  दिन  तंके  रंखे  नेहों  सकते
 और  बोजारे  में  कं  भूल्ये  होते  हुएं  भी  इसे  बेस  देते  भारतीय  खाल  निर्मम  को  असंभता  वृष्यक्षाव  पूरी
 व्यवेस्थी  पेर  पंडैतां  यह  भी  वियोरंणीय  मसल  क्येकि  लैताजं  का  औबंटंन  इस  निभप  की  बहुत
 बड़ी  जिम्मेंदारी  मैंने  पहले  ही  उल्लेर्थ  फिंके  हैं  किईंस  नीति  के  कार्थेन्विमेन  में  उसे  लोशों  को
 शामिल  करने  की  जरूरत  है  जौ  किसान  आंदोलन  से  सम्बद्ध  हैं  और  ऐसी  पर्दति  निकॉली  औनी  चाहिए
 ताकि  किसानों  को  भी  नींति  निर्णय  में  शामिल  किया  जे  सेके  ।  हैसैके  साथ  ही  जेब  हमे  मे  स्व  लें  कहते
 हैं  ती  हंम  भूि  सुधारों  की  न॑जरअन्दांजे  नहीं  केर  सकते  ।  हैमेने  दैखा  है  कि  ध्रॉमीण  क्षत्र  मैं  जमीदारी
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 था  का  उन्मूलन  एवं  जमीन  जोतने  वालों  को  भूमि  स्वामित्व  प्रदान  करके  हमे  व्भिक  सम्बन्तों  प्रें
 जो  तब्दीलियां  की  हैं  उनसे  हमारी  उत्पादकता  में  व्यापक  वद्धि  हई  है  ।  पटाइदार  व्यवस्था  अभी  भी  है  ।
 स्थ  बेनामी  भूमि  अभी  भी  भूमि  सुधार  के  लिए  मौके  पर  जाकर  जांच  होवी  चाहिए

 पैक  किसके  प्राप्त  अनाज  है  और  खलिहान  अनाज  निकाला  जाता  इस  प्रकार  सत्य  को  छुत्रप्ाया  नहीं
 जा  सृक्तता  भूमि  एक  सामने  है  इसे  ताले  में  बन्द  नहीं  रखता  जा  स्रकता  ।  मजदूरों  के  बयर  फम्नल  न  तो  कटाई

 हो  सकती  है  और  इसे  निकाला  जा  सकता  है  |  इसलिए  इसका  आसानी  से  पता  लगाया  जा  सकता

 भूमि  न्यायाधिकरण  होता  चाहिए  जिनमें  गरीब  वर्गों  के लोग  होने  और  इसमें  लोगों  को  सत्ता  में
 भागीदारी  की  बात  आती  है  और  हमने  ऐसा  प्रयास  किया  था  बहुत  से  क्षेत्रों  में  वास्तव  में  उन  लोगों  को
 निर्जय  सेने  तथा  सत्ता  में  शर्रमल  करने  की  जरूरत  है  जो  पीड़ित  हैं  ।

 2.00  स०  प०

 हम  उसमें  उन  लोगों  को  शामिल  कर  सकते  तत्पश्चात्  आष  इस  भूमि  न््यायाधिकरणों  द्वारा
 वास्तव  में  भूमि  सुधारों  को  कारगर  ढंग  से  लागू  कर  सकते  इस  तरह  की  सारी  जांच  हो  तभी  भ्तमि
 सुधार  किए  जा  सकते  हैं  ।

 एक  अन्य  बात  बाजार  के  बारे  में  आन्तरिक  बाज़ार  के  बाह्य  झज़ार  में
 जाने  और  किसानों  को  होने  वाले  लाभों  की  श्वमस्या  भी  आती  है  ।  वास्तब  देश  के  गरीब  लोगों
 के  उनकी  खप्रत  के  लिए  जो  आवश्यक  प्रहले  उसे  सुनिश्चित  किया  जाना  ऋआहिए  ।  इस  ब्रात  प्र

 कोई  समझौला  नहीं  होगा  ।  लेकिन  फिर  भी  हमें  एक  ऐसा  तलन््त्र  तैश्वार  करवा  ह्ोग्र  ताप्क  हम  कृषि
 पक्मश्मों  क ेआयात  तथा  निर्यात  को  एक  तकंसंगत  नीति  बना  सकें  ।  मैं  को  ग्रह  सुझाव  दूंगा  कि  यहां  पर
 कीमतों  की  स्वपरिद्तंतीय  प्रक्रिया  होनी  चाहिए  यद्वि  आंतरिक  कीमतें  ।  एक  निश्चित  सीमा  से  ऊपर

 चली  जाती  तब  हम  निर्यात  को  बन्द  कर  सकते  हैं  क्योंकि  उस  वस्तु  की  आन्तरिक  आवश्यकता  है  और

 उबका  और  निर्यात  कीमतों  को  पुनः  बढ़ाएगा  यदि  कीमत  एक  निश्चित  सीमा  से  नीचे  चली  जाती  ती

 विर्यात  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  किसान  इस  व्यापक  ब्राजार  का  लाध  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 एक  सीसा  के  अन्दर  हम  इस  स्वप्रिवर्तंतीय  प्रक्रिया  का  उफ्योग  कर  सकते  इसके  बजाए  कि

 सरकाश  महीनों  तक  इतर  मामलों  को  लटकाए  रखे  कि  कपास्र  का  निर्यक्त  किया  जाए  क्रथ्ववा  प्याज
 का  निर्यात  किया  जाए  अथवा  आलू  का  निर्ग्रनाव  किग्रा  जाए  अ्थब्रा  नहीं  अथवा  अन्य  किसी  वस्तु
 का  निर्यात  किया  जाए  या  नहीं  हम  एक  सीम  निर्धारित  कर  सकते  हैं  जहां  तक  कि  स्वपरिवतंनीय  श्रक्रिया

 का  उपयोग  किया  जा  सकता  इससे  वस्तुयें  आसानीसे  बाजार  में  पहुंच  जाएंगी  ।

 इसक्रे  पश्चात्  यहां  एक  ओर  प्रश्न  वह  है  कृषि  क्रो  उद्योग  मैं  सम्रझ्नता  हुं  कि  जो  लाभ
 उछ्तोनों  को  प्र/ग्त  झेन्न  चाहिए  ओर  मैं  म्रानतीय  ग्रन्त्री  जी  ग्रे  भरी  हक  बारे  में  आशवास्तत्  की  उस्सीद
 करता  मैं  कृषि  मन््त्री  जी  द्वारा  अपने  वक्तव्य  में  कही  गई  इस  बात  से  बिल्कुल  असहमत  हूं  कि  किठ्रफ्तों
 को  द्विए  जाने  वाले  ऋण  हानिकारक  मैं  इस  बात  का  दृढ़तापूर्वंक  विरोध  करना  चाहता  हूं  और

 हूं  कि  वे  अपने  विचार  सें  गलती  पर  जोकि  सरकार  का  विचार  जब  वे  कहते  हैं  कि सरकार
 क्य  भी  ग्रही  विचार  है  ।  वास्तव  में  ये  व्यापार  की  विक्ठत  स्थिद्वियां  हैं  ज़िस्से  स्लोत्रीं  का  बहिगमन  होता  है
 अ्रैर  दरिद्रता  पत्रपती  प्रति  व्यक्ति  सकल  घरेलू  उत्पाद  अंशक्गत  में  गिरावट  आई  इस  प्रकार  की
 अं  व्ववस्था  के  ऋष्य  के  रूप  में  एक  प्रकार  की  सहायता  देते  की  सांग  की  श्वयी  ।  ऐसा  नहीं  है  कि
 अप  केवल  छरात  ब्रांट  रहे  हे  ।  घड़ां  पर  पूरी  प्रथाली  में  अन्याय  भ्रत्तनिहित  रहा  इसलिए
 उबके  झाहक  देवे  का  यही  तरीका  ऐसा  करके  उन्होंवे  व्यापर  सम्बन्धी  शर्तों  में  खुधार
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 करवाया  ।  हमने  व  हैं  सब  करने  की  कोशिश  की  हम  ऋणों  को  बार-बार  देते  नहीं  रहेंगे  ।  लेकिन  एक  बार
 गलती  के  लिए  पश्चाताप  करने  सुधारने  के  लिए  वक्त  मिल  जाता  मैं  समझता  हूं  ऋण  माफी  के
 में  निर्णय  लेने  के  पीछे  यही  इरादा  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  इसे  लागू  क  रेगी  ।  मुझे  इसकी  उम्मीद

 मैं  समझता  हूं  यह  बेहतर  होगा  कि  माननीय  मंत्री  जो  कुछ  हम  समाचार  पत्रों  में  पढ़ते  उस  बारे  में

 यहीं  इसी  सदन  में  कम  से  कम  गलती  ठीक  कर  लें  ।

 ]
 श्री  अयूब  खां  :  आपने  किसानों  की  लोन  माफी  का  जो  निर्णय  लिया  था  वह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण

 था  ।  ज्यादातर  किसानों  तक  वह  पहुंच  ही  नहीं  पाया  था  ।

 श्रो  विश्वनाथ  प्रताप  आप  शुरू  कीजिये  ।  आप  हम  से  अच्छा  काम  कीजिए  और  यही  हम
 आपसे  उम्मीद  कर  रहे  हैं  लेकिन  किसानों  का  काम  हो  तोਂ  हम  उवंरक  तथा  उवरक

 पर  राजसहायता  के  सम्बन्ध  इस  राजसहायता  का  स्वरूप  क्या  है  ?  उवंरक  उद्योग  को  कर  की  कटौती

 के  बाद  12  प्रतिशत  लाभ  की  गारण्टी  देना  सुनिश्चित  किया  गया  केवल  यही  एक  उद्योग  है  जहां
 सरकार  ने  ऐसा  आश्वासन  दिया  है  ।  विभिन्न  पूजी  निवेश  भत्ता  और  अन्य  कारणों  से  यह  लगभग  24
 प्रतिशत  जा  पड़ता  है  ।  सावंजनिक  क्षेत्र  में  भी सरकार  ने  ऐसा  आश्वासन  नहीं  दिया  पूरे  देश  में

 यही  एक  उद्योग  है  जिसमें  सरकार  ने  12  प्रतिशत  लाभ  की  गारण्टी  दी  इसका  क्या  परिणाम  हुआ
 है  जिससे  इसके  परिणामस्वरूप  खरीदी  गई  मशीनों  को  स्वर्ण  मंडित  कहा  जाता  है  जोकि  मशीनों  का  मूल्य
 बढ़ाने  हैं  तथा  विदेशी  मुद्रा  का बहिगमन  आवश्यकता  से  अधिक  करने  की  प्रवृत्ति  जहां  वह  धन  पहुंचता
 है  वह  कुछ  खास  विवाद  का  विषय  नहीं  है  ।  इस  बढ़  हुए  मूल्य  कर  दाता  सरकार  को  एक  निश्चित
 लाभ  देता  है  ।  यदि  1000  करोड़  रु०  की  परियोजना  है  तो  उसमें  100  करोड़  रु०  और  बढ़ा  दिए  जाते

 हैं  । इसका  24  करोड़  रुपए  का  उपहार  दिया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  4  वर्ष  में  सारा  धन  वापस
 मिल  जाता  है  तथा  उसके  बाद  एक  निरन्तर  उपहार  पैकेट  दिया  जाता  इससे  अकुशलता  पनपी  है
 क्योंकि  यदि  आपका  लाभ  निश्चित  है  तो  आप  अपनी  कार्य-कुशलता  साबित  करने  के  लिए  बाध्य  नहीं  है  ।
 यह  सर्वविदित  है  कि  उवरक  उद्योग  पर  जो  भी  तकनीकी  विकल्प  थोपे  वे  कायंकुशल  रहे  नहीं  हैं  ।

 कुछ  ऐसी  प्रौद्योर्गिकियां  थोपी  गई  हैं  जिनमें  बिजली  की  खपत  अधिक

 हम  किसको  राजसहायता  दे  रहे  हैं  ?  हम  इन  अकुशलताओं  इन  निर्णयों  को  तथा  इन
 गलत  नीतियों  को  राजसहायता  दे  रहे  हैं  ।  एक  क्षेत्र  की  अकुशलता  को  कृषि  क्षेत्र  में  हस्तांतरित  करने
 की  चेष्टा  की  जा  रही  है  जिसका  कि  अकुशलता  से  कोई  लेना  देना  नहीं  यदि  उर्वरक  का  मूल्य
 इकाई  की  कार्यकुशलता  पर  निर्धारित  होता  है  तो  कृषकों  को  भीउसका  मूल्य  देने  के  लिए  कहा  जाना
 चाहिए  ।

 गैस  के  मूल्य  निर्धारित  जहां  तक  गैस  के  उपयोग  का  सम्बन्ध  पाइपलाइन  के  साथ-साथ
 गैस  का  उपयोग  बहुत  कम  होता  है  और  बहुत  दूरी  तक  गैसों  को  पम्पीकृत  किया  गया  है  और  इसका  बोझ
 उवंरकों  पर  लाद  दिया  गया  है  और  किसानों  को  इसके  लिए  भुगतान  करना  पड़ता  यदि  उवबंरक

 मूल्यों  का  कोई  मानदण्ड  हो  तो  इसे  अनार्राष्ट्रीय  स्तर  पर  विद्य्  कच्चे  माल  तथा  अन्य  सप्री  चीजों  के
 चारू  ढंग  से  उपयोग  से  एक  टन  उवंरक  के  उत्पादन  पर  आने  वाली  लागत  के  समतुल्य  होना  चाहिए  ।

 हमें  यह  देखना  होगा  कि  यह  तत्  स्तरीय  है  अथवा  नहीं  यदि  ऐसा  नहीं  है  तो  मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि इसका
 भार  किसानों  पर  क्यों  लादा  जा  रहा  है  यह  किसानों  का  प्रश्न  नहीं  यह  बोझ  उस  समय  किसानों पर
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 जा  रहा  है  जब  व्यापार  की  शत  पतनोन्मुखी  हैं  तथा  कृषि  उद्योग  पुननिवेश  करने  में  असमर्थ  पूंजी
 संरचना  निम्न  है  तथा  यही  अर्थव्यवस्था  का  केन्द्र  बिन्दु  है  और  सरकार  इसी  समय  में  इस  पर  चोट  कर
 रही  है  ।  इससे  हमारी  सम्पूर्ण  अथंब्यवस्था  वृहत्  रूप  से  प्रभावित  राजकोषीय  घाटे  का  सन्तुलन *
 एक  पृथक  चीज  है  ओर  अर्थव्यवस्था  कां  संतुलन  एक  पृथक  ।  यदि  सरकार  अर्थव्यवस्था  को  संतुलित  नहीं
 कर  रही  है  तो  हमारी  अर्थव्यवस्था  असन्तुलित  हो  जाएगी  तथा  राजकोषीय  सन्तुलन  नहीं  सुधरेगा  ।  इसका
 यही  प्रभाव  होगा  ।

 यह  दोहरा  मूल्य  नीति  निश्चित  रूप  से  सफल  नहीं  होगी  ।  हम  लोग  यह  जानते  हैं  और  सरकार
 भी  इस  बात  को  हृदय  से  जानती  होगी  ।  सरकार  कदाचित्  यह  कह  रही  है  कि  वह  इसे  कुछ  निश्चित
 सीमा  तक  कार्यान्वित  करायेगी  ।  सरकार  जानती  है  कि  वह  इसे  अधिक  सीमा  तक  कार्यान्वित  नहीं  कर
 सकती  ।  वास्तव  में  यह  होगा  कि  मूल्य  दोहरे  रहेंगे  और  छोटे  किसानों  के  नाम  पर  उवंरक  जारी  किया
 जाएग  ।  अन्ततः  इससे  उवंरक  की  कालाबा  जारी  होगी  और  उवंरक  धनी  लोगों  के  पास  पहुंच  जाएगा  ।
 यदि  छोटे  किसानों  को  इसे  खरीदना  है  तो  उन्हें  कालाबाजार  से  ही  इसे  खरीदना  होगा  ।  इससे  उबंरक
 की  खपत  कम  हो  जाएगी  ।

 मैं  यह  उद्धरण  किसी  अज्ञात  व्यक्ति  के  लेख  से  नहीं  दे  रहा  हूं  बल्कि  यह  उद्धरण  सुविज्ञ  कृषि
 वैज्ञानिक  डा०  स्वामिनाथन  के  लेख  से  दे  रहा  मैं  आज  ही  उनका  लेख  पड़  रहा  था  ।  उन्होंने  कहा  है
 कि  जब  कभी  भी  उवंरक  मूल्य  बढ़ाये  गए  हैं  इसकी  खपत  कम  हुई  है  तथा  उत्पादन  भी  प्रभावित  हुआ
 है  ।  इसके  सुधार  में  कुछ  समय  लगा  है  |  उनका  यह  पूछना  है  कि  यदि  हम  इन  सबका  सामना  करने  जा
 रहें  हैं  तो  आत्मनिरभरता  का  क्या  होगा  ।

 यहां  मैं  यह  कहूंगा  कि  उर्वरक  के  मूल्य  बढ़ाने  का  सरकार  का  यह  निर्णय  अन्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण
 यह  न  केवल  मेरी  सलाह  है  अपितु  मांग  भी  है  कि  उवंरक  के  मूल्यों  में  जो  वृद्धि  की  गई  है  वह  रह

 कर  दी  जाये  ओर  क्ृषि  की  जो  हमारी  अर्थंब्यवस्था  का  केन्द्र  बिन्दु  रक्षा  की  जाये  ।  आत्मनिरभंरता  एवं
 वृहत्तर  नियोजन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  यही  एकमात्र  रास्ता  साथ  देश  के  विशाल  जनसमूह
 को  जो  गांवों  में  रहता  है  इससे  कुछ  आशा  कर  सकते  हैं  ।

 श्रीमन  मेरी  सरकार  से  यह  पुरजोर  मांग  है  कि  उवंरकों  के  मूल्यों  में  जो  वुद्धि  की  गई  है  उसे
 रह  किया  जाये  ।  मैं  आशान्वित  हुं  कि  यह  सरकार  ओर  मान्य  मंत्री  जी  इस  सम्बन्ध  में  अवश्य  कुछ
 करेंगे  ।

 श्री  एस०  मल्लिकाज  नग्या  :  अध्यक्ष  मैं  बहुत  खुश  हूं  कि  मुझे  कृषकों  के  बारे
 में  बोलने  का  अवसर  मिला  है  क्योंकि  मैं  स्वयं  भी  कृषक  मैं  अभी  हाल  ही  में  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में
 गया  हम  जहां  भी  जाते  वही  पर  हम  राजनीतिज्ञों  के  पास  कृषक  चले  आते  और  वे  मांग  कर

 कि  खाद  के  मूल्य  घटाए  जाए  और  वापस  ली  गई  राजसहायता  फिर  से  दी  जाए  ।  इसके  कारण
 बिल्कुल  स्पष्ट  मैं  उनकी  मांग  से  एकदम  सहमत  जेसाकि  माननीय  पूर्व  प्रधानमंत्री  ने  अपने  गहन
 अनुभव  के  आधार  पर  अभी-अभी  ठीक  ही  कहा  है  कि  अगर  यही  स्थिति  जारी  रही  तो  मैं  समझता  हूं  कि
 खाद्यान्न  की  भारी  कमी  हो  जाएगी  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  इस  समय  कृषक  अत्यधिक  निराश
 उन्हें  करीब  50  किलोग्राम  यूरिया  अथवा  सल्फेट  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  डिपो  से  दूसरे  डिपो  के  चक्कर

 लगाने  पड़ते
 हैं  और  इसके  बाद  भी  वे  इसे  प्राप्त  नहीं  कर  पाते  ।  कृषि  मौसम  शुरू  हो  चुका  उन्हें  यह

 नहीं  मिला  है  और  इसके  फलस्वरूप  खाद्यान्न  उत्पादन  *
 नश्चित  रूप  से  कम  हो  इसलिए  मेरा

 अनुरोध  है  कि  इसे  उ  बराबर  समझ
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 यह  सच  हैं  कि  अनेक  वर्षों  से  मूल्य  नहीं  बढ़े  लेकिंन  इसके  साथ-साथ  हमने  अपने
 कृफ्कों  कौ  गोंबर  की  खाद  अथवा  हरी  खाद  उपयोग  करने  की  शिक्षा  भी  नहीं  दी  गोबर  को  खड़ेडों  ,

 में दबांक₹ खांद तैयार करने कां हमारा पुराना तरीका छोड़ा जा रहा है हरेक ब्यक्ति उधंरकीं का आदी हो गया इसलिए मेंरा अनुरोध है कि उवरकों के मूल्य न बढ़ाए जाएं और राजसहायंता भी वापस न ली जाए । कटीनाशक दवाओं के मूल्य बहुत अधिक है । इन पर उपयुक्त नियन्त्रण नहीं है । इस बारे मैं तो फैक्ट्रिवों की मममानी चलती वे इसके मूल्य निर्धारित करते हैं और घटिया किस्म की कीटता शक दवाएं तैयांर॑ कर॑ रहे हैं और कृषक उन्हें खरीद रहे परिणाम स्वरूप उन्हें इससे अधिक लाभ नहीं ही रहा । उनकी फंसल वॉास्तक में मेष्ट ही जातीਂ वे फसल नहीं बचा सके । मैं समझतम हूं कि कृषक एक उत्पादक हैं । उसे इसके प्रति सहानुभूति बरती जानी चांहिए उदाहरण के लिए मेरे अपने राज्य में ही हमने भयंकर बाढ़ का सामना किया है । आधा कर्नाटक वर्षा की कमी से प्रभावित हुआ है और जब पर्याप्त वर्षा होती है तो आप्लावना की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं । वर्षा नियमित रूप से नहीं ही रहीं गीली भूमि के अतिरिक्त सूखी भूमि न॑ंष्ट हों रही वहां पर फसल लगभग सूख गई है । इसलिए कृषि तो वास्तत में मानसून पर निर्भर ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया हैं कि पांती उपलब्ध इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृषि को उद्योग के बराबर माना जॉएं । कृषक के मारे पर सहानुभूत्तिपूवंक कार्यवाही की जाए क्योंकि वह तो उत्पांदक मैं कृषि उपकरणों का मुद्दा लेता हूं । कृषि मदों के उत्पादन तथा उपकरणों के मूल्य के बीच संभानताਂ नहीं है । कृषि उ4करंणों के भूल्य बहुत ही अधिक निर्धारित किये जा रहे हैं । इसलिए मेरा अनुरोछ हैं कि इस बारे में भी समानता लायी अन्त में मैं नियभित बाजार उपकर एम० पर कुछ कहना चाहूंगा । हमारे राज्य में जैब यह शुंर हुंआ था तब यहँ कहा गया था कि जों भी उपकर एंकंत्र उसे ग्रामीण कूंषिं उत्पादों को बाजार में लाने जैसे कार्यो पर खर्च फिया लेकिन इस उहँ श्य पर एक पँँसां भौं खंर्च नहीं किका आ रहा | अगर धनराशि उपलब्ध है तो सावंजनिक निर्माण विभाग इसे खर्च करेमा अथवा करिफ्कको यह कार्य करना होगा । जिला परिषद इस कार्यों पर धनराशि खर्च करने की स्थित्ति में नहीं हैं । सावंजनिक निर्माण विभाग भी ऐसा करने में असमर्थ जब आपने इस सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत किया थ्य उपकर लगाने का आश्वासन दिया उसका क्या हुआ ? आप इस उपकर का दुरुपयोग कर रहे आप इस धनराशि को किंसी अन्य कार्य पर खच्॑ करके इसका दुरुपयोग कर रहे हैं । वास्तव में कृषक उपक्र को अन्य लोगों के लाभ के लिए दे रहा वह बरसात के दिनों में अपना माल बाजार में नहीं लम्सकता क्योंकि सड़कों की दशा बहुत खराब इसलिए मैं माननीय कृषि मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि बढ इस मुद्दे पर गोर करें । मुझे कहुत खुशी है कि मामनीय अध्यक्ष ने मुझे बोलने के लिए कुछ समय इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । प्रा्मीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री जो० : अध्यक्ष रूरल मेंट डिपार्टमेंट ने गांव-गांव के अन्दर डेवलपमेंट के लिए कई प्रोग्राम कार्यान्वयन हेतु लिए इस क्लि को लेकर रूरल डेवलपमेंट द्वारा डिपार्टमेंट पंचायती राज बिल को पास कराने का निश्चय हुआ
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 स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  जब  प्रधान  मंत्री  संविधान  के  64  अमेंडमेंट  बिल  को  उन्हींने  लौक  सैंभा  में

 कार्णਂ  कराने  के  राज्य  ता  में  भेजा  वा  |  जहां  फस  नहीं  हो  सका  ।  मगर  इस  मर्तका  इसे  पंचायती

 थिल  की  खंदन  में  लाने  के  लिए  हमारे  ब्राइम  मिनिह्टर  मे  बरप  आफ  मिनिस्टर्से  की  कमेटी  कायम  की

 ।  है  क्पोकि  विस्थनन्थ  जैत्तंव  साहक  जब  प्रधानमंत्री  वे  उस  वक्त  पूरे  स्टेट  के  चीफ  भिनिस्टरों  को  कुलायां
 और  इसेमें  काफी  चेंजितें  लाकर  इस  बिक  को  तैयार  किया  फिर  अभी  भी  औज  हंग  उस  जिल  को

 पेश  करने  की  कोशिश  करेंगे  और  इस  पंचायती  राज  बिल  को  पास  कराने  की  कोशिश

 आप  जानते  हीं  हैँ  कि  देश  में  तरहे-तरह  कीਂ  पंचायत  समितियां  पंचायत  कमेटीज  विलेज

 इसे  देश  में  पचि  लाख  से  ज्वादों  गाव  हैं  और  वॉच  लीौख॑  गांवों  के  अन्दर  जो  डेवलपरणेट  होना
 |

 नहीं  हुआ  अभी  तक  भी  पूरे  देश  के  गांचों  में  ठीक  तरह  से  रोंड्स  नहीं  मैने  इस

 |  फौलियीं  को  लेने  के  बांदे  सारे  देश  के  गांवीँ  की  संड़की  को  मुंख्य  सड़कों  सेਂ  जोड़ने  के  लिए  कितने  पैसे  की

 जरूरतं  मैंने  इंसका  एंस्टीमैंट  तौं  मालूम  हुंआ  16,000  करोड़  रुपएं  की  जरूरत

 देश  को  आजाद  हुए  45  साल  हो  मगर  गांवों  के  लिए  कनेक्टेड  रोड्स  नहीं  तो  उसके

 लिए  डिपार्टमेंट  कीं  तरफ  से  और  दूसरे  वालंटरी  आगंनाइजेशन  की  तरफ  से  भी  हम  कोशिंश  कर  रहे  हैं
 कि  इन  सारे  गांवों  के  लिए  रोड्स  किस  तरह  से  लाई  यह  काम  बहुत  ही  जरूरी  है  क्योंकि  अग॑र

 रोडस  का  कनेक्गन  गांवों  को  नहीं  है  तो  काश्तकारीं  के  एग्रीकल्चरिस्ट  के  लिए  और  वहां  के  लेबर

 की  जीथिक  परस्थिति  पर  भी  ज्वादां  भार  पड़  रहां  तो  उसकों  हम  हल  करने  की  कोशिश  कर  रहे
 आप ॑  जानते  हैं  कि  पंचायत्ती  राज  घिरे  को  इस॑  संत्र  में  लाने  के बाद  कम  से  कम॑  यह  महंसूंस  हो

 जाएगा
 कि  ग्रार्न  पंचायत  का  जा  प्रधान  जों  सभितिं  को  सरपंच  हैं  वह  भहसूस  करने  लगे  कि  हमें  इने

 गौँधों  को  डेवेलपमेंट  करने  के  लिए  अखितियोरे  मिलीं  आज  हम  उसको  यह  कांस्टीठ्यूशैनल  अंखितियारे

 |  देंनें  जा  रहे  ठीक॑  जिस  तंरहें  से  भी  पंचायती  राज  घिल  बना  हैं  ग्राम  ब्लाक॑  लेबल  भैरें
 |  डिस्ट्रिक  लेवल  में  और  उसको  इस  कांस्टीट्यूशनली  अमेंडमेंट  होने  के  बाद  उस  गांव  मेँ  रहने  वॉले  तंथा

 जी  फ॑ग्लिक  की  तरफ  से  इलेक्ट  होते  हैं  उन्त  कोगों  को  यह  चिश्चार्स  हो  जाएगा  कि  3-4-5  साल  या  जो
 भी  मुंक्श  जिस  तरह  से  पालिफामेंट  ओर  असेन्कक््ली  के  चुनाव  होते  उनको  विश्वांस  हो  जाएगा  कि

 |
 उसी  तरह  से  हमररे  भी  चुनांव  होंगे  । जब  तक  उनको  वह  चिश्वास  नहों  होगा  तो  जक  सारी  क्हुत
 सारे  स्खेद्स  में  अभी  भी  ग्राम  पंचायत  नहीं  मगर  काम  चल  रहे  तो  उसको  कांस्टीट्यूशनल
 स्वरूप  देकर  उन  लोगों  के  अन्दर  पैदा  करने  की  जरूरत  है  ।

 |  अध्यक्ष  जीप  जानते  कि  देश  आजंद  होने  के  बाद  कई  हजार  करोड़  रुपये  गाँवों  की
 |

 इकेलप्णेट  के  लिए  खचेਂ  हुआ  मगर  जिस  तरह  सेँ  गांवों  के  अन्दर  डेवेलपमेंट  होभा  चाहिए  वैसा

 मैंट  नहीं  हुआ  आप  सं्ी  लोग  इस  वास  को  जांतते  श्री  राजीव  गांधी  जी  जब  वह  प्रंथान॑मंत्री
 तथਂ  उन्होंने  कहँ  था  कि  हजारों-करोड़ों  रुपये  शेंड्यूल्ड  शेडक्ल्ड  ट्राइब्ज  के  डेवेलप॑मैंट  के  लिए

 !
 हमले  रे  खचे  किया  उसमें

 से
 15  और  16  परसेंट  भी  हम  लोगों  के  पास  नहीं  पहुंचा  बीर्च  के

 :  लॉंगों'मे  उस  राशि  को  खत्म  फियम  यह  शूतपूर्व  प्रधाममंत्री  ने  स्टेटमेंट  दिया  था  और  इसके  बाद  यह
 |  जामेते  की  कोशिश  की  कि  ग्रामीण  विफास  किस  प्रकार  हो  रह्म  इसके  लिए  जवाहर  रोजगार  पॉजनी
 |  की  स्थापना  की  गई  ।  ग्रामीण  विकास  का  उस  वक्स  जिस  तरह  से  काम  हुआ  उसमें  भारत  सरकार  ने

 3।  करोड  रुपए  और  राज्यों  की  तरफ  से  523.335  करोड़  इस  तरह  से  लगभग  2623.33  करोड
 |  रुपये  जवाहर  रोजगार  योजना  में  इस  समप  खर्चे  हो  रहे  इस  योजना  का  मुख्य  उदश्य  माँवों  में _
 रोजजार  प्रद्दात  करता  60  परफपेंट  राशि  रोजगार  प्रदात  करते  पर  खर्च  की  जानी  है  ओर  40  परसेंट
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 श्री  जी०  वेंकटस्वामी  |  ्

 राशि  मेटीरियल  खरीदने  पर  खर्च  की  जानी  गांवों  में  जिन  लोगों  के  पास  खाने  को  नहीं  जिनको
 सीजनल  वक  नहीं  मिल  रहा  जो  बेरोजगार  उनको  रोजगार  देने  के  लिहाज  से  इस  वर्ष  मिलियन

 वैल्स  की  योजना  के  लिए  524  करोड़  रुपये  दिए  गए  ताकि  जो  छोटे  वैल्स  बाबली  उनको  जार
 कर  स्माल  फा्मंस  कासत  कर  इस  तरह  से  एक  तरफ  उनको  रोजगार  मिलेगा  और  दूसरी  तरफ
 उनकी  कास्त  इंप्रव  होगी  ।

 अध्यक्ष  इसी  तरह  से  इन्दिरा  आवास  योजना  यह  पूरी  तरह  से  भारत  सरकार  की
 योजना  है  ओर  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  के  लिए  मकान  बनाने  की  योजना  इसमें  इस
 वर्ष  157  करोड़  रुपये  स्वीकृत  किए  गए  इस  तरह  से  इन  सब  योजनाओं  के  अन्तगंत  जो  पंचायत  का
 सरपंच  प्रधान  मुखिया  उनको  चेक  द्वारा  राज्य  सरकार  के  था  भुगतान  किया
 1510.92  करोड़  रुपया  गांबों  में  चैक  के  रूप  में  ग्राम  पंचायतों  को  या  प्रधान  को  पहुंचे  ।  इस  राशि  से

 ग्रामीण  विकास  होगा  ।

 इसमें  ग्राम  प्रधान  के  लिए  एक  कंडीशन  रखी  गई  है  कि  वह  ग्राम  सभा  और  तय  करे  कि

 क्या  क्या  काम  किया  जाना  है  ।  उनके  हाथ  में  अधिकार  आने  के  बाद  बहुत  सारे  गांवों  में  विकास  का  काम

 चल  रहा  है  और  ग्रामीण  विकास  का  काम  शुरू  हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  कई  माननीय  सदस्यों  ने  फण्ड्स  के  मिस-यूज  होने  की  तरफ  ध्यान  आकर्षित
 किया  मैं  समझता  हूं  कि  गांव  की  निर्वाचित  संस्था  के  हाथ  में  पैसा  देकर  सारा  काम  कराने  का  काम
 किया  गया  है  और  इसके  द्वारा  सन््तोषजनक  तरीके  से  अच्छा  काम  हो  रहा  हो  सकता  है  कि  इसके
 अन्दर  कुछ  खामियां  भी  हों  ओर  कई  जगहों  पर  फण्ड्स  का  मिसयूज  हो  रहा  उन  खामियों  को  दूर
 करने  के  लिए  स्टेट  की  टीम्स  जा  रही  हैं  और  भारत  सरकार  भी  टीम  भेजकर  चंक  कर  रही  है  ताकि

 फण्ड्स  का  कहीं  मिसयूज  न  हो  ।

 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  इसमें  हर  साल  90  करोड़  मेनडेज  रोजगार  दिया  जा  रहा  है  जो

 पहले  नहीं  सीजनल  बर्कर्स  जो  भूखे  रहते  उनको  जवाहर  रोजगार  योजना  से  फायदा  हो  रहा
 मैं  समझता  हूं  कि जवाहर  रोजगार  योजना  और  आगे  बढ ़गी  और  ग्रामीण  क्षेत्र  इससे  फायदा  उठाएंगे  ।

 लैंड  सीलिंग  की  प्राबलम  के  बारे  में  आप  जानते  कई  सालों  से  अलग-अलग  राज्य  लैंड
 रिफामं  को  लैंड  सीलिंग  एक्ट  की  तरह  अमल  करने  की  कोशिश  कर  रहे  आपको  मालूम  है  कि
 ज॑मींदारी  सिस्टम  को  खत्म  करने  के  बाद  जो  जमींदारों  से  ली हुई  जमीन  है  तकरीबन  6  मिलियन

 हैक्टेयर  वेस्ट  जो  राज्यों  की  भी  भूमिहीनों  बाट  दी  गई  है  ।  टेनेन्ट्स  के  लिए  एक्वायर  की  हुई  लैंड
 7.72  मिलियन  हैक्टेयर  है  जिससे  टेनेन्ट्स  को  ओनरशिप  मिल  चुकी  है  ।  टेनेन्ट्स  को  जमीन  दी  गई
 यह  सब  होने  के  बावजूद  भी  स्टेट्स  की  जो  सरप्लस  लेंड  वह  भी  दी  गई  अभी  तक  बेनामी  लैंड
 की  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  बेनामी  लैंड  बहुत  बड़े-बड़े  लोगों  के  हाथ  में  उसकी  छानबीन
 करने  के  लिए  सभी  पार्टियों  के  मंम्बर्स  हाथ  बटाएं  नहीं  तो  यह  सामने  नहीं  आने  वाली  जब  तक  यह
 सामने  नहीं  आयेगी  तो  गांव  के  अन्दर  जो  गरीब  जमीन  के  लिए  तरस  रहा  है  उसको  कब  जमीन  मिलेगी  ।

 )

 ओ  सेयद  मसूदल  हुसन  :
 पोलिटिकल  बिल  के  बिना  आप  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।

 अपनी  पार्टी की  नीयत  साफ  कीजिए  ।
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 श्री  जी०  बेंकटस्वामी  :  बहत  सारी  चीजें  मैं  हाऊस  में  नहीं  बता  सभी  मैम्बस  इस  सदन  से
 रू  करें  तो  मैं  समझता  हूं  कि  देश  में  जो  बेनामी  लैंड  वह  बाहर  आ  सकती दर तर

 +  ओ  सैयद  मसू दल  हुसेन  :  सी०  पी०  एम०  पार्टी  से  हूं  और  तंयार  हूं  ।

 |  श्री  जी०  बेंकटस्वाभी  :  मैं  भी  त॑यार  हूं  ।  मेरे  पास  एक  एकड़  भी  जमीन  नहीं  है  ।  .

 ।  श्री  इन्रजोत  :  जिनके  पास  जमीन  है  तो  उनकी  लिस्ट  सदन  के  पटल  पर  रखने  के

 लिए  तैयार  हैं  ताकि  हम  आगे  बढ़  सके  ।

 |  मैं  यह  सुझाव  दे  रहा  हूं  कि  मैम्बस  आगे  बढ़े  ।  जो  भी  लिस्ट  उसको  मैं  रखने  के  लिए
 तियार  हूं  ।  मैम्बर्स  का  आगे  बढ़ने  का  मतलब  है  कि  आगे  बढ़कर  बताएं  कि  किसके  पास  कितनी  जमीन

 '  है  ।  )

 श्री  राम  नाईक  :  आपने  कहा  कि  म॑म्बर्स  ऐसा  कह  रहे  हैं  तो  यह  सीरियस  चार्ज

 है  ।  )

 थ्री  जी०  वेंकटस्थामी  :  मैने  कहा  कि  मैम्बर्स  इसको  हाथ  में  लें  और  आगे  बढ़  ।

 शो  राम  विलास  पासवान  :  आल  पार्टीज  की  एक  कमेटी  बना  दीजिए  जिससे  मंम्बर्स  घूम  घूमकर
 बता  सर्के  कि  किसके  पास  कितनी  जमीन  है  ।

 भरी  जी०  बेंकटस्वामी  :  मैंने  कहा  कि  बुनियांद  यहां  से  शुरू  हो  बेनामी  ताकि  देश  के  अन्दर
 लोगों  की  आंखें  खूल  सकें  और  बेनामी  बाहर  आ  सके  ।  जो  ख्वाब  गांधी  जी  और  इन्दिरा  जी  ने  देखे
 उसको  पूरा  करने  के  लिए  आप  और  हम  सब  मिलकर  काम  पूरा  सकते  हैं  ।  मैं  इस  लैंड  सीलिग  के  बारे  में
 इसलिए  ज्यादा  जोर  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  देश  का  स्वरूप  बदलना  है  और  गांव-ग्रांव  के  स्वरूप  को
 बदलना  है  ।  गांधी  जी  का  जो  ग्राम  स्वराज  का  सपना  है  उसको  पूरा  करने  की  बात  आज  भी  गंवों

 में  बिजली  नहीं  है  ।

 2.30  श्र०  प०

 महोदय  पीठासोन

 आज  भी  कई  गांवों  में  रोड्स  नहीं  हैं  .  कई  गांव  ऐसे  हैं  जहां  इन्दिरा  आबास  योजना  आने  के

 बावजूद  भी  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  को  मकान  नहीं  मिल  पाये  इन  मकानों  के  लिए
 इस  मतेंबा  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  हमने  कुछ  वालंटियर  आर्गेनाइजेशंस  से  भी  मदद  ली  है  और  जिनके
 पास  मकान  नहीं  हैं  उनको  मकान  देने  की  कोई  योजना  तैयार  करने  जा  रहे  हैं  ।

 इस  बजट  में  मुश्किलों  के बावजूद  भी  250  करोड़  अतिरिक्त  रुपये  पेयजल  के  बारे  में  खर्च  करने
 ॥का  प्रावधान  सातवीं  योजना  में  हमारे  देश  में  1,60,000  गांव  प्राब्लम  विलेज  के  तहत  आते

 हमने  1,50,000  गांवों  को  इस  वर्ष  मार्च  तक  इस  समस्या  से  सोल्व  किया  है  और  करीब  5.3  हजार
 ऐसे  गांव  हैं  जो  कि  समस्याग्रस्त  उनके  लिए  हमसे  यह  घनराशि  रखी  जिन  गांवों  में  पीने  का  पानी
 नहीं  है  वहां  हम  पीते  के  पाती  का  प्रवन्ध  करेंग  और  फिल्टर  द्वारा  वहां  पीने  के  योग्य  पानी  की  व्यवस्था

 जहां  खोदकर  पाती  नहीं  निकल  सकता  ऐसे  भी  गांव  हैं  वे  ज्यादातर  पहाड़ी  इलाको ंमें  हैं
 **

 भरी  अम्यूब  खां  :  राजस्थान  में  भी  हैं  ।

 a
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 शओ  स्रेंकटस्वामी  :  ढ्रहां  श्र  भ्री  हैं  ।  शेस़े  हल्ककों  के  लिछ  हम्र  कोशिस्ध  कर  इड़े  हैं  कि  वहां
 समस्या  का  सख्रफन्न  हो  ।  मैं  ज्मद्वा  ्रमग्र  तहीं  लेते  हुए  इब्रक्  ही  कहना  ढ़ाहता  हूं  क्रि  रूकूल  डकछप्रम्मेंट
 के  लिए  जिस  तरह  से  काम  शुरू  हुआ  है  उसको  आगे  बढ़ाते  के  लिए  हम  कोशिश  करेंगे  कि  गांवों  में  जो
 गरीब  लोग  हैं

 ॥

 श्री  मणि  शंकर  अय्यर  :  मंत्री  मह्रोदय  अपना  भ्राषश  ख़त्स  करने  के  पहले  कृपया

 यह  बतायें  कि  जो  कांग्रेस  के  चुनाव  घोषणा-पत्र  में  सबसे  पहली  प्रतिज्ञा  हमने  की  थी  कि  संविधान  में
 संशोधन  करने  के  लिए  पंचायती  राज  और  नगर  पालिका  पर  विधेयक  पहले  100  रोज  के  अन्दर
 इसके  बारे  भें  आपका  क्या  इरादा  सरकार  पंचायती  खज  जिधेयक  ला  रही  है  का  बहीं  ?

 श्री  जो०  बेंकटस्वामो  :  मैंने  शुरू  में  ही  इसके  बारे  में  कहा  आप  शायद  तब  यहां  नहीं
 ग्रुप  आफ  मिनिस्टर्स  की  सब  कमेटी  बनी  है  उसमें  यह  मामला  आ  रहा  है  ।  हम  पंचायती  राज  बिल  को
 लाने  की  पूरी  कोशिश  कर  रहे

 मैं  ज्यादा  समय  नहीं  लेते  हुए  उपाध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  ग्रामीण
 विकास  के  लिए  माननीय  सदस्कों  ने  जो  राय  दी  है  उसके  लिए  हम  कोशिश  करेंगे  कि  हमारा  विभाग  कैसे

 इसकते  कर्स्स्सल्दित  करे  ।  जो  बहुत  सारे  कटसोश्ंस  आगे  हें  प्ररफ्रेश  बिक  के  मेरा  ऋक्ाह  हे  कि
 वे  अपने  कटमोशंस  वापस  ले  लें  ताकि  हम  विक्प्नाम्न  की  अगफ  अग्रे  ब्रढ़  और  खंकों  में  जो  अंबेड़ा  है
 उसको  रोशनी  में  तब्दील  करने  की  कोशिश  करें  ।  इन  चन्द  अलफाज्  के  स्राथ  मैं  अप्रना  भाषण  समाप्त
 करता  हूं  ।

 जी  सेयद  मसू बल  हुसैन  :  इस  मांग  पर  10  घंटे  अनलाट  हुए  लेकिन  अब  तक  16  थंटे  हो  चुके
 हमारी  पार्टी  को  37  मिनट  अलाट  हुए  लेकिन  हमारे  दो  सदस्य  ही  कषोले  क्या  हमें  और  समय

 तहीं  मिलेगा  ।  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सही  है  कि  केकल  वो  जोड़ें  अये  की  ओलना  है--श्री  चोक््का  राव  जुव्वादी
 क्षौर  श्लरीमतवी  बासव  राजेश्वरी  ।  इसके  बाद  ग्राननीय  मंत्री  झह्मेदय  इसका  हर

 अनी  सेज्रद  बसूदल  हुझ्ेन  :  छोटे  जिनमें  दो  का  तीब  सदस्य  फ्हमे  ही  |  मिदट  से

 चुके  हैं  ।

 श्री  ई०  अहमद  :  यह  सही  नहीं  है  ।

 श्री  सेय्रद  मसू  दस्त  हसन  :  ग्रह  सही  है  ।  हस  34  सदस्य  हैं  ।

 ज़्वाप्कक्ष  महोद्रय  :  पहले  यह  देखें  कि  कोई  अन्याय  हुआ  की  है  या  जहीं  ।

 क्री  ई०  अहनद  :  जितना  समय  छोटे  दलों  को  दिया  जाना  था  वह  दिया  गया  छोटे
 दलों  को  कोई  विशेष  लाभ  नहीं  दिया  ग्रया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चोक््का  राव  जुव्वादी  ।
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 |
 ॥  शी  जे०  चौक्का  रॉंच  माननीय  डिप्टी  स्पीकरे  में  लिमिस्टी  ऑफ  एग्री

 फूँड  एण्डः  रूस्ल  डेक्लेप॑मेंट  की  डिर्मा्ड्स  की  ताईदें  करते  हुए  ऑफ  मध्य  कुछ  सुज्ौवਂ  देनी

 चाहता  हूं  ।

 डिप्टी  स्फीकर  हमने  काफी  हासिल  की  है  ।  अनाज  काफी  पैक  कर  रहे  हैं  +
 हमारे  साइंटिस्ट्स  के  जो  रिसत्चे  केन्द्र  हैं  और  किसानों  की  हमने  कामयाबीः  इकसिलਂ
 की  मगर  सरकार  की  तरफ  से  या  किसी  फलिटिकल  पार्टी  की  तरफ-से  देश  के  उन  70  प्रश्लित्त
 ल्पेमरें  के  जिन  पर  सारा  देश  आक्षरिति  जितना  ऋहिए  उतना  नहीं  कर  रहेः  हैं  ।  में
 तो  सस्डंटिस्ट्स  और  किसकमों  मुबारककद  देना  ऋहता  हूं  जो  देलः  क्चः  रहे  हैं  ।  हुमकरे  रूस्ल  के

 किसरनਂ  एग्रीकल्करिस्ट्स  लेकर  मांव  में  रहने  काले  आर्टिजन्स  हैं  जिभकी  संख्के  7७  प्रतिशक्त  से
 ज्यादा  वे  लोगः  दरिद्व  रेख  से  नीचे  इनकी  संख्या  50  फ्रत्ति  भक्त  उमकोः  आशे  लਂ  रहे  हैं  ।  जोः '
 लोग  सत्ता  में  या  जो  अपोजी शन  पार्टीज  में  इस  प्रकार  की  राजनीति  कब  तक  चलती  रहेगी  ?  अभी

 हमारे  साबिक  प्रधानमंत्री  ने  कृषि  नीति  के  बारे  में  बात  की  जो  भी  प्रधानमंत्री  आते  या  पीछे  श्रा
 देवीलाल  जी  आये--सब  कृषि  नौति--क्ृषषि  नीति  कहते  रहे  लेकिन  बहु  कब  होगी  ?  जब  श्री  कलराम
 जाखड़  किसानों  के  लीडर  आखिर  कृषि  नीति  कब  होगी  ?  मैं  कहता  हूं  कि  सरकार  क्रिटिसिज्म
 न  करे  ।  सदन  की  तमाम  पार्मटियां  एक  होकर  लड़ी  इसलिए  केवल  अपने  लिए  किसानों  के  लिए
 इस  नीति  को  मनवाना  इसको  म्यूचअल  डिस्कशन  के  साथ  करना  अभीਂ  यह  कह्म  गया  कि
 मेंट  कितना  कर  रहे  हैं  ?  अभी  श्री  वी०  फी०  सिंह  ने  बताया  कि  प्लानਂ  में  एग्रीकल्वरिशिस्ठट्स

 कि  लिख  कितना  इन्त्रेस्ट  कर  रहे  इरशीगेशनਂ  में  11.3  फीसदी  करते  एग्रीकल्चर  में  8.6  प्रतिशत
 छठी  प्लान  में  इरीगेशन  में  10  प्रतिशत  हो  गया  और  एग्रीकल्चरु  में  6  फीसदी  झो  7 कीं  प्लफ्न

 में  इरीगेशन  में  9  फीसदी  और  एग्रीकल्चर  में  5.9  प्रतिशत  हो  गया  ।  हमारे  भूतपूक्त  प्रध्ममंत्री
 जानते  हैं  कि  इसमें  रोड़ा  कौन  अटका  रहा  है  ?  हम  क्यों  नहीं  हो  रहे  जो-रूरल  किसान  हैँ

 मजदूर  हैं  वे  मुतहद  नहीं  हो  रहे  वोटों  की  राजनीति  में  जो  कैपटलिस्ट्स  वे  अरबन  डेवलेप  कर
 रहे  हैं  और  रूरल  एरियाज  को  एक्स्प्लायट  करते  आ  रहे  इस  प्रकार  अरबन  और  रूरल  तनाव  क्छू

 है  ।  ऋजादी  बाद  भी  यही  हो  रहा

 —  अमल  कक  =  ब्

 डिप्टी  स्पीकर  अभी  हमारे  रूरल  डेवलेपमेंट  के  मिनिस्टर  लैंड  रिफास्सं  के  बारे  मेँ  कहे  रहें
 उसके  बारे  में  क्यों  अमल  नहीं  हुआ  ?  अभी  कह  रहे  थे  कि  राजनीति  की  सक्ता  चाहे  कांग्रेस  हो

 चाहें  जनता  दल  हो  या  कोई  और  वे-बेनामी  ट्रांजेक्शन  करते  हैं  ।  वे  उनका  नाम  नहीं
 लेते  ?  इन  पाटियों  का  एक  कमिट्मेंट  होना  चाहिए  कि  हर  पार्टी  के  मैम्बर  ईमानदारी  से  कमिंट
 करना  चाहिए  तो  बराबर  बेनामी  लोग  बाहर  तिकल  सकते  जो  राजनीति  की  त्तत्ता  में  पर
 लाइए  ।.  पासवान  अभी  यहां  बंठे  हुए  अगर  आप  सत्ता  में  रहे  तो  आपकी  गवर्नमेंट  उनका  नाम

 आप  एक  करते  आप  आज  गवनंभेंट  के  सामने  दरख्बास्त  कर  पब्लिक
 जीटेशन  कर  उनको  संगठित  करें  कि  जो  बेनामी  लोग  हो  रहे  उनको  बाहर  निकालना  पड़ेगा  ।  आपें

 यहां  बैठे  केवल  भाषण  करने  से  काम  नहीं  होगा  ।  आप॑  किगानों  को  संगठित  करेंगे  या  नहीं

 श्रीं  राम  बिलांस  पासंवोन  :  जिसके  पास  सें  बेनामी  जंमीन  उंसको  एम०  पी०  के  लिए  टिकट
 ही  नहीं

 जो०  स्वामी  :  आपਂ  हर  पार्टी  कीਂ  तरफ  से  छिसाइस  करें+



 अनुदानों  की  मांगें  1991-92  3  1991

 ओ  जे  ०  चोक्का  राव  :  मैं  व्यक्तिगत  राजनीति  में  किसी  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  वह  चाहे
 आपकी  पार्टी  में  हो  या  मेरी  पार्टी  में  ।  गवनंमेंट  अगर  सत्ता  में  मिस्टिर  अगर  कमिटेड  राजनीति
 के  जो  लोग  चाहे  किसी  पार्टी  का  बेनामी  है  तो  उन्हें  बाहर  निकल  आओ  ।  अगर  आप  उनको
 नहीं  लाते  हैं  तो  लोगों  में  जागृति  आनी  चाहिए  चाहे  कोई  गवनंमेंट  वह  मुत्तहिद  होकर  इनको  बाहंर

 लाए  और  समाज  के  सामने  खड़ा  करें  ।  ये  लोग  ऐसी  गलतियां  करके  रूरल  एरिया  के  लोगों  को  बदनाम
 कर  रहे  एक  नारा  हो  गया  है  अबंन  सीलिंग  का  ।  कोई  गवर्नमेंट  सत्ता  में  अबंन  सीलिग  उसने
 कितना  किया  ?  वह  रिश्वत  लेने  पैसा  कमाने  का  धंधा  बन  गया  है  ।  इसीलिए  जो  कमिटेड  लोग
 और  रूरल  एरिया  के  साथ  काम  कर  रहे  है  किसी  पार्टी  के  संगठित  जब  तक  किसान

 पूरे  देश  के  किसान  लीडर  एग्रीकल्चर  लेबर  का  इत्मीनान  हासिल  नहीं  कर  तब  तक  वे

 बिल्कुल  किसान  लीडर  नहीं  कहला  सकते  ।  जो  लीडर  एग्रीकल्चर  लेबर  का  कान्फीडेंस  नहीं  प्राप्त  करता
 तब  तक  वह  किसानों  के  लिए  न्याय  कर  सकता  मुझे  सिर्फ  दो-तीन  मिनट  और

 फर्टिलाइजर के  बारे  में  जो  सब्सिडी  निकाली  उसका  हरेक  को  दुख  क्यों  निकाली  .
 आधथिक  परिस्थिति  खराब  इसलिए  फाइनेंस  मिनिस्टर  ने  कहा  कि  ये  दो  हजार  करोड़  की
 सब्सिडी  निकालो  ।  जब  एक  एजीटेशन  हुआ  तो  माजिनल  और  स्माल  फामंस  को  सब्सिडी  देने  के  लिए
 वायदा  किया  मगर  आज  बलराम  जाखड़  से  लेकर  अपोजीशन  में  भी  कोई  गवनंमेंट  को  कहता  नहीं
 आज  दो  हजार  करोड़  किन  पर  वजन  डालना  चाहिए  गवनंमेंट  जो  कंपिटलिस्ट  लक्जरी  गुड़ज
 से  नाजायज  फायदा  उठा  रहे  उन  पर  डालना  चाहिए  था  ।  स्माल  फार्मस  और  मारजिनल  फार्मर्स  की
 सब्सिडी  पर  अमल  नहीं  करप्शन  होगा  ।  आज  हम  पोलिटिकल  पार्टीज  कहां  पर  अगर  गांवों
 का  जो  स्माल  और  मार्जनल  फामर  उसे  हम  एक  सहूलियत दे  रहे  हैं  परन्तु  उस  तक  उस  सहूलियत
 को  नहीं  पहुंचा  सकते  तो  हम  किसलिए  सूरत  दिखाएं  ?  यह  सही  है  ।  यह  लागू  होना  मुश्किल  है  ।  कारण
 क्या  है  कि  पोलिटिकल  पार्टीज  में  कमिटमेंट  नहीं  सिफं  वोट  लेने  के  लिए  हम  नारे  लगाते  अगर
 प्रधानमंत्री  पी०  वी०  नरसिहराव  ने  किया  है  तो  उसको  कामयाब  कराना  है  तो  फिर  यह  बलराम  जाखड़
 से  ज्यादा  पासवान  की  जिम्मेदारी  है  क्योंकि  आज  तक  फटिलाइजर  पंजाब  और  क॒छ  स्टेट  के
 बड़े  काश्तकार  इस्तेमाल  कर  रहे  आज  बिहार  के  देहात  वाले  जो  स्माल  मार्जनल  फार्म  हैं  ,  उनको
 इरीगेशनल  फैसिलिटीज  तक  नहीं  उनको  काश्त  करने  फे  लिए  ओर  इरीगेशनल  फैसिलिटीज
 दीजिए  ।

 अब  लैंड  सीलिंग  की  बात  लैंड  सीलिग  में  आप  जितनी  जमीन  बांटिए  ।  आज  बांटने  वाला
 खुश  आपने  जमीन  बांट  दी  ।  उस  जमीन  में  पानी  है  ?  वह  जमीन  काश्त  के  लिए  ठीक  यह  तमाम
 राजनीतिकरण  हो  रहा  लैंड  सीलिंग  में  सरप्लस  लैंड  सरकारी  लैंड  अगर  हो  सकता  है  तो  लैंड
 सीलिंग  के  अलावा  जमीन  पर  आप  जो

 करोड़ों  रुपये  बरबाद  कर  रहे  इससे  जो  गरीब  मजदूर  हैं
 उनको  पूरी  सहलियतें  देनी  चाहिए  ।  जब  तक  हम  राजनीति  के  लोग  ठीक  नहीं  ये  गांव  की  हालत
 सुधरने  वाली  नहीं  मैं  एक  उदाहरण  देता  हूं  कि  जब  पंचायत  राज  राजीव  गांधी  जी  लाए  तो
 बिल  आ  गया  ।

 मैं  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी  से  भी  कहूंगा  कि  जब  तक  इस  रिवोल्यूशन  में  हम  सबका  सहयोग बी  में  चाहे  ee a  हू
 नहीं  कोई  हमें  सफलता  नहीं  मिलेगी  ।  चाहे  राज्य  सभा  में  असैम्बलीज  में  हमें  वीकर
 सैक्शन्स को  प्रतिनिधित्व  देना  ही  उनको  अधिकार  देने  मगर  आपके  जमाने  में  जो  पंचायत
 बिल  उसमें  क्या  है  ।  शायद  आपको  तनालूम  हो  या  न  हो  लेकिन  वह्  बिल  सदन  में  इंट्रोड्यूस  हुआ
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 ग्म्ग््ग्््ण्््म्ण्  न  —

 इसलिए  आप  यहां  जो  सब-कमेटी  आफ  कैबिनेट  की  रिकमँण्डेणन  पर  बिल  लाए  उसके  बदले

 आप  पंचायती  राज  एक्ट
 में

 परिवर्तन  एग्रीकल्चरल  लेबर  को  उसमे  रिप्रेजैन्टेशन  आटिसन्स
 को  रिप्र  जेन्टेशन  स्माल  एण्ड  माजिनल  फामर्मर्स  को  उसमें  रिप्र  जैन्टेशन  दीजिये  और  जो  लोग
 देहातों  में  रहते  गरीब  यदि  कुछ  गांव  में  नहीं  भी  रहते  शहरों  में  आकर  अपना  कोई  रोजगार
 करते  मजदूरी  करते  हैं  पेट  पालने  के  यदि  उनकी  जमीन  गांव  में  तो  आज  स्थिति  यह  है  कि
 गांव  की  वोटर  लिस्ट  में  उनका  नाम  नहीं  है  ।  ऐसे  श्रमिकों  को  पंचायत  में  किसी  तरह  के  अधिकार  नहीं  हैं
 जबकि  होने  चाहिए  ।  हमारा  प्लानिंग  कमीशन  भी  उनके  बारे  में  नहीं  सोचता  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  प्लान

 हमारे  यहां  से  मगर  उनकी  इम्पलीमैंटेशन  का  अधिकार  पंचायतों  को  होना  प्लानिंग
 शन  पर  यदि  यह  जिम्मेदारी  छोड़ी  जाएगी  तो  उससे  किसानों  का  भंला  होने  वाला  नहीं  है  ।  जब
 तक  इस  व्यवस्था  में  चेंज  नहीं  हमें  कामयाबी  नहीं  मिल  सकती  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  अलग
 अलग  पार्टीज  की  भावना  से  ऊपर  सबको  मिलकर  काम  करना  चाहिए  ।

 विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी  मैं  नहीं  जानता  कि  अब  दोबारा  आपको  मौका  मिलेगा
 या  नहीं  मिलेगा  ।  आप  फिर  प्रधानमंत्री  बनेंगे  या  नहीं  बनेंगे  और  जनता  पार्टी  आपको  कहां  ले
 कंसे  ले  इसे  आप  अच्छी  तरह  जानते  हैं  मगर  आपकी  ओर  से  जो  नारा  लगा  श्रमिकों  को
 न्याय  उसे  हासिल  करने  के  आपके  बाजू  में  जो  पासवान  जी  बेठे  उन्हें  आप  मजबूती
 रहनुमाई  दीजिये  ।  आप  पार्टी  भावना  से  ऊपर  उठकर  श्रमिकों  में  एकता  लाने  की  कोशिश  कीजिए  ताकि
 लैंड  सीलिंग  भी  हो  और  सभी  हरिजन  आदिवासियों  की  जमीनें  भी  महफूज  रह  आज  हरिजन
 आदिवासियों  की  जमीनों  पर  दूसरे  लोगों  ने  कब्जा  किया  हुआ  है  और  यदि  कुछ  हरिजन  आदिवासियों  के
 पास  जमीनें  हैं  भी  तो  न  उसमें  सिंचाई  की  सुविधा  न  पानी  की  व्यवस्था  न  दूसरी  सुविधाएं
 लब्ध  हैं  ।  आप  उन्हें  पानी  की  सुविधा  फ्री  एजूकेशन  चाहे  वह  माइनर  इरीगेशन  हो  या
 बैल  से  सिंचाई  की  जाती  मगर  उसे  किसान  आज  स्थिति  यह  है  कि  वह  खेती  को  छोड़कर

 मजदूरी  के  लिए  भागता  आप  उसे  आगे

 यद्यपि  मैं  कई  सुझाव  आपके  सामने  रखना  चाहता  था  परन्तु  समय  की  पाबन्दी  के  कारण  मुझे
 एक-दो  सुझाव  देकर  समाप्त  करना  होगा  ।  हमारी  पार्टी  भी  जब  हम  चाहते  हैं  तो  बहुत  कम  समय

 देती  यह  बड़ी  बदकिस्मती  की  बात  विचार  करने  की  बात  मगर  ऐसे  आईटम्स  चाहे  कोई
 लैफटिस्ट  जनता  दल  का  हो  या  किसी  दूसरी  पार्टी  का  हमारे  बुनियादी  डिफरेंसेज  बी०जे०पी०  के
 साथ  फिर  भी  ऐसे  कार्यक्रमों  में  हम  सब  मिलकर  काम  करें  ओर  समाज  को  न्याय  दिलाने  के  कामों  में
 हम  सबको  मिलकर  काम  करना  चाहिए  ।

 मैं  जानता  हूं  कि आप  कुछ  करना  चाहते  हैं  मगर  कंबिनेट  में  या  दूसरी  तरफ  से  आपको  मजबूती
 नहीं  मिल  रही  है  और  यह  तभी  हो  सकता  है  जब  सब  मिलकर  काम  मैं  समझता  हूं  कि  सब  लोग
 इस  मामले  में  एकमत  हैं  कि  समाज  के  कमजोर  और  गरीब  वर्ग  को  ऊपर  उठाना  हम  सब  चाहते  हैं

 कि  मेहनतकश  लोगों  ईमानदार  लोगों  को  आगे  बढ़ने  का  मौका  मिले  और  इस  देश  के  किसानों  का
 फायदा  मगर  चाहते  हुए  भी  आज  कुछ  होता  नहीं  लोन  लेने  के  लिए  यदि  किसान  जाता है  तो
 उसे  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  हमारी  सभी  संस्थाएं  कमजोर  हो  गई

 रेटिव  मूवमैंट  कमजोर  सा  हो  गया  उसे  पूरी  सहायता  भी  नहीं  मिलती

 उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  बात  मैं  कह  रह  हूँ  कि  हम  चाहे
 किसी  भी पार्टी  से  सम्बन्ध  रखते  आपके  जरिये  मैं  इस  देश  के  लोगों  से  भी  अपील  करना  चाहता  हूं
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 कर  ज्ञो  षऋममिक  जे  गीज़ीशियरस  सरस्न  ये  मास  अेश्  क्र  संगठित  हो  ज्सयें  अपने  अ्फ्िका  रो  के
 फिए  ।  ऋदि  क्षार्द्नीकक़ी  के  कस़पर  श्र  कल्ेंग्े  को  कुछ  झसिल  होने  द्राज़  वहीं  है  ।  हो  देद्वात्ों में  रहते
 कात्रे  ज्सेम्न  अन्हें  फ्री  क्ाक्षिए  कि  ओ्रे  अग्नतते  उेें-छोटे  को  छोड़कर  एक  झे  का  यें  तन्पक्ष

 अर्सटफत्त  छक  होकर  खड़े  छो  तभी  हम  कुछ  रुवीव  कर  सकते  हैं॥  अक्ली  ओ्दी

 श्रावज्ञा है  ओर  यही  में  ऋपके  माध्यम  भे  सारे  देश  के  लोगों  से  अभीज्ष  ऋरना  ऋहता  अन्न  ऋनोों  के

 क्रम  देने  के  ईज्नए  आप्रक्रो  ऋन््यम्राद्र  देता  हूं  ।

 ]

 खशपकाा  महत्ता  :  भी  मसूक़ल  हुसेत  4

 श्री  हुकन  अप  सभ्य  को  भी  कुछ  महत्त  जित  सदस्फों  को  ओलमने  क्रम  ख्रवश्लर
 मिलता  है  उन्हें  अधिक  सम्र्न  मिलता  है  और  जी  कद  में  कोलते  उन्हें  बहुत  कम  सजय  मिलता  है  ५

 श्ली  सैयद  भसचल  हुसैन  :  में  तो  लैंड  रिफार्म  को  टच  नहीं  करना  छलाहता
 क्ेकिन  कुछ  केसा  सकल  अ  जया  है  जिसके  करण  इस  विषय  को  टज्  करना  प्रड़  रह्म  है  ।  ईशक्षक्षमी  स्कम्करेल

 पूरे  ध्वरत  में  क्ांसी  जई  है  उसकी  1/6  केन्नल  श्वं०  श्रंभाल  में  कंठी  यई  है  कोर  उल्का  एक  ही  अऋतत्ण  श्रा  कि

 हमारे  ऋछ  ड्िल  ओ  ।  जब  हब  जम्ींक़  र.की  जमीत्  पर  कऋछुजा  करते  तब  हमें  भी  म्पक्कूत्
 होकर  क्ार्वक्त  हम  हर  भूमिहीन  को  जमीन  नहीं  दे  भ्राए से और  जिद्ने  प्री  भूम्मिहीन  हमारे  आाश्न  मे  सत्र
 हस  अस्त  को  जानसे  ओ्रे  कि  इससे  बिकनी  जमीन  ऋह  सक्नके  बंटवारे  भें  नहीं  आ  फिर  भी  जल्
 जमीन  धर  अकजा  कप्जे  तत  हुसाती  क्रार्टो  मे  केलच्नान  क्रिय  क्लो  रोज़  लाठी  लेकर  फिकसे  अह  लाठी  जम्मेम  के
 लिए  बहीं  बल्कि  स्तरमंद्रवाद़ी  ऋजस्था  के  शित्ाफ  थी  4  इसलिए  आज  अ्रं०  बंगरन्र  भें  सामंसकद  की
 कमर  टूट  मई  है  वहन  प्रंचऋषतराज  स्प्राशित  हुक  है  विद्वाउट  ज्मे  क्रहर  में  हुठे  ब्रक्तेत्र

 सिमझारत  ऋरते  ख्पवरटर  शे  अब  श्षजदूर  अआदिक्रासी  लोग  ससत्ंंज  बनते  हैं  ऊककि  दूक़्रे
 राज्यों  में  ये सरपंच  नहीं  बन  पाते  इसकी  एक  ही  वज़ह  है  कि  हरे  कहां  पं०  ब्वंग्सल  में  भूमि  श्ुक्झपर
 क्रो  लेकर  सामंत्॒ज्ाद  की  क़ृमर  तोड़  दी  |  खेर  मैं  इसके  ऊपर  बोलना  नहीं  चाहता  फिर  भी  कुछ  थोड़ा
 ज्  रैफरेंस  द्वे  दिया  है|

 ज्रिक्व  जिक्षय  श्रर  कर  ज़िस  हीज़  पर  मैं  ढ्रोज़ना  चाहता  हूं  उस  के  क्पर  इस  ग्रदत  में  ऋअऊर्ड्ा
 उसीं  हुई  है  और  अह  किफय  है  कप्ेक्षाप्  रेटित्र  मूज़मेंट  ।  ज़ाक़ड़  साहब  यहां  बे  झकटरेट  भी  कर  चुक्रे  हैं  और
 एस  में  अहुब  झक्री  म्रें  उच्के  ख्यात्र  में  व्यज्ष  अहत्ताहूं  कि  हमरे  ग्रह  दो  वर
 का  कोआपरेटिव  चल  रहा  जो  आपरेटिव  सही  मायने  में  गैत्र  तक़क़े  क्रो  सहूलिग्नत  दे  छक्कता

 बहू  द्वित्र  पर  ट्विन  घट  रा  है  ।  कोझ्मापपरेटिव  थी  फोर  टायर  सिस्टम  होता  है  और  दूसरा
 कय्रेआपरेटिव  जो  सद्ठी  माश्नने  में  फ़रेमिली  कोआपरेटिव  है  जेसे  शुगर  मिल  राइस  मिल  ऐसे

 क्ोआप्ररेटिब्न  म्लें  आप  डायरेक्ट  पैसा  दे  देते  उसके  लिए  एक  ही  एजेंसी  है  एन०  सी०  डी०  सी०  आप

 ऋाईए  म्मकीट्स  के  बारे  एग्रीकल्चए्ल  मार्कोटिग  के  बारे  में  अगर  आप  तो  मैं  आपको
 जसके  थूरे  आंकड़े  दे  सकता  प्राइमरी  एग्रीकल्चरल  को-आपसोसायटी  1974  में  2  लाख  1984"
 में  98  हजरर  रह  1987  में  90  हज्ञार  रह  गग्मीं  और  फिर  1989-90  में  87  हजार  रह  गई
 ओर  दूसरी  तरफ  एग्रो  प्रोसेसिग्न  यूनिट-शुगर  राइस  मिल्स  की  संख्या  बढ़  रही  है  और  इसके  बारे

 में  आप  जितनी  भी  सहूलियत  देते  लार्ज  मल्टीपरपज  सोसायटीज  को  आपने  कितना  पैसा

 दिया  ये  आंकड़  मेरे  पास  मैं  बताता  हूं  आपने  इसके  लिए  ।9  करोड़  रुपया  दिया  आप  शुगर
 राइस  फैक्ट्री  आदि  को  100  150  करोड़  और  200  करोड़  रुपए  दे  रहे  पूरे  फिमर्स
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 मेरे  पास  हैं  ।  तो  गरीब  तबके  के  लोगों  को  कोआपरेटिव  के  जरिये  जो  सहूलियब  क्मप  देत ेहैं  कह  कम  हो
 रही है  और  खत्म  होती  जा  रही  इसकी  संख्या  घट  रही  है  और  एन०  स्ी०  डी०  ख्री०  के
 से  आप्र  दूसरे  प्रकार  की  कोआपरेटिव  को  बढ़ावा  दे  रहे  सही  ब्रात  तो  यह  है
 स्टेट  सब्जैक्ट  ज्ञेक्रिन  एक  ऐस्प्र  ढांज्ञा  बच्रा  हुआ  है  सेंट्रल  गद्ननेमेंट  की  सहूलिग्नत  कत  क्रि  बिना  उम्र

 सहलियत  के  यह  चल  नहीं  सकता  है  और  जब  एन०  सी०  डी०  सी०  के  माध्यम  से  आप  पैसा  देते  तो
 आप  स्टेट  गवनंमेंट  को  आप  पूछते  भी  नहीं  यह  पब्लिक  अकाउ टस  कमेटी  की  रिपीर्ट

 ग्रह  1985-86  की  श्वोर्ट  हे  जिससे  यह  लिखा  है  :

 मह  जानती  कूछ़  राज्यों  स्रें  पस्ट्रीय  सहक्रवरी  स्रिकास  निम्नम्  ब्रिक्ा  संदंक्षित्र
 राज्य  भ्वरकारों  को  इससे  शास्रिल  राज्य  स्का  सी  बेंक़ों  को  स्रीघे  अनुद्यन  दे  रही  हैं  4

 ये  स्टेट  कत्तंकेंट  की  शरूक्ररो  भी  कहें  हें  ध्लेर  छछते  हैं  एक  यह  स्टेट  सम्रक्रेक्ट  इसका  मतीत्ता  कह
 हल  रहा  हे  कि  पक  अक्लात्व  से  भी  रोसत  हुआ  राइस  भिल  के  लिए  पभसा  दिया  गथा  लेकिन
 राइस  मिल  आज  तक  नहीं  बनी  यह  एश्च०  ज्ञी०  छयी  ०  कछो०  की  छिफेट  में  मेस  कहन्त्र  है  कि  सेंट्रल
 गज़नेमेंट  की  ऐजूकेशन  हेल्थ  टेबसटाइल  पालिसी  है  लेकित  क्वेऔपरेटिन्  झिससे  गांव
 के  गरीब  किसान  को  सबसे  ज्यादा  सूहूलिग्रत  प्रद्धुंच़्  सक़ृती  उसके  लिए  क्षाज़  तक  सेन््ट्रल  ग्रबनंम्रेंट  की
 कोई  पॉलिसी  नहीं  बनी  गांवों  क ेलिए  आज  तक  कोई  पालिसी  नहीं  बनी  कोई  सेपरेट  मिनिस्ट्री
 आपने  नहीं  वनाई  हैं  ।  आपके  अधिकारी  जो  रिपोर्ट  बनाते  हैं  वे  भी  कोआपरेटिव  के  बारे  में  बेदर्दधी  से
 झोज़लते  क्ेरे  पर्य  छात्र  और  इस  काज  ही  फ़ो  रिपोर्ट  हें  । इसमें  ऋोशापरोषिव  के  बारे  में  जितने

 फैस  है  उसमें  क्लिक  उठते  पेय  क्रो  खेंज़  विल्ल  कास्सी  ब्रफ़ग  हुक्कू  बही  है  यदि  आप  कहें  ते  मैं  दोबों  को
 पढ़कर  सुना  सकता  हूं  ।  हम  पहले  श्रुद़्त्रे  ओ  स्कूक्कों  श्रें  लड़के  कड़ी  करके  परीक्षा  देते  हैं  किन  जब
 आप्रका  डिपार्टमेंट  भी  पूरी  कापी  करल्रे  लगा  फुल  कौम़ा  भी  ऋही  है  ।  जो  काम  कोऔपरेटिव
 ले  सकते  हैं  उसको  दूसरी  एज्सियों  से  करवाते  जैसे  पश्चिम  बंगाल  में  जूट  के  बारे  में  जूट  एड़ी
 कल्चरल  प्रोडयूस  इसको  खरीदने  के  लिए  कोऔपरेटिव  मार्कोटिय  ही  काफी  थी  लेकिन  आपने  इसके  बीज
 में  जें०  सी०  आई०  को  खड़ा  कर  दिया  जो  टेक््सटाइल से  जुड़ी  हुई  है  ।  मद्रि  द्यप्क्य  प्रार्कोटेय  फंडरेसम

 जूट  को  ख़रीद्रता  तो  क्या  इससे  नुक॒झ्भान  होगा  ।  जो  प्रैक़  जे०२ी-भ्राई०  को  द्वेते  हें  बह  डाबरेकट  म्सक्शटिय
 फैडरेशन  को  द्रे  देते  ।

 हरियाणा  में  कौटन  का  प्रोडक्शन  वहां  काफी  कौटन  हो  रहा  है  और  उनको  खरीदने  के  लिए
 स्री०  स्री०  क्राई०  बना  द्विय्रा  इसे  श्री  यद्धि  डफ़रेक्ट  म्सक्रल्टग  कैडरेश्नन्र  स ेखरीदते  ते  किस  को  कुछ
 ऋदद  प्रिद्॒क्षि  ।  लिकित  आप  इसके  कारे  में  ब्रहीं  फ्रोच्नते  हम  प्रोडक्म्नन  वक्षिरिए्टेड  कोओपरेटिन्ज  पर
 घातक  ग्द्डी  देते  श्रदि  इश्रम्लें  थोडा  भी  ध्यपन  दें  ज्रो  शायद्ध  इसका  कुछ  फायद्ध  शंध  के  किस्तन  को  मिल
 जाए  ।

 ज०  बर०

 पी०  एम०  सर्डड़  पोठप्रक्रेन  हुए  ]

 मैं  इतना  ही  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  यदि  लैंड  रिफ  पंचायत  और  ड्ोजौबरेटिव  तीनों
 कर  काम  करें  तभी  आप  गांव  की  सूरत  क़ो  बद्बल  सकते  हैं  ।  लेकिन  आपसे  उम्मीद्र  करना  मुश्किल  है
 क्योंकि  आपकी  नीयत  दूसरी
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 एक  और  बात  मैं  किसान  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  । आपने  किसान  की  फसल  रखने  के  लिए

 सी०डब्ल्यू  ०सी०  बनाया  सी०  ड  सी०  बनाते  समय  यह  कानून  बनाया  गया  था  कि  यदि  किसाने

 नल न  ++--  -  लता  के  ती  हनन  ee  तविभनत  ee  नानी

 अपनी  फसल  रखेंगे  तो  उस  रर्स,द  के  जरिए  उसका  नब्त्रे  प्रतिशत  बैंक  लोन  उसको  मिलेगा  ।

 3.11  म०  प०

 लेकिन  यह  सी०  डब्ल्यू०  सी०  किस  के  पास  पहुंच  गया  है  ?  यह  बनिया  के  पास  रहता  यह
 पब्लिक  अ  डरटेकिग  का  1984-85  5  का  जो  रिपोर्ट  इसमें  मैं  देख  रहा  हूं  कि  1980-81  में  सिर्फ  239,

 1981-82  में  409  और  1982-83  में  344  किसानों  की  फसल  सी०  डब्ल्यू०  सी०  के  पास  सी०
 डब्ल्य  ०  सी०  इसलिये  बनायी  गई  थी  ताकि  लिसान  अपनी  फसल  वहां  रख  सके  लेकिन  आज  उनको  अपनी
 फमल  रखने  का  मौका  नहीं  मिल  रहा  है  ।  मिनिस्टर  साहब  से  मैं  दरख्वास्त  करू  गा  कि  सी०  डब्ल्य०  सी०

 हित  के  लिये  बनायी  गई  थी  उसके  ऊपर  आप  सही  मायने  में  ध्यान  दें  ताकि  गाँवों  के  किसानों
 को  वहां  अपनी  फसल  रखने  का  मौका  मिले  ।  छोटे  किसान  बनिये  के  पास  जो  अपनी  फसल  रखते  हैं  वे  उसे
 बहां  न  रख  कर  अपने  पैसे  बचा  इसका  आप  ध्यान

 ईतना  सब  कहते  हुए  मैं  आपसे  आग्र  ह  कर ूगा  कि  आप  जरूर  मेरे  द्वारा  कही  गई  बातों  पर  ध्यान
 दें  और  कोशिश  करें  ।  कोआपरेंटिब्स  के  बारे  में  आप  कम  से  कम  थोड़ा  ध्यान  अवश्य  दें  ।

 ]

 श्रीमतो  बासवा  राजेश्वरो  :  सभागति  मुझे  इस  चर्चा  में  भाग  लेने  का  अवसर
 देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करती  हूं  ।  मैं  कई  दिनों  से  भाग  लेने  का  प्रयास  कर  रही  थी  और  अ
 आज  अन्तिम  दिन  मुझे  यह  अवसर  मिला  है  ।  मैं  आपकी  बहुत  आभारी

 समय  कम  इसलिए  मैं  कुछ  ही  सुझाव  देना  चाहूंगी  ।  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  माननीय  क्ृृषि  मंत्री
 श्री  बलराम  जो  कि  भारत  कृषक  समाज  के  अध्यक्ष  थे  और  किसानों  के  हितों  के  प्रबल  समर्थक
 अब  कृषि  मन्त्री  वह  इंन  समस्याओं  से  अच्छी  तरह  वाकिफ  हैं  ।  बह  इस  मामले  में  अत्यन्त  गम्भीर  है
 कि  कोई  हल  निकालने  के  लिए  स्थिति  को  कैसे  संभाला  जाए  और  यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  किसान
 को  अधिक  कठिनाई  का  सामना  न  करना  पड़े  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से  मौजूदा  वित्तीय  संकट  को  देखते  हुए
 मुझे  डर  है  कि  वह  किसानों  के  लिए  तैयार  किए  गए  कुछ  कल्याणकारी  उपायों  को  कार्यान्वित  नहीं  कर
 सकेंगे

 अनेक  सदस्यों  ने  खाद  पर  अपने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  ।  अनेक  राज्य  सरकारें  पहले  ही  कह  चकी
 है  कि  वे  वित्त  मन्त्री  द्वारा  घोषित  इस  दोहरी  नीति  को  लागू  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  वे  कह  रहे  हैं
 कि  इसे  कार्यान्वित  करना  अत्यन्त  कठिन  खाद  के  दुरुपयोग  की  पूरी  संभावना  है  ओर  इसके  लिए
 निर्धारित  घनराशि  का  भी  दुरुपयोग  हो  सकता  इसलिए  इसका  कोई  हल  खोजा  जाए  ।  भारत  सरकार
 ने  खाद  के  मूल्य  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  निर्णय  लिया  बुवाई  का  मौसम  शुरू  हो  चुका  है  और  यदि
 खाद  उपलब्ध  नहीं  हुई  तो  सारे  कृषक  समुदाय  को  धक्का  लगेगा  ।  अगर  राज  सहायता  को  सोच  समझकर
 घीरे  धीरे  हटाया  जाता  तो  बहुत  अच्छा  ।  लेकिन  खाद  पर  राजसहायता  को  अचानक  हटा  दे हटा  देने  से  किसानों
 को  अत्यधिक  असुविधा  हुई  है  ।

 पहले तो  खाद  उपलब्ध  ही  नहीं  है  ।  इसके  डीलर  बिक्री  नहीं  कर  रहे  ।  इसके
 हू  मूल्य भी  बढ़ा

 दिए  गए  हैं  ।  अन्य  मदों  के  मूल्यों  में  भी  वृद्धि  है  ।  वित्त  मन्त्री  तकं  है  कि  वसूली  के  समय  बहू
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 उन्हें  मुआवजा  देंगे
 ।  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  यह  वसूली  करने  वाली  एजेन्सी  कौनसी  क्या  इसका

 मतलब  यह  है  कि  वसूली  साल  भर  चलेगी  ?  फिर  भी  यह  समस्या  रहेगी  ।  हम  जो  अन्य  खाद्यान्न  उगा  रहे

 डूँ
 क्या  उन  पर  भी  यह  लागू  होगा  ?  मैं  नहीं  समझती  कि  ऐसा  होगा  ।  कितनी  समितियां  इत  समय

 कार्यरत  हैं  ?  इसके  लिए  कितनी  घनराशि  उपलब्ध  है  ?

 ये  वे  चीजें  हैं  जिन  पर  गौर  किया  जाना  चाहिए  ।  अन्यथा  यह  नारा  बनकर  रह  जायेगा  ।  किसान
 हमारे  ऊपर  से  विश्वास  खो  बेठेंगे  |  हमें  इस  सम्बन्ध  में  वे  सब  तरीके  खोजने  पड़  गे  जिनसे  हम  उवंरकों
 की  कीमतों  में  वृद्धि  की  पूर्ति  कर  सके  ।

 खाद्याननों  की  खरीद  सारे  देश  में  की  जानी  चाहिए  और  सभी  समितियों  को  खाद्यान्न  या  तिलहनों
 की  खरीद  के  लिए  जिन्हें  वह  उचित  समय  पर  उगाते  है  केन्द्र  सरकार  से  धन  उपलब्ध  किया  जाना  चाहिए

 इस  उत्पाद  के  भण्डारण  के  लिए  उपयुक्त  भंडारगृह  होने  चाहिए  ।  अन्यथा  यह  बर्बाद  हो  जायेगा  ।  इस
 सम्बन्ध  में  कोई  भी  उपयुक्त  भंडारगृह  नहीं  ह ैओर  इन  भण्डारगृहों  के  बगेर  आप  इस  प्रकार  की  वस्तुओं
 की  खरीद  कैसे  करेंगे  ।  यह  बहुत  कठिन  कार्य  वह  सारा  माल  जिसे  की  हम  खरीद  करने  जा  रहे  हैं

 बह  बर्बाद  हो  इस  पहलू  पर  भी  गौर  किया  जाना  चाहिए  ।

 अब  मैं  बीज  सम्बन्धी  पहलू  की  बात  करू  गा  । आज  ज्यादातर  बीज  जो  हमें  मिलते  हैं  मिलावटी
 होते  है  ।  इसमें  कई  लोग  शामिल  होते  प्रमाणकरण  के  नाम  पर  वे  इन  अपमिश्रित  बीजों  को  किसानों
 को  ऊंची  दर  पर  बेचते  हैं  और  इससे  अनभिज्ञ  किसान  इन  बीजों  को  खरीद  लेते  है  और  जब  फसल  कटाई
 का  समय  आता  है  तो  अन्तर  मालूम  पड़ता  है  ।  इसकी  वजह  से  उत्पादन  बहुत  कम  हो  जाता

 “  इस  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  बीज  अधिनियम  होना  चाहिए  ।  राज्य  स्तर  पर  कई  अधिनियम  हैं  ।  लेकिन
 ठीक  ढेग  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  देश  भर  में  एक  राष्ट्रीय  बीज  अधिनियम  होना  चाहिये
 ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  बजाय  उल्टे  सीधे  बीजों  को  अन्धाघधुन्ध  उपयोग  करने  केवल
 प्रमाणित  जो  अनुसंधान  केन्द्रों  से  किसानों  को  सप्लाई  किये  गये  हों  किसानों  द्वारा  अ्रथोग  में  लाये  जाये
 इस  पर  गौर  किया  जाना  चाहिए  ।

 देश  में  कई  केन्द्रीय  फार्म  हमने  इन  केन्द्रीय  फार्मों  क ेलिए  काफी  घन  दिया  है  इसके  अनुसंधान
 विकास  और  उचित  स्तर  बरकरार  रखने  आदि  के  लिए  काफी  घन  दिया  आज  इन  केन्द्रीय  फार्मों  का
 क्या  हथ्र  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  बड़ा  फार्म  है  तु  गंभद्रा  सिंचाई  परियोजना  के  तहत  4000  एकड़

 भूमि  अधिग्र  हीत  की  गयी  यह  काली  कपास  वाली  अच्छी  मिट्टी  आज  केन्द्रीय  फार्मों  का  भविष्य
 क्या  है  ?  यह  बबल के  पेड़ों  से  भरा  पड़ा  है  ।  क्या  यह  इसे  बर्बाद  करना  नहीं  है  ?  या  तो  आप  इसे  राज्य
 सरकार  को  सौंप  दें  ताकि  वे  इस  फारमं  में  बीज  उगा  सर्के  या  इस  फार्म  का  प्रबन्धन  कर  सकें  और  इसे

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  ला  सके  ताकि  इसमें  कुछ  गहन  फसल  पद्धति  शुरू  की  जाये  !

 जहां  तक  भू-संरक्ष  ण और  बंजर  भूमि  विकास  की  बात  हम  काफी  धन  खर्च  कर  रहे  है  और
 *  हम  चाहते  हैं  कि  भू-क्षरण  न  हो  और  बजर  भूमि  का  विकास  हो  ।  इसमें  काफी  पैसे  का  दुरुपयोग  किया

 गया  है  ।  इस  बात  देखने  के  लिए  कोई  भी  अधिकारी  नहीं  है  कि  क्या  यह  घन  जिसे  हम  यहां
 संक्षरण  और  बंजर  भूमि  विकास  के  लिए  खर्च  कर  रहे  है  उसका  ठीक  उपयोग  हो  रहा  है  या  मझे धो
 यह  कहते  हुए  दुख  होता  है

 कि  इस  विभाग  के  अधिकारी  भू-संरक्षण  विभाग  में  कार्य  करने  के  लिए  खुश  होते
 हैं  ।  इसमें  धन  का  पूर्ण  दुरुपयोग  हो  रहा  हाल  ही  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  जिला  परिषद  में
 इसमें  शामिल  कुछ  अधिकारियों  ने  40  लाख  रुपए  से  कम  नहीं  कमाया  और  इसकी  जांच  चल  रही
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 आप  क्या  कर  सकते  हैं  ?  आप  केवल  इन  अधिकारियों  को  निलम्बित  कर  सकते  इस  धन  को  किस
 काम  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है  ?  इस  सम्बन्ध  में  जहां  तक  भू-संरक्षण  और  बंजर  भूमि  का
 सवाल  है  एक  अनुवर्ती  कार्यक्रम  होना  चाहिए  ।

 अब  मैं  स्प्रिकलर  और  ड़िप  सिंचाई  की  बात  वरूगी  ।  एक  सिंचाई  पद्धति  है  जिसके  द्वारा  कम
 जल  होने  पर  भी  हम  अधिक  से  अधिक  सिचाई  कर  सकते  इसे  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।  इसके
 लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  राजसहायता  दी  जानी  जहां  तक  स्प्रिकलर  और  डि्िप  सिंचाई  प्रणाली
 की  बात  है  छोटे  और  सीमान््त  किसानों  को  भी  पचास  प्रतिशत  राजसहायता  दी  जानी  चाहिए  ।

 अब  मैं  कृषि  नीति  की  बात  आज  तक  हमने  नयी  क्ृषि  नीति  घोषित  नहीं  की  है  ।
 1956  के  बाद  कई  बार  हमने  औद्योगिक  नीति  घोषित  की  स्वतन्त्रता  के  40  वर्षों  के  बाद  भी  हम
 कृषि  नीति  घोषित  करने  में  असफल  रहे  हैं  ।  इस  बात  पर  गौर  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  आशा  करती  हं
 कि  माननीय  मन्त्री  यथाशीघत्र  नयी  क्षषि  नीति  के  बारे  में  ग़म्भीरता  से  60  प्रतिशत
 संख्या  तो  पूरी  तरह  से  कृषि  पर  निर्भर  यह  नीति  समस्त  किसान  समुदाय  के  लिए  बहुत  जरूरी

 जहां  तक  उचित  मूल्यों  की  बात  माननीय  मन्त्री  फसल  का  उचित  मुल्य  निर्धारित  करते  वक्त
 हाथ  से  किए  जाने  वाले  भूमि  पर  किए  गए  प्रबन्ध  कृषि  उपकरणों  की
 बाजार  भाव  और  परिवहन  आदि  पर  भी  ध्यान  देंगे  ।  उब॑  सीमेंट  ये  सब
 वे  आवश्यक  वस्तुयें

 हैं  जहां  कियान  को  हानि  होती  इसके  अलावा  परिवहन  बहुत  महंगा  अतः
 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूगा  कि  फसल  का  उचित  मुल्य  निर्धारित  करते  वक्त  इन  बातों  पर  भी  ध्यान
 दिया  जाए  ।

 यहाँ  न  तो  किसान  को  ही  उचित  मूल्य  मिलता  है  न  ही  उपभोक्ता  को  उचित  मूल्य  पर  चीजें
 मिलती  हैं  और  तीसरा  आदमी  ही  सारा  धन  खा  जाता  है  ।  उदाहरण  के  लिए  सेव  हिमाचल  प्रदेश  में
 4  रुपए  प्रति  किलो  बेचा  जाता  है  लेकिन  जब  यह  दिल्ली  आता  है  तो  20  रुपए  प्रति  किलो  के  हिसाब  से
 बेचा  जाता  अंगूर  6  रुपए  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  बेचा  जाता  है  जबकि  जब  यह  दिल्ली  आता  है  तो
 30  रुपए  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  बिकता  है  ।  इसमें  काफी  अन्तर  है  ।  अतः  कुछ  वधित  मूल्य  उत्पादों

 को  शुरू  किया  जाता  इसलिए  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  प्रत्येक  जिले  में  ज्यादा  से  ज्यादा  प्रसंस्करण

 इकाइयों  और  कृषि  आधारित  उद्योगों  को  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।

 कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  की  स्थापना  प्रत्येक  जिले  में  की  जानी  चाहिए  ।  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 जिला  बल्लारी  में  थागड़ी  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  की  स्थापना  की  मांग  करती  आ  रही  हूं  कर्नाटक  सरकार

 बेलगाम  में  तिलहन  विकास  परियोजना  और  प्याज  अनुसंधान  विकास  परियोजना  की  शुरूआत  करने  के

 लिए  दबाव  दे  रही  है  ।  ये  दो  परियोजनायें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मंजूर  की  जानी  चाहिए  ।

 कर्नाटक  तो  सब्जियां  उगाने  के  लिए  भी  प्रसिद्ध  मैं  समझता  हूं  कि  उन  राज्यों  को  कई  दरह
 की  सब्जियां  भेजी  जाती  हैं  जहां  पर्याप्त  मात्रा  में  सब्जियाँ  नहीं  होती  ।  रेलवे  के  पास  सब्जियों  की  ढुलाई
 के  लिए  कोई  प्रशीतनयान  नहीं  कर्नाटक  से  सब्जियों  की  दुलाई  के  लिए  मैं  कृषि  विभाग  से

 वातानुकूलित  डिब्बों  की  व्यवस्था  बरने  का  आग्रह  करती  हूं  ?  कर्नाटक  में  जँसे  आदि  भी

 उगाए  जाते  इसके  लिए  भी  उचित  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  हसन  और  बेलगाम  में
 आलू

 की  उपज  होती  है  ।  माननीय  मन््त्री  महोदय  ने  सभा  में  यह  बताया  है  कि  कर्नाटक  में  76  कोल्ड  स्टोरेज
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 मा  इ-े--.....तनेत  ये  े  --  «  जज  0000“:  आंत  —  विन  कतार  जे  के  कम  भा  जलन
 दाम  हैं  ।  ये  गोदाम  तो  मत्स्य  उत्पादों  वेः  भण्डारण  के  |  आलू  के  भण्डारण  के  लिए #  अतिरिक्त  गोदामों  की  जरूरत  इसके  अभाव  किसानों  को  मजब  रन  आल  बेच्  ना  पड़ता

 समस्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उक्त  तीनों  जिलों  में  आल  के  भण्डारण  के  लिए  कोल्ड  र  गेरेज  गोदामों
 की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  दि

 अब  मैं  ग्रामीग  पं  वावतीराज  और  तरपालिका  विश्रेयक  के  बारे  में  बात  करना  चाहूंगा  ।
 वास्तव  में  यह  एक  क्रतेकारी  विव्ेवक्  है  तर  काफी  वितत  और  चर्चा  भी  काफी  हई  इसके
 अन्तर्गत  महिलाओं  के  लिए  3)  प्रतियत  आरक्षण  की  व्य  स्वरा  की  गई  है  ।  इसे  जल्द  से  जल्द  पास  किया
 जाना  चाहिए  ।  हमें  स्त्र्तीव  राजीत  गांवी  द्वारा  किए  गए  प्रथत्तों  को  भूलना  चाहिए  जो  उन्होंने  इस

 »  विधेयक  को  पारित  करने  के  लिए  किए  थे  ।  इसके  प्रत्येक  चरण  पर  बह  ।  भी  हई  इतना  ही  नहीं
 विभिन्न  राज्यों  की  नीतियों  और  ऊार्यक्रमों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्होंने  इसमें  क्रांतिकारी  विधेयक्र  को
 सदन  में  लाया  था  ।  यह  हमारा  ककत्तं  व्य  तो  है  साथ  ही  हमने  अपने  चुनाव  घोषणा-पत्र  में  भी

 यह  कह
 रखा  है  कि  जितनी  जल्दी  सम्भव  हो  सकेगा  हम  इस  अधिनियम  को  पास  मुझे  उम्मीद  है  कि  इसे

 कानून  का  दर्जा  जल्द  ही  दिया  जाएगा  ।
 हु

 आज  हम  खाद्य  तेलों  और  कपास  का  आयात  करने  का  विचार  कर  रहे  इसकी  क्या  वजह
 मैं  नहीं  जानता  ।  जब  देश  के  सामने  विदेशी  मुद्रा  की  किल्लत  हो  तो  क्या  ऐसे  समय  अन्य  देशों  से  तेल

 और  कपास  का  आयात  उचित  है  ।  ये  वस्तुयें  तभी  पहुंचेगीं  जव  हमारे  किसान  उन्हें  उगा  चुके  होंगे  और
 फसल  पकने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  होंगे  ।  तब  उन्हें  अपनी  फसलों  को  मजबूरन  बेचने  के  लिए  बाध्य  होना
 पड़े  गा  ।  मेरे  विचार  में  अन्य  देशों  से  तेल  तथा  कपास  का  आयात  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है

 #  जवकि  हमारे  किसान  लम्ब्रे  रेशें  वाली  कपास  सहित  तिलहनों  तथा  कपास  पहले  से  ही  उगा  रहे  हैं  ।

 हमें  कुछ  कृषि  पदार्थों  का  निर्यात  करने  की  बात  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  मेरा
 विचार  है  कि  जहां  आवश्यक  हो  हमें  निर्यात  करना  चाहिए  और  साथ  ही  आवश्यकता  पड़ने  पर  आयात
 भी  करना  चाहिए  ।  इस  नीति  पर  स्पष्ट  रूप  से  तथा  अविलम्ब  विचार  किया  जाना

 जहां  तक  पीने  के  पानी  का  सवाल  हमें  प्रत्येक  गांव  को  पीने  का  पानी  मुहैइया  करना  चाहिए  ।

 कुछ  ऐसे  भी  गांव  हैं  जहां  पर्याप्त  पानी  नहीं  यह  भी  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  यह  कह  दने  मात्र
 से  काम  नहीं  चलता  है  कि  हमने  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  कर  दी  है  ।  अपर्याप्त  पानी  का  मतलब  यह  भी
 होता  है  कि  पानी  का  बिलकुल  अभाव  है  ।  आबादी  तेजी  से  बढ़  रही  हमें  पूरे  देश  में  पीने  के  पानी
 की  व्यवस्था  अविलम्ब  करनी  चाहिए  ।  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  स्वर्गीय  श्री
 राजीव  गांधी  जी  द्वारा  सुविचार  योजना  को  कार्यान्वित  किया  जाए  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  बारे  में  मैं  एक-दो  सुझाव  पेश  करना  चाहूंगा  ।  हमने  खाद्यान्न  के
 वितरण  के  लिए  हरे  कार्ड  जारी  किए  हरे  कार्डों  का वितरण  अपर्याप्त  होने  के  साथ-साथ  राजनैति
 से  प्रेरित  भी  है  ।  जो  इसके  वास्तविक  हकदार  हैं  उनको  तो  ये  कार्ड  जारी  ही  नहीं  किए  गए  अतः
 हमें  इसके  दायरे  को  बढ़ाना  चाहिए  और  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षंत्रों  में अधिकाधिक  लोगों  का  ये  कार्ड
 जारी  किए  जाने  चाहिए  ।  इस  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  लाया  जाना  चाहिए  ।

 खाद्य  पदार्थों
 की  किल्लत  भी  है  और  प्रत्येक  स्तर  पर  इसमें  मिलावट  की  भी  शिकायत  है  ।

 उन  खाद्य  पदार्थों  के  दुरुपयोग  की  पूरी-पूरी  सम्भावना  है  जिनका  वितरण  दोहरी  मुल्य  नीति  के
 वह॒ते  होना  चाहिए  ।  हमें  उांचत  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  वर्तमान  में  फोई  उचित  और  समरूप
 प्रशासनिक  व्यवस्था  नहीं  है  ।  एक  राज्य  जिला  परिषदों  को  यह  अधिकार  दिया  गया  दूसरे  राज्य
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 बासघराजेश्वरी  ]
 केवल  जिलाधीश  प्रशासन  सम्भाल  रहे  और  किसी  अन्य  राज्य  में  एक  पृथक  बाद्य  विभाग  है  जिसे

 खाल्य  सामग्री  वितरण  का  कार्य  सौंपा  गया  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  एक  समान  व्यवस्था
 चाहिये  |  और  कमियों  तैथा  मिलावट  की  उचित  जांच  की  जानी  यदि  पूरी  व्यवस्था  महिलाओं
 को  सौंप  दी  जाये  तो  बेहतर  होगा  ।  वे  न्याय  करने  में  सक्षम  होंगी  और  वे  जानती  हैं  कि  इनका  वितरण
 किस  प्रकार  किया  जाना  मुझे  उम्मीद  है  कि  ग्रामीण  लोगों  को  ये  खाद्य  सामग्री  क्तिरित  करते
 समय  बड़त  ईमानदार

 इन  शब्दों  के  मैं  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिये  आपका  शुक्रिया  अदा  करती  हूं  मांग्रों
 का  समर्यन  करती  हूं  ।

 सभापति  महोवय  :  मैं  उन  सभी  सदस्यों  से  निवेदन  करता  हूं  कि  चर्चा  में  भाग  लेने  बाले  सदस्य
 संक्षप  में  अपनी  बात  कहें  क्योंकि  अभी  बहुत  से  सदस्य  बोलना  चाहते  श्री  प्रेमचन्द  राम  ।

 ]

 शी  प्रे  मचचत्द  राम  :  मभापति  मैं  फ्हली  कर  संसद  में  आया  हूं  और  मुझे  पहली
 बार  बोलने  का  मौका  मिला  है  ।  इसलिए  मैं  आपका  आभार  प्रकट  करता  हूं  कि  कम  से  कम  आपने  मुझे
 बोलते  का  मौका  दिया  सत्र  अब  समाप्ति  की  ओर  है  इसलिए  मैं  आपका  शुक्र  मुजर  सत्रेप्रथम  जो

 मुझे  यहां  आने  के  वाद  इस  बजट  नसत्र  के  दौरान  महसूस  हुआ  है  वह  यह  है  कि  आज  ता  बृद्धिजीवियें  ने
 किस  प्रकार  श्रम  शक्तियों  को  नीचा  दिखा  कर  श्रम  मूल्यों  का  शोषण  पू  ज्वीवदी  व्यवस्था  को  जन्म

 पू  जीवादी  तरीके  से  दुनिया  की  आत्मा  कृषक  मजदूर  को  और  श्रमिकों  का  शोषण  किया  है  ।
 फमस्वरूप  कृषक  और  श्रमिक  वर्ग  का  एक  बड़ा  भाग  असंतुष्ट  होकर  उग्रवाद  की  ओर  तथा  आतंकवाद  की
 ओर  बढ़  रहा  है  |  यह  शक्ति  रास्ट्र  की  मुख्य  धारा  में  जुड़कर  राष्ट्र  निर्माण  का  काम  कर  सकती
 लेकिन  विकास  के  लिए  कोई  वैकल्पिक  कदम  नहीं  उठाया  गया  जिसके  परिणामस्वरूप  ऐसा  हो  रहा  है  ॥

 मभाषति  मैं  गांव  से  आता  यांव  का  रहने  वाला  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  गांवों  में
 आज  जमीन  की  क्या  हालत  भूमि  सुधार  कार्यक्रम  को  लागू  करने  की  घोषणा  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना
 से  लेकर  आज  तक  होती  चली  आ  रही  लेकिन  भूमि  सुधार  समस्या  अभी  तक  सुलझी  नहीं  है  ।  स्वतंत्रता
 प्राप्ति  के बाद  जो  तरीका  अख्तियार  किया  गया  उससे  कुछ  क्षेत्रों  में  तो  फायदा  हुआ  है  लेकिन  बाकी
 क्षेत्र  उपेक्षित  रहे  हैं  ।  धान  का  प्रमुख  उत्पादक  पश्चिम  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश

 यहां  पर  धान  की  खेती  की  उन्नति  नहीं  हुई  इस  बात  पर  कोई  मतभेद  नहीं  हो  सता  कि  1950  से
 1970  के  दशकों  में  इस  दिशा  में  जो  कानून  बनाए  वे  सब  असफल  रहे  ।  1986,  1987  और  1989

 में  स्वर्गीय  राजीव  गांधी  जी  की  सरकार  ने  राज्यों  के  कृषि  एवं  राजस्व  मन्त्रियों  की  बैठकें  बताई  उन
 बैठकों  में  जो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  उन  सबमें  भूमि  सुधार  कानूनों  की  असफलता  को  स्वीकार  किया
 गया  ।  खासकर  भू-हदबन्दी  कानून  में  हर  बार  फैसला  किया  जाता  था  कि  इसमें  जो  कानूनी  खामियां  है,»
 उनको  दूर  किया  चोर  दरवाजा  बन्द  किया  हर  बैठक  में  यह  बात  दोहराई  जाती
 थी  और  असफलताओं  को  स्वीकार  किया  जाता  कृषि  वर्ष  1990  में  श्री  वी०  षी०  सिह  की  सरकार
 ने  भी  कृषि  क्षत्र  में  सुधार  लाने  हेतु  इसी  ढंग  की  बैठकें  बुलाई  परन्तु  तत्कालीन  कृषि  मंत्री  जो  किसानों

 ये  बहुत
 करीब  और  उनके  मसीहा  कहे  जाते  उनके  समय  में  इन  समस्याओं  पर  कोई  बहस  नहीं  हो

 (
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 सभापति  नौवीं  लोक  सभा  का  शुभारंग  करते  हुए  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में
 वाले  के  जिम्मे  जमीनਂ  की  बात  कही  लेकिन  दसवीं  लोकसभा  के  शुभारंभ  के  समय  अभिभाषण  में
 खरकार  के  सभी  लोगों  ने  इस  बात  को  भुला  मानो  सरकार  को  इसकी  जरूरत  नहीं  उसको  किसान
 से  कोई  मतलब  नहीं

 सभापत्ति  प्रधाम  मन्त्री  महोदय  ने  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्यमन्त्री  कामरेड  ज्योति  बधु  को
 जक्रब  देते  हुए  स्वीकार  किया  कि  यहां  भूमि  सुधार  कानूनों  को  ठीक  ढंग  से  लागू  किया  है  और  ऐसे  ही
 अम्य  जगहों  में  होगा  चाहिए  ।  परन्तु  इस  दिशा  में  सरकार  क्या  करने  वाली  इस  असफलता  का  परिणाम
 क्ग्रा  हुआ  ।  कु  कृषि  भ्रूमि  का  डेढ़  प्रतिगत  भाग  भी  अभी  तक  भूमिहीनों  के  बीच  नहीं  बांटा  गया  है  और
 1987-89  7-89  में  रूरल  लेबर  इन्क्वारी  कमेटी  की  रिपोर्ट  बताया  गया  है  कि  भूमिहीन  खेतीहर  मजदूरों  की
 संख्या  कढुक़र  लगभम  ।5  करोड  हो  गई  यह  कुल  जनसंख्या  का  छटा  और  कामगारों  की  कुल  संख्या
 का  आधा  भाय  है  ।  सभापति  आपको  आश्चर्य  होगा  कि  ऐसा  क्यों  हो  रहा  यह  आश्चयं  की
 बाल  है  ।  सीमांत  कृषकों  की  संख्या  10  लाख  प्रतिक्र्ष  बढ़  रहीं  है  और  उनका  अनुपात  कुल  खेतीहरों  की
 संख्या  का  1970-71  के  51  प्रतिशत  के  मुकाबले  अब  बढ़कर  58.1  प्रतिशत  हो  गया  इस  प्रकार
 भूमिह्लीन  और  किरमों  की  संख्या  को  जोड़  दिया  जाए  तो  कुल  जनसंख्या  के  तीन  चौथाई  भाग  से  अधिक
 ही  जाता  है  ।  हमारी  सरकार  चाहे  जो  आंकड़े  मबर  हकीकत  यही  है  कि  गरीबी  घटने  के  बजाए  बढ़
 रही  है  ओर  यह  तब  तक  बढ़ती  जब  तक  भूमि  सुधार  कानूनों  को  लागू  नहीं  किया  जाता  इस
 पर  बहुत  चर्चा  हुई  है  और  मैं  हूं  कि सरकार  इस  दिशा  में  कोई  कारगर  कदम  उठाने  को  बाध्य
 होगी  ।

 सभापत्ति  बन्धुआ  न्यूनतम  मजदूरी  कानून  एवं  20  सूत्रीय  कायंक्रम  में  उपबंधित
 कामूसों  को  लागू  किए  जाने  के  लिए  जो  कदम  उठाए  जाते  उन्हें  भूस्वामी  वर्ग  अपने  प्रभाव  का  इस्तेमाल
 करके  लागू  नहीं  होने  देता  ।  पुलिस  भी  उन्हीं  के  प्रभाव  के  अन्दर  होती  है  और  कानूनों  को  लागू  करवाने
 की  मांग  करने  वाले  नेतृत्वों  को  एनकाउंटस  में  आतंकवादी  और  उग्रवादी  कह  कर  मार  दिया  जाता
 जेल  में  डाल  देते  हैं  ।  भूमि  सुधार  कानून  को  लागू  किए  बिना  हरित  क्रांति  अपनाने  का  क्या  परिणाम

 जरूर  कृषि  उत्पादन  कुछ  हद  तक  बढ़ा  ।  आत्म-निर्भंरता  से  हम  काफी  दूर  एक  आदमी
 को  स्वस्थ  रहने  के  लिए  जितनी  खुरा॥  की  आवश्यकता  होती  है  वह  हमारे  जैसे  प्रति  व्यक्ति  को  मिले
 तो  पूरी  जनसंख्या  को  27  करोड़  टन  का  अनाज  जअहिए  हमारी  पैदावार  साढ़ं  सत्रह  करोड़  टन  की  होती

 इस  हमारी  आधी  जनसंख्या  आधा  पेट  भरकर  भूखा  सो  जाए  तो  हमारी  सरकार  आत्म-निर्भरता
 का  दावा  नहीं  कर  सकती  ।  अभी  साढ़  बारह  लाख  टन  खाद्यान्न  का  आयात  करना  पड़ता  बढ़ती  हुई
 जनसंख्या  को  ध्यान  में  रखकर  प्रतिवर्ष  80  लाख  टन  से  न  बढ़  तो  खाद्यान्न  की  जो  आवश्यकता  है  उसमें
 और  गिरावट  आयेगी  और  भूखमरी  की  शिकायत  को  कोई  रोक  नहीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  पर
 हम  ध्यान  दें  ।  छठी-पातवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  आंकड़े  जो  आथिक  समीक्षा  में  दिए  गए  है  वे  बताते
 हैं  क्रि  उत्पादन  दर  बराबर  घटता  जा  रहा  हैँ  और  जनसंख्या  वृद्धि  के  दर  से  नीचे  गिरती  जा  रही  है  ।
 जनसंख्या  दर  2.25  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  है  तो  खाद्यान्न  उत्पादन  दर  1.7  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  देश  के
 विभिन्न  भागों  में  हमारे  बुद्धीजीवियों  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  यह  बताते  हैं  कि  पं  बंगाल  और  केरल
 जैसे  कुछ  राज्यों  को छोड़फर  अभी  भी  भूस्वामी  वर्ग  प्रशासन  यंत्रों  पर  हावी  है  और  ग्राम  पंचायत  पर
 उन्हीं  करा  कब्जा  है  तथा  जवाहर  रोजगार  जैसी  योजना  के  माध्यम  से  उन्हीं  की  जेबों  में  करोड़ों  रुपए  चले

 ।  जाति  हैं  ।  स्व०  राजीब  गांधी  ने  यह  स्वयं  स्वीकार  किया  था  क्रि  गांव  के  प्रति  ब्यक्ति  के  हिस्से  का  छ्ह्
 रुपए  में  से  उन्हें  मात्र  एक  ही  रुपए  मिल  पाते  हैं  ।  आप  बताएं  कि  शेष  किसकी  जेब  में  होते  हैं  । इसी  कारण
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 1991 —___——  >---  ऊ  थक  कक»  ने  पपभा।भहतढै।पफिफिए:५:या-

 चार  करोड़  हैक्टेयर  परती  बंजर  भूमि  पड़ी  है  जिसे  गरीबों  के  बीच  वितरण  नहीं  किया  जाता  है  कृषि  का

 बहत  बड़ा  हिस्सा  क्षरण  का  शिकार  हो  रहा  है  ।  वनों  के  लिये  उपयोग  में  लाई  भूमि  का  कोई  फायदा  नहीँ ॥
 कृषि  से  जुड़े  सावंजनिक  ऋण  वितरण  संस्थाओं  ज॑से  सहकारी  कृषि  शाख  भूमि  विकास  बैंकों

 इत्यादि  पर  भूस्वामियों  का  ही  कब्जा  होता  इस  तरह  ग्रामीण  गरीब  किसानों  को  ऋण  नहीं  मिल

 पति  ।  गरीब  दस्तकार  फेल  कर  रहे  ।  ऋणग्रस्तता  का  शिकार  होकर  दिनों  दिन  लोग  गरीब  होते  चले  जा
 रहे  हैं  ।  ग्रामीण  सीमान्त  किसान  खेती  के  नये  तरीके  अपना  नहीं  न  तो  उन्नत  बीज  और  खाद

 ही  इस्तेमाल  कर  पाते  और  खेती  उनकी  निचले  स्तर  की  होती  लघु  तथा  सीमान््त  किसानों  की  कुल
 संख्या  76  प्रतिशत  इन  भूस्वामियों  के  ग्रामीणों  क ेऊपर  दबदबा  के  कारण  कृषि  कानून  बनाए  जाते

 हैं  पर  लागू  नहीं  हो  पाते  ।  हमारे  न्यूनतम  समान  वेतन  और  बंधुआ  मजदूरी  वेतन  कागजों  के  पन्नों
 पर  हैं  ।  खासकर  जो  हरित  क्रांति  के  क्षंत्र  माने  जाते  वहां  उत्पादन  वृद्धि  की  दर  में  गतिरोध  पैदा  हो
 गया  इसके  अलावा  छठी  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  आर्थिक  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  में  राज्य

 वार  खाद्यान्नों  की  उत्पादन  दर  34  परसेंट  प०  बंगाल  24  हरियाणा  23  पंजाब  21
 परसेंट  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  18  परसेंट  बताया  गया  है।ये  आंकड़  बताते  हैं  कि  इन  राज्यों  में
 उत्पादन  दर  बढ़  हैं  उन  राज्यों  में  जहां  कि  हरितक्रांति  क ेसाथ  किसानों  के  लिए  काफी  कुछ  किया

 गया  पर  वे  हैं  जो  बड़  धनी  एवम  भूस्वामी  किसान  जो  खेती  की  फसलें  ऐसी  चाहते  हैं  जो
 अधिक  मनाफा  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  दर  घटना  स्वाभाविक  है  ।  ठीक  इसके  विपरीत  पश्चिम

 बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  जैसे  राज्यों  में  सीमांत  एवम  लघु  किसानों  की  संख्या  अधिक  रहने  के
 कारण  और  चू  कि  उनके  जीवन  के  लिए  कृषि  उत्पादन  के  लिवाय  दूसरा  कोई  विकल्प  नहीं  होता  इसलिए
 ये  लोग  कठोर  मेहनत  करके  खेती  करते  हैं  और  अधिक  उपज  बढ़ाकर  अपनी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करते
 हैं  । id

 ठीक  इसके  विपरीत  हरित  क्रांति  के  राज्य  पंजाब  या  हरियाणा  गेहूं  और  धान  कम  उपजाना  चांहते
 चंकि  इसकी  मुनाफा  दर  घटती  चली  जा  रही  है  इसमें  पूँजी  नहीं  लगाना  चाहते  ।  बल्कि  वे  इस  बात

 पर  अधिक  जोर  डाल  रहे  हैं  कि  एग्रो  वेस्ड  इण्डस्ट्रीज  योजनायें  प्रारम्भ  की  जायें  और  वे  अधिक  मुनाफे
 के  लिए  ही  इस  पर  पूंजी  लगाना  चाहते  गेहूं  और  धान  की  उत्पादन  दर  घटती  जा  रही
 इसलिए  भूमि  सुधार  कानूनों  को  सख्ती  से  लागू  करने  की  आवश्यकता  है  ।  ऐसा  करके  बड़े-बड़े  भू  स्वामियों
 करी  अन॒त्पादक  पड़ी  जमीन  को  छोटे-छोटे  एवम  सीमान्त  किसानों  के  बीच  देकर  उनकी  क्षमता  का  उन्हें
 साहस  देकर  भरपूर  इस्तेमाल  करने  की  आवश्यकता  ताकि  उत्पादन  दर  में  गुणात्मक  वृद्धि  कर  आयात
 करने  के  बजाते  अनाजों  का  निर्यात  बढ़ाया  जा  सके  ।  ऐसा  तभी  सम्भव  होगा  जबकि  छोटे-छोटे  किसानों
 की  खेती  पर  ज्यादा  ध्यान  देकर  चोरी-छिपाई  हुई  बेनामी  जमीन  को  निकालना  होगा  ।  भू  हृदबन्दी
 से  फालत  जमीन  को  गरीबों  के  बीच  बांटना  होगा  ।  तभी  यहां  की  जनता  भरपेट  भोजन  पा  सकती
 इससे  देश  की  प्रतिष्ठा  बढ़े  गी और  देश  आगे  बढ़े  गा  ।  यदि  भूमि  सुधार  कानूनों  को  लागू  करके

 किसानों  को  जमीन  दी  जाती  है  तो  उनकी  दशा  इससे  सुधरेगी  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठ  सकते  हैं  ।  उन्हें
 सामाजिक  न्याय  मिलेगा  ग्राम  पंचायतों  को  भी  स्वच्छ  और  स्वायत्त  बनाया  जा  सकता  यदि  ऐसा

 नहीं  होता  तो  पर्यावरण  वनों
 का

 विकास  और  गरीबों  के  हित  की  बात  कागज  के  पन्नों  एवम्
 '

 लोकसभा  तक  ही  सीमित  रह  जायेगी  और  उनको  कोई  फायदा  नहीं  इससे  गरीबों  को और  समाज

 में  आये  दिन  हो  रहे  दमन  एवम्  संघर्षों  को  कोई  रोक  नहीं  सकता  ।
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 कृषि  उत्पादन  दर  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  6  सातवीं  पंचवर्षीब  योजना  में  4  प्रतिशत

 एवम्  इगी  तरह  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  पर  4  और  3.6  प्रतिशत  रही  इससे  जाई  होता  है

 कि  कृषि  उत्पादनों  की  दर  अधिक  मुनाफे  की  जगह  खाद्यान्न  उत्पादन  दर  कम  रही  जैसे  सरकार  में
 जो  लोग  आ  जाते  हैं  भाषणों  से  गरीबों  भूखों  के  पेट  में  चोट  अवश्य  मारते  है  उनकी  भूख  को  मिटाने  और

 उनकी  जरूरतों  को  प्रा  करने  की  कोशिश  नहीं  करते  यह  कहते  रहते  हैं
 कि  हम  गरीबी  की  गरीबी

 रेखा  से  ऊपर  उठा  रहे  हैं  ।  े

 कृषि  समस्त  उद्योगों  का  मूलाधार  जो  समता  पर  आधारित  सभी
 को  सभी  को  काम  नहीं  तो  काम  करे  अधिकार  को  मूल  अंधिकारों  में  शामिल

 समाज  में  संघर्षों  का  अन्त  कर  भाईचारा  पैदा  कर  सकता  है  ।  यदि  भूमि  सुधार  कानू  न  को  ईमानदारी  से
 से  लागू  किया  जाये  तो  यह  सब  मुमकिन  है  ।

 आज  यद्वि  गांव  कृषि  के  मामले  में  उन्तत  अधिक  उपज  उनका  समर्थन  मूल्य  उन्हें
 दोहरी  लूट  से  बचाया  उनकी  फसल  मारे  जाने  पर  मुआवजा  दिया  फसल  बीमा  को  ईमान
 दारी  से  लाग्  किया  गांव  में  अनाज  का  भण्डारण  किसानों  से  समर्थन  मूल्य  में  अनाज़  ख़रीद
 कर  पूनः  उपी  दर  पर  उन्हें  समय  पर  दिया  गांव-गांव  में  उन्नत  कीटना  गक्
 और  उन्हें  उनकी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  गांव  में  ही  आकस्मिक  कोष  स्थापित  किये  जाते  ताकि

 वे  सूदखोर  हरामखोर  महाजनों  से  बच  पाते  ।  ऋण  से  ग्रसित  किसानों  कोहर  वर्ष  कमर  टूटंतौ  है  जब
 एक  साले  उनकी  फसल  मर  जाती  जँसा  कि  इन  साल  हो  रहा  हल्ला  हो  रहा  सूखाग्रस्त  क्षे  श्र
 घोषित  करें  |  किसानों  को  राहत  दें  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  कहीं  इस  तरफ  ध्यान  दिया  जांतां  हों  ।
 उत्तर  प्रदेश  सूखे  की  चपेट  में  हैं  ।  मै ंनहीं  समझता  कि  वहां  पर  किसानों  की  फसल  सवारी  जावेगी  उनको
 कोई  मआवजा  भिलेगा  फंक्टरी  एन्श्यो्ड  होती  है  ।  यदि  दिवालिया  होती  है  तो  : उसको  लिए
 उसको  मआवजा  देकर  खड़ा  कर  दिया  ज़ाता  है  लेकिन  किसानों  के  लिए  ऐसी  कोई  बात  नहीं  जो  अन्न
 दाता  जो  दुनिया  को  अन्न  जिसके  बल  पर  सरकार  जिसके  बल  पर  सब  उसको
 तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  यह  न्याय  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  समाप्त  कीजिये  ।

 श्री  प्र  मचन्द  राम  :  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।  क्या  कृषकों  वी  स्थिति  सुधारी  जायेगी  ?  वे  जो  कृषि
 करते  उन्हें  उनमें  बिजली  और  टयूबवैल्ज  बे  काम  के  नहीं  ये  गरीब  किसानों  को  मफ्तਂ
 मिलना  चाहिए  किसानों  के  लिए  जो  भी  स्कीम्ज  चलायी  जाती  वे  बड़े  लोगों  तक  चली  जाती
 इसः  तरफ  सरकार  का  ध्यान  जाना  चाहिये  ।  करूंगा

 सभापति  हमारे  साथियों  ने  जो  मैं  उसका  समर्थन  इस  रूप  में  करूंगा  कि  बगेर  भूमि
 सुधार  कार्यक्रम  को  पूरी  तरह  लागू  किये  पंचायती  राज  की  कल्पना  नहीं  की  जा  सकती  है  और  समाज
 को  शोषण  से  मुक्त  करना  है  तो  इनकी  तरफ  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको
 धन्यवाद  देता  हुं  और  अपनी  बात  समाप्त  बरता  हूं  ।  ह

 |
 ओर  थाईसा  सिंह  यबुमनाम

 :  सभापति  भारत  एक  महान  देश  है  ?

 जिसके  पास  खेती  के  लिए  बहुत  अधिक  भूमि  हैं  ।  कुल  जनसंख्या का  70%  से  भी  अधिक  किसान  अतः

 इस  देश  को  किसानों  की  भूमि  कहा  जाता  है  ।  अतः  हमारा  यदि  सारी  खेती  योग्य  भूमि  को  सारा  वर्ष  हरा
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 ढ़ जाए  के  हैमा  =
 नो  की  ६ भरा  रखा  जाए  तो  हमारा  देश  और  अधिक  सुन्दर  लगेगा  ।  किसामों  की  स्थिति  सुदृढ़  होगी  तो  देश  मजबूत

 का होगा  ।

 इस  महान  देश  माणीपुर  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  का  एक  हिस्सा  है  ।  लोगों  के  हित  के  विशेषततौर
 किसानों  के  मैं  कृषि  को  उद्योग  को  दर्जा  प्रदान  करने  के  प्रस्ताव  से  सहमत  मेरे  विचार  में  यह
 किसानों  को  प्रोत्साहित  करेगा  तथा  इससे  किसानों  के  लिए  बढ़ावा  मिलेगा  ।

 किसानों  के  जब  वे  बूढ़े  हो  जाएं  तथा  खेतों  में  काम  करने  में  असमर्थ  उन्हें  प्रेंगन  देने
 की  योजता  का  प्रस्ताव  रखना  चाहता  हूं  ।  जेसाकि  आप  जानते  सरकारी  अथवा  अर्धे  सरकारी  अथवा
 अन्य  संस्थाओं  के  कर्मचारियों  को  30  वर्ष  की  नौकरी  के  पश्चात्  और  जब  वे  60  बषं  से  अंधिक  पेंशन

 दी  जाती  हैं  ।  किन्तु  जब  किसान  बहुत  बूढ़ं  हो  जायें  और  खेतों  में  कार्य  करने  में  असमर्थ  हों  और  यदि
 उमकी  देखभाल  करने  के  लिए  उसके  बच्चे  न  हों  तो  उनकी  देखभाल  करने  के  लिए  कोई  नहीं  होता

 किसान  बहत  ही  दयतौय  स्थिति  में  रह  रहे  हैं  ।  मैं  पेंशन  अथवा  किसी  अन्य  तरीके  से  पाशिश्रभिक

 उपलब्ध  करवाने  कौ  योजना  का  प्रस्ताव  रखना  चाहता  हूं  ताकि  जब  वे  काम  करने  में  अक्षय  हों  तो

 जीथन  जी  सके  |

 अब  मैं  मणिपुर  के  बारे  में  कहना  चाहता  हुं  ।  मैं  कृषि  मन्त्रालय  का  शुक्रिया  अदा  करना  चाहता

 हूं  क्योंकि  उन्हें  मन्त्रालय  ने  एक  निर्णय  लिया  जिसकी  सूचना  इस  में  दी  गई  है  कि  मणिपुर  में  पूर्वाँत्तर
 के  लिये  कृषि  महाविद्यालय  की  स्थापना  की  जायेगी  ।

 हसना  महत्वपूर्ण  निर्णय  लेने  के  लिए  मैं  मन्त्रालय  का  धन्यवाद  करता  इस  क्षंत्र  के  लिए
 इसकी  आवश्यकता  अहुत  लक्ष्बे  समय  से  महसूस  हो  रही  थी  ।  अब  इससे  इस  क्षत्र  की  जरूरस  परी  हो
 जांफेगी  ।

 चूर्वी  चारत  मैं  मणिपुर  को  चावल  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  चावल  का  भण्डार  समझा  जाता  था

 मणिपुर  में  काफी  धान  उत्पन्न  होता  है  और  यह  नागालैंड  तथा  असभ  के  अम्य  देशों  को  भी  धाम  की

 आपूर्ति  करता  था  ।  किन्तु  अव  स्थिति  बिलकुल  विपरीत  राज्य  को  कुछ  ऋरठा  हुआ  उत्पाद

 से  खोगों  को  मांस  पूरी  नहीं  होती  क्योंकि  भूमि  सुधार  के  लिए  उपलब्ध  भूमि  बहुत  कम  है  और  जनसंख्या

 यहुत  अधिक  बढ़  रही  अतः  इस  उत्पादन  से  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  की  आवश्यकता  पूरा  नहीं  होती
 प्रौद्येगिकी  के  नए  वज्ञासिक  के  सन्दर्भ  मेरे  विचार  किसाम  को  नए  तरीकों  के  अनुसार  खेती  करने
 के  लिए  प्रशिक्षित  करना  चाहिए  ।  केबल  तभी  किसान  अधिक  उत्पादन  करने  में  सफल  हो  पाएंगे  .  इस
 संबन्ध  में  जिस  महाविद्यालय  की  स्थायना  की  जाने  वाली  है  वह  काफी  मददगार  सिद्ध  होगा  ।

 मैं  सदन  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  मणिपुर  में  चाक  हाओ  नामक  चावल  की  एक
 क्शिष  किस्म  है  |  यह  विश्व  में  अन्य  किसी  स्थान  पर  उपलब्ध  नहीं  है  ।  यह  केवल  मणिपुर  में  उपलब्ध

 इस  चावल  का  रंग  काला  है  ।  मणिपुर  में  यदि  किसी  भोज  की  व्यवस्था  की  जाती  है  तो  व्यंजन-यूची
 में  चाक  हाओ  अवश्य  सम्मिलित  किया  जाता  इसमें  तत्व  बहुत  अधिक  होते  यदि
 हाओਂ  चावल  का  उत्पादन  अधिक  मात्रा  में  किया  जाये  और  इपका  निर्यात  किया  जा  जा  ए  तो  इसके  अहुत
 विदेशी  सुव्रा  अजित  होगी  ।  मेरा  यह  प्रस्ताव  है  ।

 इम  संदर्भ  मैं  वह  प्रस्ताव  रखना  चाहता  हूं  कि  इस  किस्म  के  चावल  का  उत्पादन  अखिक  सात्रा
 में  किया  जाये  ।
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 मेरा  प्रस्ताव  है  कि  देग  में  हर  राज्य  के  प्रत्येक  जिले  में  अनुसन्धान  केन्द्र  स्कषपिव  किके  पूरे
 देश  में  सभी  राज्यों  में  कृषि  के  विकास  में  यह  मददगार  भ्रिद्ध  होगा  ।

 अन्स  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  क्कास  के  लिए  उपलब्ध  कुल  घन  का  50  प्रतिशत  भाग्र
 विकास  के  कार्यंक्रप्तों  मे ंलगाने  के लिए  अलग  रब  लिया  जाये  तो  यह  ग्रामीण  जनसं७फ  के  हित  में  होसा  ।
 जैसाकि  आप  जानते  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  बा  तिकास  किये  ऐसा  नहीं  माना  नहीं  जा  सकता  कि
 करत  में  कोई  सुधार  हुआ  जैसा  गांवी  ने  कहा  था  कोई  वास्तविक  देखना

 चाहता  है  तो  उसे  गांवों  में  जाना  चाहिए  |ਂ  अतः  ग्रामीग  जनसंख्या  के  लिए  विकास  किया  जाना  भाक्लिए
 तथा  इस  प्रयोजन  हेतु  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  मुओ  बोलने  का  समय  देने  के  लिए  मैं  शुक्रिया  अदा  हूं  ।
 *  श्रीमती  चन्द्रप्रभा  अर्स  :  सभापति  मैं  कृधि  तथा  ग्रामीण  क्किास

 मंत्रालयों  की  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपमे  मुझे  इल
 अनियायें  मुद्दों  पर  बोलने  का  अवसर  दिया  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  पर  बोलते  हुए  मैं  मानभीय
 कृषि  तथा  ग्राभीण  विकास  मन्त्री  के  विचारार्थ  कुछ  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।

 हमारे  देश  में  मुख्य  व्यवसाय  कषि  है  ।  अनेक  लोग  विशेषकर  ग्रामीण  क्षंत्रों  क ेलोग  कृषि  पर  तथा
 अन्य  सहायक  उद्योगों  पर  निर्भर  अनेक  कृषक  क्रषि  के  परम्परागत  तरीकों  को  अपनाते  हैं  और  वे

 पूर्णतः  वर्षा  पर  निर्भर  रहते  हैं  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  पश्चात्  पंचवर्षीय  योजनाओं  द्वारा  कृषि  के  तरीकों  में
 परिवतेन  आए  हैं  ।  हमारे  स्वर्गीय  स्वर्गीय  पंडित  जवाहरलाल  ने  कहा  था  कि  हमें  कृषि
 योजनाओं  को  पूजा  स्थलों  की  तरह  लेना  चाहिए  ।  हम  अब  भी  शिलांयासों  पर  इस  तरह  की  तथा  अन्यथा
 कतें  लिखी  हुई  देख  सकते  हैं  ।  यही  वह  विश्वास  था  जो  कि  हमारे  स्वर्गीय  पंडित  नेहरू  को  कृषि
 योजनाओं  में  था  |  यदि  हम  वास्तव  में  किसानों  की  भलाई  चाहते  हैं  तो  हमें  उतके  पद  बिह्नों  पर  चलना
 चाहिए  ।

 कृषक  आत्म  निर्भर  होना  चाहता  है  तथा  वह  केक््ल  न्यूनतम  के  पूरा  होने  से  ही
 संबुष्ट  हे  ।  विशगन  के  विकास  तथा  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  कार्यान््यवन  ने  करने  तरीकों  मे  खुध्यर
 लाने  में  मदद  की  है  ।  देश  में  गठित  विभिन््त  कृषि  केन्द्रों  द्वारा  कृषकों  को  शाम  हुआ  इन
 दिनों  इुषकों  को  परिष्कृत  वीज  दिए  जा  रहे  हैं  ।  पशुपालन  कृषि  अभिन्न  अंग  है  |  पशुपालन  व्यवसाय
 वी  फ़लफूल  सकता  है  जबकि  बनों  की  रक्षा  की  जानवरों  के  आरा  पर्याप्त  माआ  में  उपनन्ध  देना
 चाहिए  ।  दुर्भाग्य  से  बनों  का  क्षेत्र  प्रति  दिन  कम  होता  जा  रहा  है  तथा  इसे  हमेशा  के  लिए  होगा  ।

 उबंरकों  तथा  राज  राहत  के  बारे  में  इस  सदन  में  तथ्य  इस  सदन  के  ग्रहर  काफी  बढ़स  होती
 ऐसा  समझा  जाता  है  कि  रासायिक  उबंरकों  का  उपयोग  करके  उयब्राए  बरए  कृति  उत्पाद  अधिक
 पोषक  होंगे  यह  बात  सही  है  कि  रासायनिक  उबेरकों  के  उपयोग्र  के  प्रिणाअस्वरक्प  कृषि  उत्पाड़ों  में

 बृद्धि  हुई  कृषि  में  खाद  का  उपयोग  कम  हो  रहा  अनेक  युवा  गांवों  से  शहरी  क्षत्र  की  तरफ  भा
 ”  रहे  शहरों  में  प्राप्त  नौकरी  के  अवसर  तथा  मनोरंजन  के  साधनों  इत्यादि  ने  ग्रामीण  युवाओं  को  शड्ढरों

 की  तरफ  आकर्षित  किया  इस  पलायन  को  रोकने  तथा  कृषकों  की  मदद  के  लिए  हमारी  को
 तत्काल  कदम  उठाने  चाहिए  ।  अतः  पशु  मुर्गी  भेड़  रेशम  उत्पादन  तथा  अन्य  कृषि

 से  सम्बन्धित  सहायक  ब्यवसायों  को  बढ़ावा  दिया  जाना  केवल  तभी  कृषक  आत्म  निर्भर  बन  सकते
 टपपपपपयियथभ+ै

 कम्लड़  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अमुबाद  का  हिन्दी  छृपांतर  ।
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 चन्द्रप्रभा  अस

 हैं  और  कृषि  उत्पादों  का  उत्पादन  बढ़  सकता  है  ।  उदाहरण  के  लिए  यदि  हम  रेशम का  उत्पादन  बढ़ा  दें
 तो  हमਂ  अधिक  विदेशों  मुद्रा  कमा  सकते  सरकार  को  वनस्पतिक  खाद  को  भी  बढ़ावा  देता  चाहिए  ।
 वानस्पतिक  खाद  भेड़  के  पक्षियों  की  बीटों  तथा  गड्डों  में  पड़ी  हरी  पत्तियों  से  बनाई  जाती है
 यह  वानस्पतिक  खाद  रासायनिक  उवंरकों  से  कहीं  अच्छी  लेकिन  दुर्भाग्य  से  हमारे  देश  में  वानस्पतिव
 खाक  का  उपयोग  बहुत  हो  रहा  है  ।  वानस्त्रतिक  खाद  का  उपयोग  करने  वाले  कृषकों  की  संख्या  प्रतिदिन
 घट  रही  है  ।

 कृषको  को  संसाधित  बीज  दिए  जा  रहे  उन्हें  उवंरकों  के  लिए  भी  राज  सहायता  दी  जा  रही
 फिर  हमारे  देश  के  कृषकों  को  किसी  ने  पूरा  संरक्षण  नहीं  दिया  ।  एक  ओर  तो  कृषक  बाढ़  द्वारा

 होते  हैं  और  दूसरी  ओर  भयंकर  सूखे  इसलिए  अनेक  ऋष  के  जाल  में  फंसे  हुए  ऋषकों
 को  इस  संकट  से  बचाना  होगा  ।  कृषक  ऋणी  ही  पैदा  होता  ऋणी  ही  बड़ा  होता  है  और  ऋणी  ही  मर

 जाता  है  ।  हमारे  देश  में  कृषक  की  यही  दयनीय  स्थिति  ऋण  लेने  की  स्थिति  कुछ  इस  प्रकार  होती  है
 कि  पहले  तो ऋण  लेकर  मौज  करो  और  ऋश्व  की  किस्तों  की  वापसी  करभे  में  अपना  सब  कुछ  दे  दो  ।  .

 सर्वंजन  कहते

 कोम्बागा  हालोगरुन्दन्ते

 सालीगानु  बन्देलेवागा  किनादिया  कीलु

 इस  समय  कृषकों  को  ऋण  चकाने  के  लिए  अपना  सब  कुछ  न्योच्छावर  करना  पड़  रहा  है  !  इसे

 रोकना  होगा  ।  कृषकों  की  मदद  के  लिए  केन्द्र  को  आगे  आना  होगा  ।  कृषवों  को  ऋण  के  जंजाल  से  मुक्त
 के  लिए  नए  कार्यक्रम  आरम्भ  किये  जाने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  हमारे  सामने  है  ।  इस

 योजना  में  सिंचाई  तथा  बिजली  उत्पादन  को  प्रमुखता  दी  जानी  पिछले  दस  वर्षों  से  मेरे  राज़्य

 में  बिजली  उत्पादन  में  खास  वृद्धि  नहीं  हुई  भूमि के  क्षेत्र  में  भी  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  जिस
 उत्पत्ति  ताप  विद्युत  संयंत्र  तथा  पन  विद्यूत  संयन्त्रों  में  हो  रही  वह  बहुत  जल्द  ही  समाप्त  हो

 जाएगी  और  मैं  समझता  हूं  हमें  भविष्य  में  पूर्णतः  सौर  ऊर्जा  पर  निर्भर  रहना  यहं  अवन्यम्भावी  है
 क्योंकि  जनसंख्या  दिन  प्रतिदित  बढ़ती  जा  रही  है  और  कृषकों  की  समस्याएं  भी  बढ़  रही  है  क्रषि
 विश्वविद्यालयों  को  वैज्ञानिक  अनुसंधान  केन्द्र  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  होंगे  ।  इसी  तरहेँ  तालुक
 तथा  जिला  स्तर  पर  कृषि  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  होंगे  ।  इन  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  के  लिए  केन्द्र
 सरकार  को  वित्तीय  सहायता  देनी

 हमारे  शैक्षिक  संस्थानों  में  कृषि  को  अनिवार्य  विषय  बनाया  जाना  चाहिए  ।  मबनेक  विद्यार्थियों
 की  अपनी  स्कूली  शिक्षा  के  बाद  मृदा  इत्यादि  में  रूचि  समाप्त  हो  जाएगी  ।  इसलिए  हमारे

 स्कूल  के  पार्ट्यक्रम  में  कृषि  सम्बन्धी  विषयों  को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  आज  विरोधामास  यह  है
 कि  कुछ  विद्यार्थी  रागी  के  पौधे  को  पेड  समझते  #  ओर  नारियल  के  पेड़  को  पौधा  के  समझते  हैं  ।
 इसे  समाप्त  कर॑ने  के  लिए  हमें  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  माध्यम  से  तकनीकी  प्रशिक्षण  केन्द्रे  स्थापित  करने
 चाहिए  ।

 |

 ,  हम  अनाज का  निर्यात  बढ़ा  सकते  हैं  और  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  कमा  सकते  हैं  ।  प्रत्येक  कृषक  यह
 उत्तरदायित्व  अपने  ऊपर  नहीं  ले  सकता  ।  अतः  केन्द्र  को  इस  दिशा  में  पहल  करनी  चाहिए  और  कृषि
 उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयत्न  करके  क्रेषकों  की  सहायता  करनी  चाहिए  ।  केन्द्रःकी

 24)
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 स्राथ  ही  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  बिचोलिये  कृषकों  का  शोषण  न  करें  ।  कपास  तथा  रेशम  आदि  उगाने
 वालों  के  लिए  विपणन  की  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  करवाई  जानी  संसाधन  हेतु  कच्चा  माल  तुरन्त
 उपलुब्ध  होना  चाहिए  ।  भण्डारण  सुविधाएं  भी  होनी  चाहिए  सिचाई  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।
 कृषि  एक  विस्तृत  क्षेत्र  है  और  मेरे  अनेक  साथियों  ने  इस  विषय  पर  अपने  विचार  प्रकट  किए  हैं  ।

 एक  बार  हमने  अमरीका  से  गेहूं  का  आयात  किया  था  ।  इस  गेहूं  के  साथ  हमारे  देश में  अनिषेक
 भी आ  गए  ।  विभिन्न  लोगों  द्वारा  प्रयत्न  क्रिए  जाने  के  बावजूद  अभी  तक  इन  अनिषेक  पौधों  को  पूर्णतः
 समाप्त  नहीं  किया  जा  सक्रा

 ।  सरकार  ने  इस  मामले  पर  गम्भी  रतापूवंक  विचार  नहीं  किया  है  ।

 यह  पौधे  न  केवल  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  हैं  बल्कि  फसलों  के  लिये  भी  हानिका रक  केन्द्र

 और  राज्यों को  इस  पारथेनियम  सम्बन्धी  समस्या  का  पूर्णतया  निदान  करने  हेतु  कार्यवाही करनी  चाहिए  ।

 हि  जल  ही  जीवन  है  !  इसलिए  जल  की  एक  बून्द  का  उचित  भण्डारण  व  उचित  प्रथोग  किया  जाना
 ।  पूरे  देश  में  नलकूपों  की  व्यवस्था  की  गई  है  और  जल  स्तर  नीचे  की  ओर  जा  रहा  है  ।  इसलिए

 जल  के  भण्डारण  तथा  पुनः  जल-प्राप्ति  के  लिए  तालाबों  का  खोदा  जाना  बहुत  आवश्यक  है  ।  लघु  सिचाई
 कार्य  तथा  गाद  निकालने  के  काम  को  वरीयता  दी  जानी  चाहिए  ।

 आज  हम  तिलहनों  का  आयात  कर  रहे  हैं  ।  तिलहनों  के  इस  आयात  पर  बात  करते  हुए  मुझे  शर्म
 आ  रही  है  ।  हमारी  भूमि  उपजाऊ  भूमि  है  और  हमारे  अधिकांश  लोग  किसान  हैं  ।  हम  सूरजमुखी  बीज

 मूंगफली बीज  आदि  जेसे  लहनों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  क्यों  नहीं  उगा  सकते  ?

 हमारी  स्वर्गीय  नेता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  तत्कालीन  प्रधानमन्त्री  ने  हमें  20  सूत्री  कार्य  क्रम  दिया

 शकव्यवण  इस  कार्यक्रम  को  सभी  राज्यों  में  लागू  नहीं  किया  गया  हमारे  राज्य  में  इस  कार्यक्रम  से
 लाखों  गरीब  लोगों  को  लाभ  मिला  खेत  जोतने  वाला  भूमि  का  मालिक  गरीब  लोगों  के  लिए
 मकान  बनाये  जाने  चाहिए  ।  कर्नाटक  में  अपनाये  गये  ।  भूमि  सुधार  उपायों  से  भारी  सफलता  प्राप्त  हुई

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  जल  योजना  के  उचित  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों  को  पर्याप्त  वित्तोय  सहायता  प्रदान
 की  जानी

 हमारे  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  ने  सावजनिक  वितरण  प्रणाः  न्नी  के  महत्व  पर  बल
 दिया  और  वे  चाहते  थे  कि  सभी  गरीबों  को  इससे  ल।भ  हो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली
 को  दरदराज  तक  के  गांवों  तक  पहुंचाने  के  लिए  पर्याप्त  घन  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  हमारे  प्रधान
 मन्त्री  श्री  पी०  वी०  नरसिह  राव  ने  भी  यही  बात  कही  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए वे
 उद्दधारतापवंक  धन  उपलब्ध  करायेंगे

 पंचायत  तथा  जिला  परिषदों  को  कार्यकुशलता  से  कार्य  करने  के  लिये  त॑यार  किया  जाना
 चाहिए  ।  जिला  परिषदों  तथा  ग्राम  पंचायतों  में  एक  जैसा  प्रशासन  होना  ।  एकीकृत  ग्रामीण  विकास
 कार्यक्रम  ग्रामीण  भूमिद्दीन  रोजगार  गारण्टी  नेहरू  रोजगार  योजना  तथा  अन्य  कार्यत्रमों  में

 पुनाँविति  दूर
 की  जानी  चाहिए  और  इन्हें  सख्ती  से लागू  क्रिया  जाना  चाहिए  ताकि  गांवों  के  गरीब  लोग

 हमक्का  अधिकतम  लाभ  उठा  सकें  ।  पैसा  गरीबों  के  पास  सीधा  पहुंचना  चाहिए  ।  इसमें  कोई  बिचौलिया

 नहीं  होना  चाहिए  ।।  पैसे  का  दुरुपयोग  रोकने  के  लिए  उत्तरोत्तर  निगरानी  की  व्यवस्था  चाहिये  ।  इसमें
 क्िश्मेदारी  होता  अनिवायं  है  ।  गेर-योजनागत  खच  में  भारी  कमी  की  जानी  चाहिये  ।

 ...  मुझे  उम्मीद  है  कि  केन्द्र  तथा  माननीय  कृषि  मन््त्री  जी  किसानों  की  रक्षा  के  लिए  आगे  आयेंगे  और
 उनके  कार्यों  मे ंउनकी  सहायता  करेंगे  ।
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 श्री  अमल Lat  जल

 किन्तु  मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इसकी  व्याख्या  क्यों  की  गई  है  कि  कृषकों  सीमान्त  किसानों
 को  प्रौद्योगिकी  क्यों  नहीं  उपलब्ध  करायी  गई  जिससे  कि  वे  भी  सम्पन्न  हो  सकें  ।

 यह  केवल  कृषि  कार्य  ही  नहीं  है  भोजन  के  लिए  खेतों  में  कुछ  उगाना  ही  है  बल्कि  उद्योग  हेतु  यह

 सम्पूर्ण  कच्चा  माल  आपके  पास  पटसन  तिलहन  है  आपके  पास  बहुत  कुछ  है  ये  सभी  चीजें  मिट्टी
 में  उगायी  जाती  तब  उसका  प्रसंस्करण  होता  है  और  फिर  वह  औद्योगिक  कच्चा  माल  बन  जाता  है  ।

 आज  थाइलैंड  तीन  या  चार  वर्षों  के  प्रयास  से  ही  40,000  करोड़  रुपये  तक के  प्रसंस्क्ृत  खाद्य  एवं
 सब्जियों  का  निर्यात  करने  में  सक्षम  हो  गया  यह  छोटे  से  जनसंख्या  बाला  एक  छोटा  सा  देश  वे

 ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  तुर्की  उससे  10  गुणा  अधिक  प्रसंस्कृत  खाद्य  एवं  सब्जियों  का  निर्यात  कर  सकता

 है  ।  हम  नहीं  कर  सकते  ।  हम  क्यों  नहीं  कर  सकते  ।  क्योंकि  सरकार  ने  कभी  भी  इस  ओर  गम्भीरता  से  _
 ध्यान  नहीं  दिया  हमेशा  अपना  ध्यान  उद्योग  पर  केन्द्रित  किया  है  उस  संभावना  को  कमी  नहीं  समझा  है
 जो  कृषि  तथा  सभी  प्रकार  के  प्रारम्भिक  उत्पादन  में  निहित  है  ।

 मैंने  अपनी  ही  आंखों  से  स्वयं  आस्ट्रेलिया  में  एक  होटल  के  सामने  एक  सांड  को  देखा
 और  चकित  रह  गया  ।  केवल  कलकत्ता  और  दिल्ली  की  गलियों  में  ही  कोई  व्यक्ति  सांड  को  इस  तरह  से

 घूमते  देख  सकता  है  किन्तु  वह  इधर-उधर  घूम  नहीं  रहा  वह  वहां  पर  खड़ा

 मुझे  बताया  गया  कि  ऐसा  नीलामी  के  दोरान  अन्दर  हुआ  था  ।  वे  यह  नीलामी  शानदार  कमरों
 और  लांज  में  कर  रहे  निलामी  में  सांडों  के  मूल्य  अधिक  लगाए  जा  रहे  सांडों  का  मूल्य
 मिलियन  आस्ट्रेलियन  डालर

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 झो  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  वह  जब  भी  सांडों  के  बारे  में  उल्लेख  करते  आप  इस
 पर  आपत्ति  करते  हैं  ।

 क्री  अमल  दत्त  :  सांड  का  मूल्य  आधा  मिलियन  डालर  मुझे  इस  पर  आश्चाय॑  हुआ
 भौर  मैंने  देश  में  कृषि  विशेषज्ञों  स ेइसका  कारण  पूछा  ।

 इसका  कारण  जैव  प्रौद्योगिकी  ही  है  क्योंकि  एक  सांड  से  लाखों  बछडों  की  उत्पत्ति  की  जा  सकती
 है  और  यह  केवल  गत  पांच  वर्षो  में  सम्भव  हुआ  है  ।  यह  पहले  सम्भव  नहीं  था  ।  उससे  उत्पन्न  गाए
 दिन  100  लीटर  तक  दूध  देगी  ।  इसी  कारण  से  यह  सम्भव  अब  हम  इस  क्षेत्र  में  कहां  अगर
 हमारे  गांवों  में  कोई  गाय  प्रतिदिन  पांच  लीटर  दूध  दे  देती  है  तो  हम  उसी  से  बहुत  प्रसन्न  रहते  हैं  ।
 किसी  ने  भी  100  लीटर  दूध  देने  की  बात  सुनी  तक  नहीं  हम  तो  पांच  लीटर  दूध  का  उत्पादन  भी
 नहीं  कर  सकते  क्योंकि  चारा  नहीं  एक  फसल  उगाने  के  अतिरिक्त  हमारे  देश  में  बेकार  खाली
 पड़े  रहते  प  जानते  हैं  कि  भारत  में  केवल  30  से  35  प्रतिशत  खेत  दूसरी  फसल  के  लिए  उपस्केग
 में  लाए  जाते  बाकि  खेत  तो  सारे  साल  खाली  पड़  रहते  ऐसे  खेतों  में  चारा  उगाने  की  बजाय  हम
 क्या  करते  हम  चारा  मशीनों  का  आयात  करते  आपको  याद  होगा  कि  1989  में  प्रभावशाली
 लोगों  या  उनका  वरदहस्त  पाए  लोगों  द्वारा  चारा  मशीनें  आयात  की  गई  थी  ।  हम  नहीं  जानते  कि  उनका
 क्या  हुआ  मुझे  उम्मीद  है  कि  क्रृषि  मंत्री  इन  मशीनों  के  बारे  में  हमें  जानकारी  देंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  भाषण  समाप्त  अनेक  सदस्यों  को  अभी  बोलना  है  ।
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 भरी  विग्विजय  सिंह  :  इस  झूठी  कहानी  का  अब  अन्त  हो  जाना  चाहिए  ।

 झो  अमल  दत्त  :  महोदय  मैंने  तो  केवल  सांड  के  बारे  में  कहा  लेकिन  मेरे  मित्र  अन्य  मुद्दों
 पर  भी  बोलने  र्क  लिए  कह  रहे  हैं  ।

 मैं  यही  कह  रहा  हूं  कि  भारत  सरकार  तथा  सरकार  के  नेतागण  इस  तथ्य  को  मार्नें  कि  ऐसा
 संभव  है  ।  आज  जैव  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  से  कृषि  हमें  छोटा  मार्ग  दिखला  रही  है और  इसका  अधिकांश
 ज्ञान  हमारे  पास  पहले  से  ही  उपलब्ध  हमें  कुछ  ज्ञान  बाहर  से  भी  प्राप्त  करना  होगा  ।  मुख्य  मुद्दा  यह
 है  कि  इस  जानकारी  का  प्रचार  किया  जाए  और  लोगों  फे  विचार  इस  ए़कार  बदले  जाएं  कि  वे  कृषि  के
 क्षेत्र  में  आएं  इससे  विमुख  न  हों  जेसे  कि  अभी  तक  होता  रहा  है  ।  इसलिए  सरकार  इस  पर  तुरन्त  ध्यान

 मैं  प्रधानमंत्री  तथा  अन्य  मंत्रियों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  अपनी  इन  नीतियों  को  ठीक  करे  जिन्हें
 बे  अभी  तक  अपनाते  आ  रहे  हैं  ओर  जहां  तक  इस  मुद्दे  का  सम्बन्ध  वे  सही  रास्ते  को  अपनाएं  ।  यहां
 अगर  निजी  उद्यमों  को  लाया  जाता  है  तो  हर  इसका  विरोध  नहीं  निजी  उद्यमों  का  मतलब  बड़
 उद्योगपति  नहीं  निःसन्देह  निजी  उद्यम  पहले  से  इस  क्षंत्र  में  लाखों  छोटे  किसान  हैं  ।  उनके  उच्चयम
 को  ऐसी  जानकारी  और  दृष्टिकोण  दिया  जाये  जोकि  समृद्धता  पर  आधारित  कृषि  के  लिए  आवश्यक
 ऊ।॥

 वित्त  मंत्री  ने घोषणा  की  थी  कि  जहां  तक  खाद  के  मूल्यों  का  सम्बन्ध  सीमान्त  तथा
 किसानों  को  राजसहायता  दी  जाएगी  ।  यह  घोषणा  की  गई  थी  कि  पश्चिम  बंगाल  को  37  करोड़

 रुपये  दिये  जायेंगे  ।  लेकिन  पश्चिम  बांग्ला  प्रदेशी  कृषक  सभा  ने  गणना  की  हैं  कि  यह  आवश्यकता  60
 करोड़  रुपये  है  ।  इसलिए  मैं  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  वर्ष  पश्चिम  बंगाल  को  60  करोड़
 रुपये  की  राजसहायता  दी

 |

 श्री  राजेन्द्र  कूमार  शर्मा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  कृषि  के
 ऊपर  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रंदान  किया  ।  क्रृषि  हमारे  राष्ट्र  के  लिए  बहत  महत्  पूर्ण
 विषय  इस  देश  की  75  प्रतिशत  जनता  कृषि  पर  आधारित  है  ओर  ग्रामीणवासी  हमारी
 लब्धियां  और  हमारी  सफलता  44  वर्षों  में  किस  प्रकार  से  हुई  है  उसके  विषय  में  मैं  संक्षिप्त  में  यह  कहना
 चाहंगा  कि  जो  हमारा  पड़ोसी  देश  चाइना  उसके  पास  भी  जो  कृषि  योग्य  भूमि  है  वह  लगभग
 के  बराबर  ही  14  करोड़  लाख  हैक्टेयर  और  हमारे  देश  में  भी  प्रायः  उतनी  भूमि  पर  ही  कृषि  हो  रही
 हैँ  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  कृषि  मंत्री  जी  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  चाइना  उतनी  भूमि  पर
 42  करोड़  टन  अनाज  पैदा  कर  रहा  है  जब  कि  हम  पिछले  3-4  वर्षों  में  मात्र  ।8  और  19  करोड़  टन
 के  आसपास  चक्कर  काट  रहे  हैं  ।  इसका  सीघा  सः  अर्थ  यह  है  कि  निश्चित  रूप  से  हम  लोग  कुछ  विशेष
 कारणों  से  पीछे  इसके  परिणामस्वरूप  हमारा  उत्पादन  जितना  होना  चाहिए  उसमें  बहुत  कमी  है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  इस  सदन  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  देश  के  कुल  राष्ट्रीय  आय  का  नेशनल
 कृषि  का  योगदान  उसमें  33  प्रतिशत  इंडस्ट्री  का  योगदान  उसमें  29  प्रतिशत  है  और  सेवाओं

 का  योगदान  38  प्रतिशत  यदि  हमें  अपनी  कृषि  के  योगदान  को  बढ़ाना  जितक  इस  देश  के  अन्दर
 पच्चास  प्रतिशत  बहुत  आसानी  से  किया  जा  सकता  है  ।  यह  जो  हमारी  सरकार  की  गलत  नीतियां  हैँ
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 em  मन  ले  नम  ननननानीनाननन  नननम  ली  निनभभनगरनगरिनगतभण  5  »  ४  जन  न  आओ  55  और जो नीतियां हैं उनका प्रोपर  इम्प्लीमेंटेशन न होना, इसका  मुख्य  ऑं  है  क  व  सतसत७त  देश

 राजेन्द्र  कुमार
 और  जो  नीतियां  हैं  उनका  प्रोपर  इम्प्लीमेंटेशन  न  इसका  मुख्य  कारण  है  ।  यदि  हम  अपने  देश  की

 नेशनल  इंकम  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  हमको  कृषि  का  योगदान  पचास  प्रतिशत  करना  होगा  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  कृषि  मंत्रालय  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  कृषि  के  उत्पादन  को

 बढ़ाने  के  लिए  जो  सबसे  मुख्य  फैक्टर  कार्य  करते  उसके  अन्दर  सिंचाई  और
 सिंचाई  के  साथ  ही  साथ

 फर्टिलाइजर  उवंरकों  की  श्रेणी  में  माना  जायेगा  !  जहां  तक  सिंचाई  से  सम्बन्धित  कृषि  इन
 44  वर्षों  के  स्वतन्त्रता  के  उपरांत  हमारी  जितनी  भी  योजनाएं  बनायी  हमारे  देश  के  अन्दर
 246  बड़ी  एवं  मध्य  स्तर  की  सिंचाई  योजनाएं  हाथ  में  ली  44  वर्षो  के  उपरांत  जिसमें  से  मात्र

 65 योजनाएं  पूर्ण  हुई  हैं  उसम॑  से  2300  बड़  बांध  बन  चके  इस  बांध  बनने  हैं

 आज  के  इस  वेज्ञानिक  युग  में  इस  सदन  को  यह  जानकर  आश्चय  होगा  कि  70  प्रतिशत
 पानी  हमारे  इन  बांधों  का  भाप  बनकर  उड़  जाता  आज  के  इस  वैज्ञानिक  ग  जब
 दूसरे  देश॑  इस  पर  व्यवस्था

 कर
 रहे  इसकी  कदाचित  हमारे  देश  को  चिन्ता  नहीं  है  द  इन  सब

 बातों  परै  ध्यान  दियां  जाए  तो  क्वाष  में  उन्तति  होगी  और  हमारा  अधिक  क्षंत्र  सिचित  हो  सकेगा  ।
 कु इस  दश  का  सौभाग्य  है  कि  ईश्वर  ने  इसको  इतनी  प्रा  कतिक  सम्पद  रखी  है  ।

 ऑण्ड रद  वाटर  भी  हमार  यहां  इतना  पूर  उत्तर  भारत  क  अन्दर  हम  लोग  छोटे  2  प्रबल  नलकूपों थ  हैं  ्  हक
 के  माध्यम  से  सिंचाई  की  योजना  को  बढ़ावा  द  सकते  हैं  उसमें  यह  जो  आज  हमारी  सफलता  उससें
 सबसे  अधिंक  योगदान  सरकार  के  अनुपात  में  किसानों  का  आज  सिचाई  को  बढ़ावा  देने  के  लिए कक  बे  मय  है  ऐ  बे  लि
 विद्यत  की  आवश्यकता  विद्युत  को  जो  स्थिति  देशब्यापी  और  विशेष  रूप  से  हमारे  उत्तरी  भारत  में जा  की
 और  जिसके  अन्दर  उत्तर  प्रदंश  सबस  आधिक  पिछड़ा  हुआ  उसके  विषय  में  मझे  अधिक  कहने  कै
 आवश्यकता  नहीं  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहूगा  कि  जब  तक  हम  लोग  विद्यत  का  उत्पादन  नहीं  बढ़ायेंगे म  श  ते  ल््  ्  TATE
 तब  तक  हमारे  सामने  जो  समस्याएं  बनी  हुई  उनका  समाधान  नहीं  हो  सकगा  ।

 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  क्ृषि  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हं  कि  जो  योज  नाएं  हाथ है  व  हि  क्योंकि हर  ag ला  जी
 में  ली  जाती  इनको  लम्बे  समय  तक  चलाना  हमारे  लिए  अहितकर  होता  क्योंकि  हर  वर्ष  लागत  खर्च So

 ही  ऋरना  ड़ता  है  ।  इस
 बजह  से  कार्य  में  बाधाए  उत्पन्न  होती  हैं  और  लम्बे  समय  तक  कार्य  रुका  रहता  आज  उत्तर  प्रदेश बा  हु  हा

 हीं नहीं  मिल पा
 कं  ।  और

 इनके  बारे  में  मैं  क्ृषि  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  कंन्द्र  सरकार  इन  परियोजनाओं
 ५

 बढ़ता  जाता  परिणाम॑स्वरूप  योजना  के  पूरा  होते  होते  दुगना  और  तिगुना  व्यय

 किन्हीं  कारणों  से  जो  पा  रियोजनाए  रुको  हुई  जिनम  कंन्द्र  सरकार  का  पूरा  सहयो
 Tae  सरय  नहर  ड्ुनेज  कंपोजिट  शारदा  सहायक  पॉरिय

 उपलब्ध  समय  पर  धन  उपलब्ध  ताकि  ये  परियोजनाएਂ
 पूर्ण  कराई  जा

 सानों  को  सिंचाई  का  लाभ  मिल  दश  का  उत्पादन  बढ़  सक  |

 सभापति  कृषि  से  सम्बन्धित  एक  और  बात  कहना  चाहता  आज  हमारे  विशेषज्ञों की
 राय  है  कि  33  प्रतिशत  भू-भाग  वनों  से  जुड़ा  हुआ  होना  लेकिन  पिछले  44  वर्षों  में  लगातार
 वनों  का  कटान  होने

 के  कारंण  आज  मात्र  6
 श्रतिशत

 वन  हमारे  देश  में  बचा  जिसके  परिणामस्वरूप
 कृषि  क्षेत्र  को इसके  परिणाम  भुगतने  पड़  रहे  सायल  इरोजन  बढ़  रहा  इसका  प्रभाव  कृषि  पर  पड़
 रहा  मैं  माननीय  कृषि  मंत्री  जीं  से  कहना  चाहूंगा  कि  ये  सारी  चीजें  क्षि  से  जुड़ी  हुई  इन  पर
 सरकार  को  विशेष  ध्यात  दकर  वनों  को  बढ़ावा  देने  का  हर  तरह  से  प्रयास  करना

 .
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 सभापति  एक  बात  की  ओर  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  जिसकी  तरफ

 बहुत  कम  माननीय  सदस्यों  ने  ध्यान  आकर्षित  किया  है  ।  मुझसे  पूछें
 तो  यह  सबसे  मुख्य  विषय

 हमारे  देश  का  दुर्भाग्य  कि  हम  ओलंपिक्स  में  एक  गोल्ड  तो  क्या  तांबे  के  मंडल  के  लिए  तरसते  रहते
 इसका  कारण  कया  है  ।  इस  देश  के  अन्दर  जहां  75  प्रतिणत  जनता  गांवों  में  रहती  है

 वों  में  40  प्रतिशत  बच्चे  जीवन  में  मां  के  दूध  के  अलावा  दूसरे  दू
 2  ।  मैं  इस  सदन  में  आपके  माध्यम  से  क्रृषि  मंत्री  जी  को  कहना  चाहूंगा  कि  इस

 क्या  दिया  और  भविष्य  म॑  क्या  दने  वाल  इसक  विषय  में मै ंविशेष  नहीं
 ,  लेकिन  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  देश  का  सौभाग्य  है  कि  हमारे  देश  के  अन्दर

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 पशुओं  का  पालन-पोषण  उसी  तरह  से  होता  जिस  प्रकार  से  उनके  परिवार  के  अन्य  सदस्यों का  पालन
 किया  जाता  हमें  ग्रामीण  अंचलों  में  पशुओं  को  पालने  की  ट्रेनिंग  देने  की  आवश्यकता  नहीं
 नस्ल  सुधारने  की  आवश्यकता  आज  जिसके  घर  में  2  किलो  दूध  देने  वाली  गाय  बंधी  सरका

 चाहे  तो  20-25  किलो  दूध  वही  गाय  दे  सकती  है  ।

 श्री  बसुबेव  आच्वायं  कंसे  ?

 श्री  राजेन्द्र  कमार  शर्मा  :  आचार्य  जी  पूछ  रहे  हैं  कि  क्या  उनको  इस  विषय  में  जानकारी
 नहीं  है  ।  आचार्य  जी  जिस  क्षेत्र  से  आते  वह  मत्स्य  पालन  की  दृष्टि  से  उत्तप  क्षेत्र  है  ।  2000  किलो
 मीटर  समुद्री  क्षेत्र  में  लेटस्ट  टेक््नालाजी  को  अपनाकर  करोड़ों  लोगों  को  रोजगार  दिया जा  सकता

 यदि  सरकार  इस  दिणा  में  जुट  जाए  तो  निश्चित  रूप  से  करोड़ों  लोगों  को  रोजगार में  ज्षगाग्रा  जा सकता
 है  ।  आज  हमारे  देश  में  गाय  औसतन  डेढ़-दो  किलो  दूध  देती  जबकि  विदेशी  गाए  15-20  किलो
 प्रतिदिन  दूध  देती  जर्मन  आदि  देशों  में  बटर-माउंटेन  बन  जाते  हैं  और  बहुतायत  होने  पर
 बहां की  सरकार  मफ्त  योजना  के  तहत  वह  बटर  हमारे  जैसे  देशों  को  भेजती  है

 जिस  गरीब  के
 घर

 में  दूध  होगा  तो  उसे  दुनिया  की  हर  चीज  उपलब्ध  होती  दूध  से  दही
 और  घी  तथा  विदेशी  क्रण  के  माध्यम  से  हम  लोगों  को  पलसेस  मंगानी  पड़ती  हैं  जो  आयल्प  के  लिए
 इम्पोर्ट  करनी  पड़ती  है  ।  इन  चीजों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जा  सकता  है

 ।  ग्रामीण  अंचलों  के  अन्दर  सवा
 स्थ्य  सम्बन्धी  किसी  प्रकार  की  सुविधा  नहीं  दें  पा  रहे  जब  स्वस्थ  नहीं  होगा  तो  दबाई  नहीं  दे  पायेंगे  ।
 हमारे  देश  के  अन्दर  रेगिस्तानी  और  पहाडी  क्षेत्रों  को  ल ेलीजिए  ।  आस्ट्रेलिया  18  करोड़  की  भेड़ें  पालता
 है  ।  हरेक  माननीय  सदस्य  कहता  है  कि  गरीब  लोग  बेकार  घूम  रहे  हैं  |  मैं  सरकार  से  ज  बाहता  हूं
 कि  44  बर्षों  में  कया  आज  भी  इन  क्षेत्र  के  अन्दर  भेड़ों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ब्रल  द्विया  ज
 सकला  है  |  इससे  गरीबी  को  हटाया  जा  सकता  है  और  इश्डस्ट्री  का  एस्टेबलिश  कया  जा  सकता
 आज  चाय  की  बगास  के  माध्यम  से  हम  विदेणगी  मुद्रा  अधिक  से  अधिक  अज़ित्त  कर  रहे  हैं  ।  हमारे  गढ़वाल
 प्रदेश  के  अन्दर  टी-गार्डन  आंसाम  से  बंटर  डव॒लप  किया  जा  सकता  है  ।  लेकित  किसी  के  पास  सम्रय  नहीं

 है  जबकि  इसका  गर्वेक्षण  हो  चुका  जगह-जगह  हम  लोग  यूनिवर्सिटी  खोल  रहे  ग्रूनिबर्सिटी
 लेकिन  एक्सपर्ट्स  और  साइन्टिस्ट्स  को  गांवों  में  और  फील्ड  में  भेजिए  |  खाद  के  ऊपर  हमारे

 साथियों  ने  प्रकाण  डाला  है  डयूअल  पालिसी  के  कारण  किसान  के  सामने  भयंकर  समस्या  खड़ी  हो  गई
 है  ।  जो  खाद  किसान  क  5  रुपए  का  उपलब्ध  हां  रहा  था  तो  सरकार  क  इस  दोहरी  नीति  के
 परिणामस्वरूप  छोटे  किसान  को  165  रुपये  में  प्राप्त  हो  रहा  छोटे  किसान  के  बारे  में  हम  चर्चा  कर
 रहे  लेकिन  वह  जब  तक  सहकारो  समिति  का  सदस्य  नहीं  होगा  तो  उसको  कर  मूल्य  पर  खाद  प्राप्त
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 राजेन्द्र  कुमार
 नहीं  हो  सकता  भहकारिता  के  क्षंत्र  में  जितना  भ्रष्टाचार  है  तो  इस  चर्चा  का  समय  नहीं  वह
 किसान  के  साथ  अन्याय  खाद  की  जो  दोहरी  प्राइस  नीति  इसका  हम  विरोध  करते  हैं  ।

 हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  बीमा  योजना  थी  ।  वह  किसान  के  लिए  अपनी  खेती  को  बचाने  का  एकमात्र
 सहारा  उप्तको  सरकार  ने  समाप्त  कर  दिया  किसान  बैंक  के  माध्यम  से  जो  बचाता  है  उसके
 ऊपर  बीमा  लागू  होता  आज से  चार  वर्ष  पूर्व  उसको  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  हर  व्यक्ति  को
 अपने  बीमा  के  माध्यम  से  अपनी  चीज  को  सुरक्षित  रखने  का  या  नुकसान  का  पैसा  देने  का  अवसर  दिया
 जाता  वह  कृषकों  को  भी  मिलना  चाहिए  ।  उत्तर  प्रदेश  में  शुगर  केन  प्राइस  कोआपरेटिव  और
 पोरेशन  चीनी  मिलों  के  ऊपर  करोड़ों  रुपया  किसानों  का  बकाया  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  किसानों
 का  बकाया  पैसा  दिलवाने  का  प्रयास  प्रदेश  सरकार  के  पांस  किसी  प्रकार  का  अभाव  है  तो  केन्द्र
 सरकार  उसको  दिलाने  की  कोशिश  दोहरी  खाद  की  नीति  पर  कृषि  मंत्री  विचार  करें  और  सभी
 माननीय  सदस्यों  की  एक  राय  है  कि  दोहरी  मूल्य  नीति  को  समाप्त  करना

 श्री  चन  श्न  प्रसाद  यादव  :  सभापति  खाद्य  और  ग्रामीण  विकास  एक

 दूसरे  से  जुड़े  हुए  हैं  इसी  कारण  इन  तीनों  अनुदान  मांगों  को  एक  साथ  वार्ता  के  लिए  रखा  गया  मैं
 किसान  हूं  और  ग्रामीण  क्षेत्र  से  आता  हूं  ।  मुझे  अनुदान  की  मांगों  पर  बोलने  का  अवसर  इसके

 लिए  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।  भारत  कृषि  प्रधान  देश  है  ओर  कृषि  से  75  प्रतिशत  लोग  जुड़  हुए  हैं  यानि
 तीन-चौथाई  लोग  कृषि  पर  निर्भर  करते  हैं  ।

 तीन  बटा  चार  लोग  यहां  के  खेतीहर  मजदूर  और  किसान  जब  तक  किसानों  की  दशा  में

 सधार  नहीं  किसानों  का  विकास  नहीं  होता  है  तब  तक  हम  कैसे  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  देश  का
 विकास  होगा  ।  आज  इन  चवालीस  वर्षों  की  आजादी  के  बाद  भी  किसानों  का  आ्थिक  विकास  नहीं  हो
 सका  इसका  कारण  है  किसान  उपेक्षित  रहा  ।  बचपन  में  आजादी  के  पहले  हम  लोगों  ने  पढ़ा
 उत्तम  मध्यम  निषिद्ध  भीख  निदान  ।  आज  खेती  की  ऐसी  अवस्था  हो  गई  है  कि  वह
 तीसरे  नम्बर  पर  क्या  भीख  निदान  की  जगह  पर  पहुंच  गई  है  ।  क्योंकि  भीख  या  चाकरी  करने  वाले

 अपने  श्रम  से  कुछ  कमा  लेते  लेकिन  खेती  करने  वाले  उनके  परिवार  को  भी  साथ  में  श्रम  करना

 पड़ता  आज  दयनीय  स्थिति  में  हैं  ।  मैं  बिहार  की  स्थिति  की  आपको  जानकारी  देना  चाहता  हूं  ।  वहां

 दस  बीघा  जमीन  पर  खेती  करने  वाले  से  अच्छी  स्थिति  सरकारी  विभाग  में  काम  करने  वाले  आदेशपाल

 की  है  ।  हम  दस  बीघा  में  जमीन  में  खेती  करने  वाले  पांच-दस  प्रतिशत  लोगों  को  छोड़  दें  तो  बाकी  नब्बे

 प्रतिशत  लोग  जो  दस  वीघा  जमीन  में  खेती  करते  हैं  उनकी  जमीन  में  सालाना  बहुत  अधिक  हुआ  तो

 सवा  सौ  मन  अनाज  पैदा  होता  जिसका  दाम  दस-बारह  हजार  रुपये  होता  उसमें  कोस्ट  आफ

 प्रोडक्शन  भी  जुड़ा  होता  है  और  पूरे  परिवार  सहित  जो  वह  खटता  है  उसका  श्रम  भी  शामिल  होता  है  ।
 जबकि  सरकारी  विभाग  में  काम  करने  वाले  चपरासी  या  आदेशपाल  की  तनख्वाह  प्रतिमाह  बिना  किसी
 कोस्ट  के  पन्द्रह  सौ  से  दो  हजार  रुपये  महीने  तक  होता  इस  अवस्था  की  तरफ  आप  ध्यान  दें  और
 सोचें  कि  किस  स्थिति  में  आज  दस  बीधा  जमीन  वाले  किसान  हैं  और  चाकरी  करने  वाले  लोगों  की  कया
 स्थिति  है  ।

 मैं  भी  किसान  हूं  |  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  आज  सारे  देश  को  खिलाने  वाले  किसान  की
 रोटी  छोटी  और  दाल  पतली  हो  गई  आज  छोटी  सी  जगह  शहर  में  एक  कपड़े  की  दुकान  या

 किसी  तरह  का  व्यवसाय  करने  वाले  आदमी  को  आप  देखें  वह  पंखे  के  नीचे  बंठकर  अपनी  दुकानदारी
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 खत  धमाका  ——  आम  ग्राम हा  कण  न

 करता  है  और  उसके  बच्चे  अच्छे  स्कूल  में  पढ़ते  हैं  और  अच्छा  थाना  खाते  लेकिन  किसान  न  तो  अपने
 बच्चों  को  अच्छा  खिला  सकता  न  उन्हें  अच्छा  पहना  सकता  है  और  न  ही  उन्हें  अच्छे  सकल  में  पेज

 *$सकता  है  ।  यह  हालत  आज  क़िसानों  की  बनी  इसको  दूर  करने  का  उपाय  सरकार  को  सोचना
 चाहिए  ।  होता  यह  है  कि  किसानों  को  अपने  उत्पादन  के  अनुसार  उचित  दाम  नहीं  मिलता  ।  किसान  अगर
 कर्जा  लेकर  खेती  करता  है  और  फसल  काटता  है  तो  वह  तुरन्त  कर्जा  चुकाने  के  लिए  कम  दामों  पर
 अपनी  फसल  बेच  देता  है  ।  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  बिचौलिये  अधिक  मार  लेते  बिचौलियों
 की  जगह  किसान  को  अधिक  दाम  मिले  इसकी  सरकार  को  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।

 किसानों  के  लिए  भण्डारण  की  व्यवस्था  की  जानी  आज  भण्डारण  की  कमी  से  किसान
 बहुत  दुखद  स्थिति  में  भण्डार  गृह  में  किसान  अपना  माल  अनाज  रखे  और  जब  उसके  अनाज  का
 दाम  उपयुक्त  समय  पर  उपयुक्त  दाम  मिले  तो  वह  उसको  बेच  इसकी  भी  आपको  व्यवस्था  करनी

 खेती  में  उसकी  आथिक  सहायता  दी  जाये  ताकि  वह  अपना  कर्ज  वर्ग रह  चुका  सके  ।  इसके  लिए
 सहकारी  संस्थाओं  को  सबल  और  कारगर  बनाना  जरूरी  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  आज  आवश्यकता
 है  कि  देश  में  सिंचाई  की  जगह-जगह  पर  व्यवस्था  आज  देश  में  तीस  प्रतिशत  जमीन  सिंचित  रूप  में

 30  प्रतिशत  जमीन  सिचित  होती  है  और  70  प्रतिशत  जमीन  में  बिना  सिंचाई  के  पैदावार  की  जाती
 है  ।  यह  सारी  जमीन  वर्षा  पर  निर्भर  करती  है  ।  यदि  वर्षा  हुई  तो  खेती  वर्षा  नहीं  हुई  तो  सूखा  पड़
 गया  ।  इसका  अन्जाम  किसानों  पर  बुरा  पड़ता  इसलिए  सारी  जमीनों  पर  सिंचाई  की  व्यवस्था  सरकार
 करे  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  बीमार  उद्योगों  को  सरकार  ने  बहुत  ज्यादा  बढ़ावा  दिया  जब
 बीमार  उद्योगों  को  नाना  प्रकार  की  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  लेकिन  यदि  किसानों  की  फसल  नष्ट  हो  जाये
 और  सूखा  पड़  जाये  तो  उनको  कोई  खास  सुविधा  क्यों  नहीं  मिलती  है  ?  इसलिए  किसानों  की  खेती  को
 उद्योग  का  दर्जा  दिया  जाये  और  फसल  बीमा  को  प्रभावी  ढंग  से  लागू  किया  जाये  ।

 आज  गांव  एवं  शहर  में  विषमता  में  उत्तरोत्तर  बढ़ोत्तरी  होती  जा  रही  इसका  कारण  यह  है
 कि  हस्तकला  उद्योग  गांव  में  चलते  थे  और  अब  बड़े  उद्योगों  के  कायम  होने  से  ये  उच्चोग  मारे
 फलस्वरूप  गांवों  के लोग  शहरों  की ओर  पलायन  कर  रहे  आज  भी  बिहार  में  देखता  हूं  कि  बहुत  से

 मजदूर  पंजाब  और  हरियाणा  में  आकर  काम  करते  हैं  क्योंकि  उन्हें  वहां  अधिक  मजदूरी  मिलती

 लिए  इस  पलायन  को  रोकने  के  लिए  घरेलू  उद्योगों  को  बढ़ावा  देना  चाहिए  ।  पशु-पालन  ग्रामीण  रोजगार
 का  एक  प्रमुख  अंग  इसकी  ओर  सरकार  को  ध्यान  देना  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  न्यूनतम  आवश्यकता
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सड़क  निर्माण  करने  की  व्यवस्था  है  और  जिसमें  एक  हजार  तक  की  आबादी  वाले
 गांव  को  मुख्य  सड़क  से  जोड़ने  की  व्यवस्था  है  फिर  भी  यह  कार्य  सुचारू  रूप  से  नहीं  चल  रहा  इस
 कार्यक्रम  को  चलाने  के  लिए  राज्य  सरकार  अधिक  पैसा  खर्च  नहीं  पाती  इसलिए  केन्द्र  सरकार  को

 '  जाघा  खर्चा  वहन  करना  चाहिए  ।

 सभापति  सरकार  ने  खाद  की  दोहरी  नीति  अपनाई  यह  खेती  का  बहुत  बड़ा  अंग
 पहले  रासायनिक  खाद  पर  40  प्रतिशत  अनुदान  घटाने  की  बात  की  और  जब  सतवंत्र  विरोध  हुआ  तो

 सरकार  ने  माजिनल  किसान  ओर  छोटे  किसानों  को  यथावत्  रखने  का  इन्तजाम  किया  और  40  प्रतिशत
 के  बजाय  बाकी  किसानों  के  लिए  30  प्रतिशत  घटाने  की  बात  की  |  इस  दोहरी  नीति  से  उत्पादन  पर  बहुत
 ब्रा  असर  सरकार  को  चाहिए  कि  इस  दोहरी  नीति  को  खत्म  करे  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  बात
 ओर  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  अव्यवहारिक  दोहरी  नीति  से  उत्पादन  घटंगा  ।  बजट  भ्रस्तुत  करते  समय
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 मी  सीन  2  =  नये  आय पययथपथ्पियययथय।:य7प/7ायाय पथ  पति

 चुन  चुन  प्रसाद  यादव  |

 यह  व्यवस्था  नहीं  की  गई  कि  व्यापारियों  के  पास  जो  प्राना  स्टाक  वह  बजट  के  वे  के  दास  पर
 यह  व्यवस्था  नहीं  की  गई  ओर  छोटे  व्यापारियों  पर  खुदरा  व्यापारियों  पर  कुछ  अंकुश  लगाया  बगों
 लेकिन  थोक  व्यापारियों  पर  न  तो  अंकुश  ही  लगाया  ओर  न  स्टाक  चैक  ही  कराया  गया  ।  इससे  क्या
 इंगित  होता  साफ  बात  है  ।

 सभापति  यह  सरकार  समाजवाद  का  सिफ़  ढोंग  रचाती  है  और  समाजवादी  के  बजाय
 सरकार  की  नीति  पूजीवादी  अधिक  है  और  समाजवाद  को  पूजीवाद  की  चादर  से  ढक  दिया  गया
 इसलिए  मैं  इस  बजट  का  विरोध  करता  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  इसके  लिए  धन्यवाद
 करता  हूं  ।

 ओर  विग्विजय  सिंह  :  मैं  कृषि  मंत्रालय  के  लिए  अनुदान  की  मांयों  का  समर्थन
 करता  मैं  थोड  में  ही  अपनी  बात  कहूंगा  और  कुछ  ही  मुद्दों  को  उज्रऊंगा  ।

 वर्ष  1950-51  के  दौरान  राष्ट्रीय  आय  में  कृषि  का  अंशदान  60  प्रतिशत  भा  ।  1989-90  के
 दौरान  यह  30  प्रतिशत  से  भी  कम  हो  गया  ।  70  प्रतिशत  से  भी  अधिक  लोग  कृषि  कार्य  से  जुड़े  हैं  ।

 कृषि  श्रम  और  और  गैर  कृषि  मजदूरों  की  आय  में  अन्तर  जो  पहले  भारत  की  स्कतंत्रता  के  समय  1:2

 था  वह  अब  1:4  हो  गई  निर्यात  में  कृषि  की सहभागिता  3  प्रतिशत  से  घटकर  कुल  निर्यात  का  16
 प्रतिशत  रह  गई  है  ।  इससे  केवल  यह  जाहिर  होता  है  कि  व्यवस्राय  के  रूप  में  कृषि  कार्य  अलाभकारी  हो
 ग्रय्रा  कौर  इसके  लिए  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।

 यह  भी  कहा  जाता  है  कि  जहां  जमीन  का  मुल्य  बढ़  गया  है  वहां  खेती  करने  के  बजाद्य
 जमीन  को  बेचकर  उससे  प्राप्त  रकम  को  बैंकों  में  जमा  कर  देना  अधिक  लाभदायक  देश  में  ऐस्री
 स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  इस  पर  गौर  करने  की  आवश्यकत्म  इस  संदर्घ्व  में  नई  कृषि  न्लीति  तैयार
 की  जानी  चाहिए  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  जो  कृषि  नीति  राज्यों  के  परिचाईलत  की  गई  है  वह  पूरी  तरह
 गपर्याप्त  है  ।

 इन  मुद्दों  को  और  स्पष्ट  करने  के  लिए  प्रत्येक  जिले  की  प्रत्येक  जलवायु  क्षत्र  की  कृषि
 उत्पादकता  को  देखना  झेगा  ।  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  प्रत्येक  जिले  से  कृषि  मंत्रालय  को  जानकारी  लेनी

 प्रत्येक  जिले  के  लिए  कृषि  उत्पादकता  योजना  तैयार  की  जानी  चाहिए  और  एक  आंकड़ा  बैंक
 तैयार  करने  के  बाद  आप  उस  आधार  पर  कृषि  नीति  तैयार  करें  ताकि  अनाज  का  उत्पादन  बढ़  सके  ।

 माननीय  मंत्री  ने  हस्तक्ष  प  करते  हुए  ठीक  ही  कहा  था  कि  हम  अधिक  उत्पादन  कर  सकते  हैँ  ।
 प्रदर्शन  के  लिए  निश्चित  किये  गये  प्लाटों  की  राष्ट्रीय  औसत  खष्ट्रीय  औद्धत  2.5  यु
 अधिक  इसलिए  यह  क्षमता  हमारे  पास  यह  क्षमता  उन  किसानों  को  भी  उपलब्ध  कराई  जानी

 |

 चाहिए  ।  जो  बहुत  कम  उत्पादन  करते  इसका  प्रसार  करना  ही  उत्पादन  बढ़ाने  का  महत्वपूर्ण  भाग
 हमने  इजराईली  सिद्धांत  प्रशिक्षण  और  दौराਂ  प्रणाली  को  अपनाया  वह  टी०  एण्ड  व०  प्रणाली

 पहले  हमने  समझा  कि  यह  एक  अच्छा  कारयंक्रम  लेकिन  हमने  यह  पाया  कि  यह  प्रशिक्षण  एवं  दौरा
 प्रणाली  के  बदले  खानापूर्तिਂ  करने  वाला  कार्यक्रम  हो  गया  है  ।  अब  तो  जाने  की  भी  बात  खत्म
 गई  है  केवल  खानपू्ति  मात्र  ही  रह  गया  है  ओर  गांवों  तक  विस्तार  की  बात  पूरी  तरह  खत्म  हो  गई
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 इसीलिये  मैं  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  ग्रामीण  स्तर  के  श्रमिकों  तक  इसके  विस्तार
 की  बात  भूल  किसानों  के  सम्पर्क  मजबूत  उनके  संगठन  को  सशक्त  उनका  चुनाव
 करके  उन्हें  प्रशिक्षण दें  और  तब  वे  ही  खेती  की  उच्च  तकनीक  को  बढ़ावा  देने  में  आपके  सबसे  बड़े
 वाहक

 निम्नलिखित  कुछ  बातों  को  यदि  पूरी  ईमानदारी  के  साथ  लाग  किया  जाए  तो  ग्रामीण  क्षेत्र  की
 आधिक  स्थिति  हतर  बनाया  जा  सकता  है  :

 —afe  कार्य  में  काम  आने  वाले  आदानों  का  कुशल  उपयोग

 कृषि
 जंल  को  अधिक  से  अधिक  निकाला  जाना  और  अपव्यय  होने  वाले  जल  का  संरक्षण

 सहकारी  क्षंत्र  में  कृषि  आधारित  उद्योग  लगाना  ताकि  कृषि  उत्पाद  पर  मिले  लाभ
 किसानों  को  प्राप्त  हो  सकें

 निर्यात  को  अधिक  प्रोत्साहन

 बेरोजगारों  के
 लिए  अधिक  काम

 में  रोजगार  गारन्टी  योजना  लागू  करना

 मजदरी  बढ़ाना

 रह
 कारीगरों  और  कुटीर  उद्योग  के  लिए  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  और

 उत्पादन  का  विकास  ।

 4.43  चभ्०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए |
 दलहन  का  कृषि  उत्पादन  आज  भी  उतना  ही  है  जितना  तीस  वर्ष  पहले  कोई  प्रगति

 नहीं  हुई
 ।  दलहसों  में  चना  महत्वपूर्ण  चना  की  ओसत  पैदावार  आज  भी  उतनी  ही  है  जितनी  तीस

 वर्ष  पहले  थी  ।

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  की  बैल  स्क्रीमਂ  एक  अच्छी  योजना  लेकिन
 पठारी  इलाकों  में  अधिक  कओं  की  खदाई  के  कारण  वहां  का  जल  स्तर  कम  हो  रहा  इसलिए  फिर  से
 जल  का  वहीं  पर  लाने  के  लिए  कोई  योजना  होनी  चाहिए  ।

 खाद  के  अधिक  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  पहले  अधिक  दिया  गया  लेकिन  जब  से
 उर्बरकों  का  उपयोग  शुरू  हो  गया  है  मिश्रित  कम्पोस्ट  खाद  जो  पहली  विकास  योजना  के  लिए  आवश्यक
 थी  जब  उसे  नजरअन्दाज  कर  दिया  गया  हैं

 परती  भूमि  में  खेती  के  लिए  जल  निकास  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  मुझे
 प्रसन्नता  है  के  हमारे  मंत्रालय  ने  जल  निकास  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  लगभग  दुगुनी  रकम  कर  दी

 राष्टीय  जल  निआर  वस्था  रुम्बन्धी  कार्यक्रम  राज्यों  द्वारा  केन्द्र  सरकार  को

 ।
 स्वीकृति  के  लिए  भेजे  जाते  हैं  जिसमें  काफी  समय  लगता  यहां  तक  कि  पिछले  वर्ष  की  परियोजनाओं
 को  भी  अभी  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  इसीलिए  मेरा  यह  प्रस्ताव  है  कि  इसमें  विकेंन्द्रीकरण  होना
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 दिग्विजय
 इसके  लिए एक  प्रकार  का  दल  होना  चाहिए  जो  राज्यों में  रहे  ताकि  प्रत्येक  राज्य  में  राष्ट्रीय

 जल  निकास  परियोजनाए  उस  स्तर  पर  स्वीकृत  की  जा  सके  पादन  बढ़ाना  है  ।  छोटी  किटें
 बड़े

 स्तर  पर  बांटी  जा  रही  लेकिन  कई  बार  यह  बाजार  में  बेच  दी  जाती  मेरा  यह  सुझाव  है
 किटें  कृषि  सम्बन्धी  प्राथमिक  सोसाइटियों  द्वारा  ही  कटी  जानी  ताकि  यह  किसानों  को  मिल

 सक

 प्रयोगशाला  से  लेकर  भूमि  कार्यक्रमों  तक  को  बढ़ावा  दिया  जाना  इस  क्षंत्र  में  और  के०
 वी०  के०  शुरू  किए  जायें  ताकि  कृषि  विश्वविद्यालयों  और  कृषकों  के  बीच  की  दूरी  को  पाटा  जा  सके  ।

 उबरक  राजप्रहायता  को  सीमित  कर  दिया  गया  है  ।  मैं  सरकार  के  उवरकों  की  कीमतों  में  वृद्धि
 से  छोटे  ओर  सीमांत  किसानों  को  छूट  देने  के  प्रस्ताव  का  स्वागत  करता  लेकिन  राजसहायता  की
 कुल  मात्रा  को  सीमित  नहीं  करना  उदाहरण  के  लिए  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  यह  दोहरी  मूल्य
 प्रणाली  लाग  करने  के  लिए  हमें  40  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  है  और  केवल  13  करोड़  रु  गये  दिए  गए
 हैं  जिससे  केवल  एक  तिहाई  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  ही  लाभ  मिलेगा  ।

 मैं  ऋण  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  ऋण  माफी  की  योजना  के
 कारण  मध्य  प्रदेश  में  ऋण  सम्बन्धी  ढांचा  इतना  कमजोर  हो  गया  कि  पिछले  तीन  सीजनों  से  हम  किसानों
 को  कृषि  ऋण  नहीं  दे  पाए  हैं  ।  ऋण  देने  की  ओर  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए  ।

 भारवाहक  पशुओं  की  मूल  किस्म  में  सुधार  किया  जाना  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से
 पुरजोर  »

 आग्रह  है  कि  वह  भारतीय  नस्ल  के  पशुओं  की  ओर  अधिक  ध्यान  मेरे  निर्वाचन  क्षंत्र  में  मालवी  नस्ल
 के  पश  हैं  जो  उत्कृष्ट  नस्ल  है  ।  इनके  लिए  विशेष  विकास  फार्म  होने  चाहिए  ।  इस  प्रजाति  की  रक्षा  की
 जानी  चाहिए  ओर  इस  नस्ल  के  लिए  प्रजनन  केन्द्र  हों  ।

 प्रारतीय  जनता  पार्टी  के  मेरे  मित्र  गो  वध  के  बारे  में  बहुत  चिन्तित  हैं  ।  उन्हें  यह  बात  तभी  याद
 आती  है  जनत्र  वह  विपक्ष  में  होते  हैं  ।  जब  वे  सत्ता  में  थे  तब  उन्होंने  इस  बारे  में  कभी  नहीं  सोचा  ।  उत्तर
 प्रदेश  में  बलन्दशहर  में  एक  गम्भीर  घटना  हुई  थी  नगर  पालिका  समिति  गुलावढठी  में  गो  वध  का  मामला
 ध्यान  में  लाया  गया  जिसमें  भारतीय  जनता  पार्टी  के  सदस्य  को  आमन्त्रित  किया  गया  लेकिन  उत्तर  प्रदेश
 में  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  ने  कोई  कायंवाही  नहीं  की  थी  ।  मेरा  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  विचार
 है  कि  गो  वध  पर  प्रतिबन्ध  लगाथा  जाना  लेकिन  जिस  प्रकार  ये  लोग  उसका  फायदा  उठाते
 हैं  मश्ले  उस  पर  घोर  आपत्ति  है  ।

 ँ  झींगा  मछली  के  पालन  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  मैं  कृषि  मंत्रालय  को  बधाई  देता  हूं
 कि  उन्होंने  इसे  खारे  पानी  में  भी मछली  पालना  शरू  कर  दिया  मध्य  प्रदेश  में  ताजे  पानी  में
 भी  झींगा  मछलियां  पाली  जाती  हैं  ।  हमें  इस  बात  की  जांच  करनी  चाहिए  कि  क्या  झींगा  मछलियां  ताजे
 पानी  में  भी  पाली  जा  सकती  बालाघाट  में  बाण  गंगा  में  भी  हम  झींगा  मछलियां  ताः

 हैं  ।  मत्स्य  पालन  को  को  बढ़ावा  देना  है

 ग्रामीण  बेरोजगारी  के  बारे  में  मैं  एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  उठाना  चाहता  हूं  ।  अनेक  जिलों  सें  ५मिक
 अभी  भी  बाहर  जा  रहे  यह  अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  हू  कि  अनेक  जिलों  से  लोग  बाहर  जा  २'  .”।  मैं
 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  से  अनु  रोध  करता  हूं  कि  वह  जैसा  महाराष्ट्र  में  उन  क्षेत्रों  मे ंजहां  श्रंमक
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 जाते  रोजगार  गारन्टी  कायंक्रम  शुरू  किया  गया  वंसा  ही  यहां  भी  शुरू  किया  जवाहर
 रोजगार  योजना के  अन्तगंत  उन  जिलों  को  अधिक  धन  दिया  जाए  गैंग  बाहर  जा रहे  हैं  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  उहूँ  श्य  व्यक्तिगत  वित्त  पोषण  के  स्थान पर  परियोजना
 कै  रूप  में  लिया  जाना  दुर्भाग्यवश  आप  किसी  व्यक्ति  को  उसके  कार्य  के  लिए  वित्त  देते  जब
 तक  आप  इसे  एक  परियोजना  के  रूप  में  नहीं  लेंगे  और  उत्पादन  और  विपणन  की  ओर  ध्यान
 नहीं  देंगे  तब  तक  आप  इसे  सफलतापूर्वक  लागू  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 अन्त  मैं  स्वनियोजन  के  लिए  ग्रामीण  युवकों  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  बारे  में  कुछ  कहना
 चाहता  हूं  जो  कि  बेरोजगार  ग्रामीण  युवक  के  लिए  अति  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  वार्षिक  रिपोर्ट  में  यह
 कहा  गया  है  और  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  मैं  पष्ठ  3)  की  ओर  दिलाना  चाहता  एक  महत
 पूर्ण  क्षत्र  के  बारे  में  इसमें  कहा  गया  है  कि  78  प्रतिशत  मामलों  में  स्वनियोजन  के  लिए  ग्रामीण  युवकों
 के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  लाभार्थियों  को  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उन  कार्यों  के  लिए
 सहायता  दी  जाती  है  जिनके  लिए  उन्हें  प्रशिक्षण  रहीं  दिया  गया  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि  उन्हें  प्रशिक्षण
 किसी  और  काये  का  दिया  गया  और  वित्तीय  सहायता  किसी  और  काम  के  लिए  दी  जा  रही  सभी
 गांवों  में  ऐसा  ही  हो  रहा  अतः  माननीय  ग्रामीण  विकास  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह
 इसको  जांच  कर  ।

 नियोजन  के  लिए  ग्रामीण  युवकों  के  प्रणिक्षण  कार्यक्रम  की  उपलब्धियां  बहुत  कम  हैं  ।  यह
 0-91  में  35.5%  तथा  1989-90  में  4428  कांग्रेस  के  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  एक  वर्ष में

 10  मिलियन  रोजगार  देने  का  प्रावधान  स्वनियोजन  के  लिए  ग्रामीण  युवकों  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम
 प्रा  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायंत्रम  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  उपलब्ध  कराया  जा  सकता  है

 बशतें  कि  वहां  प्रशिक्षण  सुविधाएं  हों  और  उनके  प्रति  हमारा  उचित  दृष्टिकोण  हो  ।  इसी  के  मुझे
 अवसर  देने  के  लिए  मैं  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 डा०  कातिकेश्वर  पात्र  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  कया  है  ?

 डा०  कातिकेश्बर  पात्र  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि  परिचालित  की  गई  कृषि
 मंत्रालय  की  मांगों  में  मांग  संख्या  4  में  कुछ  गलती  है  |  इसमें  राजस्व  222,0900  पूंजी  534800
 रुपये  तथा  कुल  2575700  रुपये  दिखाया  गया  है  जो  कि  गलत  यह  ?755700  रुपये  होना
 चाहिए  ।  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इसमें  सुधार  किया  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  मेरे  कक्ष  में  इस  गणना  की  ओर  मेरा  ध्यान  आकर्षित  किया
 था  ।  माननीय  मन्त्री  महोदय  इसकी  जांच  करें  और  यदि  गणना  में  कुछ  अंकगणितीय  चूक  है  तो  उसे  ठीक
 किया  जाये  ।

 श्रो  कालका  दास  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  आभार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  कि

 आपने  मुझे  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  बोलने  की  अनुमति  प्रदान  की  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश  है
 और  70  फीसदी  से  ज्यावा  जनता  कृषि  पर  निर्भर  धूल  से  धान  पैदा  करने  वाला  किसान  आज  44

 वर्ष  की  आजादी  के  बाद  भी  शोचनीय  दशा  में  है  ।
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 कालका  दास ]
 अध्यक्ष  आज  संबसे  बड़ी  जरूरत  कृषि  वस्तुओं  की  बढ़ावा  ओर  कृषकों  को  लाभंप्रद  मूल्य

 देने  की  नीति  को  निर्धारित  करने  की  है  ।  हमारे  देश  का  वह  किसान  जिसने  हरित  क्रांति  के

 में  जब  अनाज  आयात  किया  जाता  तो  उस  चंनौती  को  स्वीकार  किया  और  निर्यात  करने  की  स्थिति

 में  आज  ला  दिया  लेकिन  आंज  भी  नीति  के  दोष  के  कारण  उनको  लाभप्रद  मुल्य  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 न  $$$

 अध्यक्ष  अभी  हमारे  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  इस  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  सरक

 को  बताया  बहुत  से  तरीके  बताए  हैं  जिनसे  क्रिसानों  की  दशा  सुधर  सकती  किसान  को  उपज  का

 लाभ  मिल  सकसा  उसको  उसकी  उपज  का  लाभ  दिया  जा  सकता  है  और  किसानों  की  हालत  ठीक  हो

 सकती  कैकिन  इसमें  जिस  दिशा  में  और  जोर  देने  की  जरूरत  उस  पर  कुछ  कम  जोर  दिया

 गया  है  ।

 अध्यक्ष  गांवों  मे  कृषि  होती  है  और  कुछ  भूमिधर  किसान  होते  हैं  और  कुछ  ऐसे  होते  हैं  जीं

 भूमि  पर  काम  करते  हैं  जिन्हें  कृषि  मजदूर  कहते  हैं  ।

 मजदूरों  का  जीवन  कृषि  पर  ही  आधारित  होता  बहुत  सारी  याजनाए  बनाई  जाती  हैं  कि

 कृषि  में  सुधार  लाने  के  लिए  अमुक  सबसिडी  ऋण  कृषि  उपज  को  बढ़ायें  ।  आज  भी  जिन  किसानों

 के  पारू  छोटी-छोटी  भूमि  है  उनको  लाभप्रद  मूल्य  कहीं  मिल  पाता  इस  पर  भी  हम  44  सालों  से  चर्चा

 कर  रहे  हैं  लेकिन  अभी  भी  उनकी  दशा  नहीं  सुधरी  जो  कृषि  मजदूर  कृषि  करने  काले  हैं  उनकी

 आबाकी  भी  गांव  में  कृषक  से  ज्यादा  जब  कोई  भी  सरकारी  नीति  बनती  है  तो  वह  कृषक  तक  ही
 निर्धारित  रहती  कृषक  के  आसपास  ही  पहुंचती  है  ।  यह  बात  ठीक  है  कि  हमारे  देश  के  भूतपूर्व  प्रघ्कन

 भन्त्री  ने  इस  बात  को  माना  था  कि  जिस  गांव  में  हम  सहायता  के  रूप  में  एक  रुपया  देते  हैं  भ्रष्टाचार  के

 कारण  किसान  को  केवल  15  पैसे  ही  उपलब्ध  हो  पाते  हैं  और  85  पैंसे  उस  तक  पहुंच  नहीं  पाते  हैं  ।

 लेकिन  कृषि  मजदूर  जिसंका  जीवन  कृषि  पर  आधारित  जिसका  रहन-सहन  कृषि  पर  आधारित  रहता
 है  उसके  लिए  कोई  नीति  नहीं  बनाई  गई  उनकी  दशा  सुधारने  का  काम  नहीं  किया  क्योंकि  कृपक

 को  पूरा  लाभ  नहीं  मिला  इसलिए  वह  भी  कृषि  मजदूर  के  साथ  न्याय  नहीं  कर  पाया  ।  कृषि  मजदूर  और

 कृषक  दोन्में  एक-दूसरे  पर  आधारित  अगर  कृषक  की  हालत  सुधरेगी  तो  कृषि  मजदूर  की  हालत  में
 भी  स॒ध्वार  होगा  ।  इस  कारण  सारे  देश  के  गांवों  का  विकास  रुक  गया  है  ।  देश  के  सत्तर  फीसदी  लोग

 गांवों  में  रहते  यदि  उनका  विकास  रुक  जाएगा  तो  हम  देश  के  विकास  की  कल्पना  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 आज  गांवों  के  कृषक  के  जीवन  को  सुधारने  की  आवश्यकता  हमें  कृषि  को  प्रोत्साहित  करना

 उसके  लिए  सबभिडी  देनी  उनके  आमूल-चूल  जीवन  को  विकंसित  करना  इंसकें
 साथ  हमें  कृषि  पर  आधारित  मजदूर  की  दशा  को  भी  देखना  आज  गांव  की  ओर  ध्यान  देने  कौ
 आवश्यकता  है  जहां  की  सारी  इकोनोमी  कृषि  पर  आधारित  है  ।  कृषि  पर  अधिक  से  अधिक  बल  देकर
 इस  सिस्टम  को  सुधारना  होगा  जिससे  कृषि  मजदूर  और  कृषक  को  भी  न्याय  हु

 अध्यक्ष  महोदय  :
 इस  विषय  पर  दस  घण्टे  रखे  गए  थे  और  18  घण्टे

 के  करीब  दिए  गए
 इस  पर  करीब-कैरीब  60-77  लोगों  ने  चर्चा  की  जब  माननीय  सदस्यों  ने  18  घंटे  इस  विषेय  पर
 अपने  विचार  व्यक्त  किए  हैं  तो  वे  कम  से  कम  एक  घण्टे  तो  इसका  उत्तर  सनना  चाहेंगे  ।  मेरी  मजबूरी  हैं
 कि  किसी  दूमरे  सदस्य  को  समय  नहीं  दे  मैं  मन्त्री  जी  | मु  हि श्र  ञ  के  ।
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 कृषि  मंत्री  अलराम  :  अध्यक्ष  आपका  घन्मवाद  छोर  धन्यवाद  मेरे  माननीय

 सदः  ग्रों  का  जिन्होंने  18  घण्टे  तक  प्रयास  किया  और  इस  विषय  पर  इतने  लाभदायक  और  उद्देश्य  से
 भरपूर  बिचार  रखे  ।  उन  विचारों  से  काफ़ी  नये  विचार  उत्पन्न  होंगे  ओर  कुछ  म  कुछ  उत्तसे  भलाई  होगी
 अच्छा  कार्म  होगा  ।

 उस  विषय  पर  माननीय  सदस्य  बोले  हैं  जोकि  देश  के  तमाम  जन-जीवन  से  सम्बन्धित
 है  ।  कोई  ऐसा  हिस्सा  देश  का  नहीं  है  जो  कि  कृषि  से  आधारित  न  इससे  सम्बन्धित  न  हो  ।  यही
 काम  ऐसा  है  जिखके  लिए  आपसे  कई  बार  और  इस  सदन  ने  अभिव्यक्ति  की  आभार  किया  उन
 किसानों  के  प्रति  जिन्होंने  देश  को  स्वावलम्बी  जिन्होंने  हमें  आस्मनिर्भरता  वी  ओर  हमें  यह
 बताया  कि  हम  अथक  परिश्रम  करके  देश  को  सम्मानघुवंक  स्थिति  दे  सफते  हैं  जो  कि  हमारा  जन्मजात
 अधिकार  है  ।

 इस  आभार  के  बाद  मैं  यह  त्रताना  चाहूंगा  कि  70  माननीय  सदस्य  इस  पर  बोले  हैं  ।  मेरे  ख्याल
 में  उनके  नाम  बताने  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  उसमें  दस  मिनट  लग  जायेंगे  ।  मेरे  पास  इसकी  प्री
 की  पूरी  सूची  उस  सूची  के  साथ-साथ  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  उसका  भी  मैंने  विश्लेषण  किया
 है  ।  मुझे  यह  भी  मालूम  है  कि  किस-किस  महानुभाव  सदस्य  ने  क्या-क्या  कहा  है  ।

 श्से  राघ  नाईक  :  कट-मोशव  का  जवाब  भी  साथ  ही  दे  दीजिये  ।

 बसी  बलरत्स  जाखड़  :  इसको  साथ  ही  कर  सब  कुछ  इसी  के  साथ  मिला  क्कि  है  तो

 मोशन  भी  साथ  ले  लेते  आघष  ठीक  काम  करना  है  तो  मेरे  ढुयाल  में  आप  इस  चीज  को  देश

 कश  कट-मोशन  भी  मेरी  बिनती  के  अनुसार  वापस ले  लेंगे  ।

 सबसे  पहले  जो  विषय  खासतौर  पर  आता  है  वह  कृषि  नीति  के  बारे  में  इस  पर  ज्वाषा

 विचार-विमर्श  की  बात  सभी  ने  कही  आदरणीय  हमारे  मित्र  और  माननीय  सदस्य  व्

 भूकपूर्व  प्रछान  मन्त्री  श्री  वी०  पी०  सिह  जी  ने  भी  यही  चर्चा  आपने  भी  चर्चा  सभ्य  ने  की  कि

 ऋुशि  नीति  होवी  चाहिए  और  कृषि  वीति  आवश्यक  किस  प्रकार  से  हमने  कृषि  का  कंचालन  करता  है
 जिससे  कृषि  पर  आधारित  इस  जन  सम्रुदाय  का  जो  75  प्रतिशत  से  भी  अश्विक  उम्रका  कुछ  व  कुछ
 अर्शफ्क  तौर  पर  सुधार  हो सके  और  वह  अपना  जीवन-यापव  इस  प्रकार  स्रे  कर  सके  जिसमें  कदुछ्ा  न

 एक  दूसरे  के  प्रति  भेदभाव  न  रहे  ।  किसी  के  पस  ज्यादा  किस्ती  के  ज़छ  कम  ठीक  क्क्त  के

 अनुसार  इन्सान  बदलता  वक्त  के  अनुसार  नीतियां  बदलती  पुराने  वक्त  की  बात  की  जाती  थी  को

 मै  यह  नहीं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  पास  नीतियां  नहीं  यह  बात  कभी  नहीं  थी  क्योंकि  बिना

 नीति  के  कोई  सरकार  कभी  नहीं  चलती  कह  बात  है  कि  इसको  भ्रिस्ट  नहीं  किया  या
 रूपे  !  प्रारूप  उसे  वहीं  दिया  वह  दोष  हो  सकता  है  लेस्किन  यह  वात  नड्ढीं  कि  किस  तरीके  से

 पालिखी  यह  सारा  कुछ  है  क्योंकि  हमारे  दिग्गज  जिन्होंने  स्वतत्रत्म  प्राप्त  में  स्मस  कोय्दान
 जिन्होंने  देश  के  प्रति  सब  कुछ  अपंण  करने  के  बाद  इस  देश  को  न््रीति  प्रसत  की  |  खाद  ही  उन्होंने

 कृषि  नीति  की  बात  की  ।  मैं  आपको  37  साल  पहले  की  बात  बता  देना  चाहता  हूं  ।

 ]
 37  वर्ष  पहले  फण्डित  नेहरू  ने  जो  राज्म  सभा  में  कहा  था  मैं  आकको  कह  कक््काना  चाहता  हूं  ।

 37  वर्ष  पहले  दूसरे  सदन  में  जवाहर  लाल  जी  ने  कहा
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 चलन  न

 बलराम

 उद्योगों
 को  महत्व  देते  हैं  लेकिन  आज  के  संदर्भ  में  हम  ,  रे

 सम्बन्धित  मामलों  को  बहुत  अधिक  महत्व  देते  हैं  यदि  कृषि  का  आधार  मजबूत  नहीं  होगा  तो  हम
 जो  उद्योग  लगाना  चाहते  हैं

 वे  भी  सुदृढ़  नहीं  होंगे  ।  इसके  अलावा  देश  में  आज  ऐसी  स्थिति  है  कि

 यदि  हमा  री  खाद्य  स्थिति  बिगड  जाती  है  तो  सत्र  कुछ  बिगड़  जाएगा  हमें  अपनी  खाद्य

 स्थिति  बिगड़ने  नहीं  देनी  जैसा  कि  हम  चाहते  हैं  कि  यदि  हमारा  कृषि  सम्बन्धी  क्षेत्र  सुदृढ़

 रहता  है  तब  औद्योगिक  क्षेत्र  में  तीव्र  गति  से  विकास  करना  सरल  होगा

 यदि  हम  केवल  औद्योगिक  विकास  पर  ही  बल  देते  हैं  और  कृषि  की  ओर  ध्यान  न  देते  तो

 भी  कमजोर  हो  जायेंगे  ।  इसीलिए  मेरा  प्राथमिक  ध्यान  कृषि  और  खाद्य  पदार्थों  की  ओर

 है  और  मेरे  विचार  से  इस  समय  भारत  जैसे  देश  के  लिए  यह  आवश्यक  भी  है  ।

 |  उस  विचार  को  आप  देखिये  कि  उस  वक्त  देण  की  स्थिति  क्या  कितना  हम  मंगाकर  खाते
 समय  हम  34  करोड  थे  और  लाखों  टन  अनाज  ई०  एल०  480  के  तहत  मंगाकर  हमने

 अपनी  उदरपति  की  लेकिन  शाबाश  है  मेरे  किसान  को  और  मेरे  साइटिस्ट  की  और  हमारी  पोलिसीज
 किस  प्रकार  से  प्रोत्साहन  दिया  किसान  को  और  किसान  ने  किस  प्रकार  खून  और  पसीना  बहाकर  इस

 बात  का  साथ्थंक  बनाया  कि  85  करोड़  33  लाख  आज  हम  हैं  फिर  भी  हम  मम्पूर्णतया  आत्मनिभंर  हैं  और
 यही  नहीं  इस  वर्ष  हमने  5  लाख  टन  चावल  और  10  लाख  टन  गंदुम  बाहर  भेजने  का  निश्चय  लिया  है
 हो  सकता  हैं  बाद  में  करें  ।  इस  साल  हमने  चीनी  का  निर्यात  भी  5  लाख  टन  किया  अभी  हमारे  पास
 19  मिलियन  टन  का  भण्डार  इसीलिए  मैं  शाबाशी  के  साथ-साथ  अपना  आभार  भी  व्यक्त  करना

 चाहता  देश  के  किसानों  के  कि  उन्होंने  इतना  उद्यम  किया  है  और  इतना  सारा  कुछ  किया  है

 लेकिन  इसके  साथ-साथ  यह  नहीं  है  कि  हम  भूल  जायेंगे  कि  हमने  क्षि  नीति  को  प्रारूप  नहीं  देना  है  ।

 अभी  माननींय  वी०  पी०  सिह  साहव  ने  कहा  था  कि  अच्छा  हो  कि  मुझे  यह  बतायें  और
 आश्वासन  दें  कि  आप  इस  नीति  को  बतायेंगे  पहले  तो  मैं  आपसे  ही  विनती  करना

 क्षमा  कि  आपके  पास  समय भी
 आपने  वनाया  भी  मैंने  देखा  भी  रिकार्ड  में  ।

 ँ  समय  भी  आप  कर  भी  सकते  आप  आज  जो  आश्वासन  मेरे  से  मांगते  वह  आप
 लेकिन  आपके  कथनानुसार  मैं  कोशिश  करूंगा  कि  मैं  वह  पूरा  जो  आप  मेरे  से  चाहते

 एक  साननोय  सदस्य  :  आप  40  साल  में  भी  नहीं  कर  पाये  ।

 श्रो  बलराम  जाखड़  :  जो  किया  वह  हमारे  सामने  है  ।  जहां  तक  करने  की  बात  किया  .; नहीं
 होता  तो  आज  हम  जहां  वहां  नहीं  होते  और  आज  यह  भण्डार  नहीं  भरे  होते  ।  लेकिन  ठीक

 उनकी  कोई  मजबूरी  अपनी  कोई  बात  होगी  कि  वह  नहीं  कर  पाये  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  कृषि  नीति  का  पूरा  ड्राफ्ट  तैयार  हो  गया  था  और  शरद
 जोशी  वर्गरह  की  स्टैण्डिग  एडवाइजरी  कमेटी  वगैरह  से  इण्टरेक्शन  चल  रहा  काफी  कम्पलीट  हो
 चुका  वह  सारे  डाक्यूमैंट्स  आपके  पास  हैं  ।  यह  नहीं  कि  कोई  काम  करने  की  इच्छा  नहीं  वह  तो
 सरकार  चली  गई''*  *
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 श्री  बलराम  जाखड़  :  मैंने  डाक्यमैंटमस  के  आधार  पर  ही  बात  कहौ  ।  मैं  मना  नहीं  कर  रहा
 मतों कह  रहा  हूं  कि  आप  मेरे  से  जो  आश्वासत्त  चाहते  उसमें  मैं  एतराज  नहीं  करता  कि  क्यों  नहीं

 किया
 ॥

 अभी  वह  हमने  स्टेट्स  को  भेजा  सारे  प्रदेशों  की  सरकारों  से  हमने  सलाह  मांगी  दसरी  एकः
 और  कमेटी  भी  उसका  भी  हमने  भेजा  है  और  वह  वापस  जब  आप  सब  लोगों  से  सलाह
 करके  ऐसा  प्रारूप  कंबिनेट  में  भी  मैं  सबकी  सलाह  लेकर  हम  काम  यह  भाईचारे
 की  बात  इसमें  आप  सभी  सम्बन्धित  निशाना  तो  एक  पथ  अलग-अलग  हो  सकते  हैं  पहुंचना  तो
 वहीं  आप  सारे  भला  करना  चाहते  जो  भी  पार्टी  जो  भी  विपक्ष  है  या  पक्ष  दोनों  का  निशाना
 तो  एक  है  कि  कंसे  भला  करना  है  ।  इस  भला  करने  में  पथ  अलग-अलग  हो  सकते  हैं  लेकिन  सलाह  करके

 हम  एक  पथ  पर  भी  चल  सकते  उसमें  कोई  आदेश  या  कोई  चिन्ता  की  आवश्यकता  नहीं  न  मेरा
 उसमें  विवाद  वह  हम  करेंगे  और  मैं  आपको  बिल्कुल  आश्वासित  करना  चाहता  हूं  कि  मैं  चाहता  हूं
 कि  ऐसी  सार्थक  नीति  बने  जिससे  कि  कुछ  लोगों  को  आधारभूत  फाउण्डेशन  बन  जाए  जिससे  हम  आगे

 बढ़  सके  ।

 इसके  पश्चात्  जो  सबसे  ज्यादा  मुद्दा  वह  मैं  पहले  ले  लेता  हूं  और  उसमें  भी  मैं  कुछ  अर्ज

 करना  चाहता  आप  क्षमा  करेंगे  कि  जिसਂ  तरह  से  फरटिलाइजर  के  मुताबिक  बात  करते  खाद-की
 बाते  करते  सब्सिडी  की  बात  करते  हैं  तो  मैं  अर्जं  करना  चाहता  हूं  कि  खांद॑  के  विषय  में  आपकी  और

 हम  सबकी  सोच  किसान  के  हित  के  लिए  हीं  हो  सकती  है  ।  आप  भी  हित  की  बात  ही  सोचते  हमारा
 पक्ष  जो  वह  भी  बिल्कुल  उसी  तरह  से  सोचता  हर  एक  जिसने  खाद  की  की  अब

 मैं  आपको  एक  बात  बता  देना  चाहता  हूं  कि  सबसे  पहले  जब  मैंने  खेत  में  खाद  देनी  शुरू  की  थी  तो
 गांव  वालों  ने  मेरे  घर  में  जाकर  मेरी  माता  जी  से  कहा  था  कि  यह  खेत  खराब  कर  देगा  ।  इस  छोकरे  को

 पैसा  पता  नहीं  कहां  से'मिल  गया  यह  खेत  का  सत्यानाश  कर  इसको  खाद  मत  डालने  दो

 उसके  पश्चात्  सारे  खाद  डालने  लगब्गएਂ  और  सारा  प्रोग्राम  उसी  हिसाब  से  यह  देखनेਂ  की

 बात  मे  पता  है  खाद  डालने  से  क्या  होता  है  और  न  डालने  से  होता  है  ।  मुझे  यह्  भी  पता

 खाद  नहीं  डालेंगेਂ  तो  उत्पादन  कहां  से  होगा  और  उत्पादन  नहीं  तो  भंडारण  कहां  से  भरेंगे  ।

 दोनी  चींजें  एक  साथ  मिलती-जुलती  इसके  लिए  आपने  कहा  है  कि  नहीं  करना  चाहिए  ।  ठीक  बात

 आप  सोचते  हैं  कि  किसानों  का  भला  होना  लेकिन  इसका  एक  दूसरा  और  पक्ष  भी  मैं

 किसतन  मझे  पता  है  कि  जो  दूसरी  रबी  की  फसल  आ  रही  उसके  लिए  भी  खाद  चाहिए  ।  आज

 जिंतनी  खाद  की  मांग  मैं  पूरा  कर  सकता  औरਂ  दे  सफता  हूं  ।  जितनी  खाद  उतनी  दे
 लेकिन  कल  अगर  मेरे  से  खाद  तो  मैं  क्या  करूगा  और  किस  तरह  से  चलाऊगा  |  ये

 सारी  बातें  मुझे  सोचनी  पड़ती  हैं  ।

 आप  सब  लोग  यहां  बंठे  उन्होंने  सब  इतिहास  देखा  वह  भी  देखा  है  कि  किस  तरह  से

 भआजादी  आई  है  और  लोगों  ने  किस  तरह  आत्म-समर्पण  क्रिया  है  तथा  कितनी  निर्भीकता  से  इस  देश  में
 जीवन-दान  दिया  ये  चीजें  हमारे  दिलःदिघाव  में  न  हों  ओर  हम  जीती-जजिताई  आजादी  को  थोड़ा  सा
 भी  विचारष्क्क  कायम  न  तो  गलत  उसके  लिए  थोड़ी  कुर्बानी  भी  करनी  पहतीਂ  है  ।  वे
 इतनी  कुर्बानी  कर  सकते  तो  थोड़ा  बहुत  हम  भी  कर  सकते  उसी  हिसाब  से  देख  कर  हमने  यह
 माना अगर  यह  हो  सकता  तो  इसी  हिल्ताब  से  करेंगे  ।  लेकिन  उसके  जैसा कि  सारे
 आप  भाइयों  का  विचार  उसके  अनुसार  हमने  विचार  किया  और  यह्  दोहरी  जिसके  मुताल्लिक
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 इतना  कुछ  कहा  जा  रहा
 है  कि  चल  नहीं  शुरू  इसमें  संकट  तो  जरूर  हो  सकता  है  और

 संकट  हर  एक  जग  ता  हर  एक  चीज  के  दो  पहलू  होते  हैं---एक  नर

 दोनों  हर  एक  जगह  मौजूद  रहते  कहीं  पोजिटिव  ऊपर  ले  जाता  है  और

 अगर  हम  इस  पर  तो  सोचने  के  बाद  ही  पता  लगता  है  कि  इममें  फायदा  क्या  आंकड़े  मेरे
 पास  हैं  और  मेरे  ख्याल  में  आप  सभी  के  पास  होंगे  ।  इस  देश  में  76  प्रतिशत  छोटे  और  माजिनल
 किसान  हैं  ।  अगर  76  प्रतिशत  तो  हमें  इतना  ज्यादा  ध्यान  रखना

 इसमें  एक  बात  यह  भी  घ्यान  रखने  की  है  कि  इनमें  कुछ  किसान  ऐसे  भी  जिनके  पास  बेचने
 के  लिए  फालतृ  नहीं  एक  एकड़  वाले  डेढ़  एकड़  वाले  और  शायद  सवा  एकड़  वाले
 किसान  शायद  इतना  पैदा  नहीं  कर  सकें  और  उनको  भी  खाद  का  पैसा  देना  पड़  तो  वह  क्या

 इसलिए  यह  विचार  किया  गया  कि  जो  75  प्र।तिणतें  उनका  रूपाल  रखा  पांच  एकड़

 से  ऊपर  हो  गकता  है  कि  17.5  एकड़  की  सौ  परसेंट  इरिगेशन  तो  उसमें  सीलिग  लगाई  जाए  ।  एक
 आध  भैंस  कहीं  हो  सकती  उनके  अनुसार  यह  तो  नहीं  कह  सकते  जेसा  कि  लोग  कह  देते  हैँ  कि  यह
 छोटा  इसको  मत  दो  या  यह  बड़ा  है  ।  उन्होंने  देश  के  लिए  काम  किया  है  और  देग  को
 किया  जिस  प्रकार  उद्योग  में  ज्यादा  पैदा  करते  तो  आप  उनको  इनाम  देते  हैं  ।  उसके  लिए  यह  भी
 कहते  हैं  कि  उसने  इतना  कुछ  किया  है  और  ट्रॉफी  भी  देते  किसान  ने  पैदा  करके  दिया  यदि  उसका
 भी  सम्मान  कर  दिया  तो  उसमें  क्या  हें  है  ।  उसके  साथ  हममें  यह  सोचा  कि  यदि  वह  इतना  पैदा
 कर  उसको  अगर  कुछ  नहीं  दिया  तो  बुरी  बात  होगी  ;  इसलिए  उसको  बिल्कुल  ही  छूट  30  परसेंट
 की  दे  दी  इसमें  डबल  फायदा  तिलहन  बोएंगा  या  तिलहन  बेचेगा  या  दलहन  तो  उसको

 '

 वर्गर  कुछ  दिए  हुए  बाजार  पैसा  फालतू  नहीं  देना  पड़ेगा  और  यह  फायदा  भी  उठा  फाइनेंस
 मिनिस्टर  साहब  ने  वायदा  क्रिया  है  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करनी  है  ।  उसकी  जेब  में  डाका  नहीं  डाला

 जाएगा  ।  यह  सारा  कुछ  हमने  मिलकर  बर्दाश्त  करना  है
 क्योंकि  वह  हमारी  रीढ़  की  हडडी  है

 मैं  परे  सदन  से  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  ।  पासवान  आपके  बगैर  मजा  न
 आ  रहा  मैं  आप  लोगों  से  अगल  करना  चाहता  हूं  कि  हम  लोग  क्यों  इतने  असमर्थ  हो  गए  हैं  और
 यह  सोचते  हैं  कि  ये  सारी  बीज  असफल  हो  हम  सारे  के  सारे  काम  क्या  करते  हमारी  पा
 क्या  काम  करती  हैं  ।  हर  एक  गांव  में  हमारे  वर्कर्स  क्या  काम  करते  अगर  हम  रिप्रजेंट  करते
 प्रतिनिधित्व  करते  हैं  यहां  आकर  सारे  गांव  से  आते  सारे  शहरों  से  आते  शहर
 हर  एक  पार्टी  का  कोई  अस्तित्व  होता  तभी  हम  यहां  आ  पाते  अगर  हमारे  वहां  आद
 हम  इतना  भी  नहीं  कर  सकते  हैं  कि  गांव

 में
 छोटा  और  बड़ा  कौन  जो  अन्गंल  काम  कर  र  हा  अगर

 सब  कुछ  ठीक  जैसा  कि  होना  मुझे  आप  पर  ऐसा  मान  तो  आप  क्यों  नहीं  इस  बात  को
 अरे  मिल  कर  काम  करो  ।  बांट  कर  खाओ  कि  इतना  अगले  साल  फिर  भगवान  की

 कृपा  तो  ओर  वारे-न्यारे  कर  *'  **

 श्री  वियवनाथ  शास्त्रो  :  मन्त्री  सीमान्त  और  लघ॒  किसान  जब  कोओपरेटिव्ज  में
 जाता  तो  खाद  न

 हीं  मिलती  है  ।  परेशान  होकर  वह  ओपन  दकानों  में  जा  रहा  जहां  उनको  कीमत
 ज्यादा  देनी पड़  रही

 शी  बलराम  जाखड़  :  मैं
 यह  विनती आप  लोगों  से  कर  रहा  आप  मेरे  पास  कोई  अपनी

 |

 मशीनरी  नहीं है
 ।  मेरे  पास  साधन  हैं  और

 जो  हथियार  है  वह  सरकार  का  उनके  पास  है  हम
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 ।  लोग  आपकी  ओर  हमारी  पार्टी  के  वकंर  अगर  मिलकर  पूरा  करें  तो  जो  गरीब  किसान हैं  75  या  76
 तो  क्या  उनके  हितों  की  हम  रक्षा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  आप  यह  कहिए कि  हम  नहीं  कर

 सकते  हैं  हम  अगहाय हो
 गए  हम  अकमंण्य  हो  गए  हम  सोच  सकते  हैं

 हमारे में  साथंकता
 सोचने  की  क्षमता  हम  उनके  लिए  महसूस  कर  सकते  हैं  तो  आप  उनके  साथ  करिए  और  जो  उस

 ज्यादा  पांच  एकड़  से  ऊपर  वाला  किसान  है  उसको  चिन्तित  होने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  मैं  आज  ही

 सी  क्षण  थोड़ी  देर  भ॑  आपको  बढ़ावा  देकर  के  उनका  घर  पूरा  कर  दूंगा  और  साथ  में  उनको  कुछ  और
 दूसरे  तरीके  से  जो  मार  पड़ी  इनफ्लेशन  आई  है  उसकी  भी  क्षतिपूर्ति  करने  की  पूरी  कोशिश

 करू  गा  |  )

 श्री  वेवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  अनुदान  मांगों  के  ऊपर
 माननीय  मन्त्री  जी  बोल  रहे  हैं  ।  हम  यह  जानकारी  चाहते  हैं  कि  मन््त्री  जी  ने कहा  है  कि  लघ  और  सीमांत

 किसानों  जो  70  प्रतिशत  लघु  और  सीमांत  किसान  इस  देश  में  है  उनको  हम  फायदा  पहुंचाना  चाहते  हैं  ।

 क्या  माननीय  मनन््त्री  जी  आपको  व्यावहारिक  अध्ययन  जानकारी  है  कि  आज  भी  गांवों  में  दाखिल-खारिज
 )  नहीं  होने  के  कारण  जमाबन्दी  एक  जगह  है  जिसके  चलते  अभी  तक  8  एकड़  जमीन  परिवार  के  बरीस

 सदस्य  के  नाम  से  पड़ी  हुई  है  जबकि  उसके  पास  जमाबन्दी  फूटाने  से  मात्र  एक  एकड़  जमीन  है  ।  आप  लघु
 और  सीमान्त  किसान  की  कंसे  पहचान  आइडेंटीफिकेशन  करेंगे  ?  उस  दिशा  में  कोई  प्रयास

 करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  ।8  घंटे  की  डिबेल  का  जवाब  मन्त्री  जी  एक  घंटे  में  दे  रहे  हैं  और

 #  उनमें  भी  अगर  आप  पछोंरे  तो  प्रा  नहीं  हो पाएणा  और  बहुत  सारे  जो  प्वाइन्ट  हैं  वह  अनरगल  रह

 श्री  बलराम  जाखड़  :  इसलिए  मैं  आपसे  विनती  कर  रहा  हूं  कि  आप  सहायता  कीजिये  क्योंकि  यह
 एक  देश  के  इम्तहात  का  समय  है  ।

 डेढ़  या  सवा  साल  या  उसके  मेरे  ख्याल  में  हमारी  जो
 आधिक  व्यवस्था  है  वह  सुधड़  हो  जाएगी  और  हमें  इसके  लिये  कोशिश  करनी  चाहिये  ।  यह  मजाक  की

 !  बात  नहीं  है  यह  एक  सार्थकता  की  बात  व्यावहारिकता  की  बात
 है  और  इसलिये  हमें  प्राणपन  से

 चेष्टा  करनी  होगी  कि  हम  अपने  परों  पर  खड़े  इसलिये  मैं  सारे  हाउस  से  विनती  कर  रहा

 ]
 दलीय  सम्बद्धताओं  और  वैचारिक  भिन्तताओं  को  महत्व  न  देते  हुये  हमें  वही  कार्य  करने  का

 प्रयास  करता  चाहिये  जो  देश  और  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  हित  में  है  ।

 मैं  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  इसमें  हम  कोई  बन्ध  नहीं  गये  जेसा  हमेशा  समय  बन्धता  नहीं

 ]

 प
 परिवतंन  हमेशा  होता  रहता  है  ।

 त्
 चेंज  तो  आता  कभी  किसी  प्रकार  से  आता  अभी  आशिक  नीति  में  आपने  चेंज
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 a  गनानाना  +ा  तन  नीनीनाननननन मनन  9  इिनगभगतानितान  जननी  बम  ममननननना  न  के  पाना  टिकाओ  था  +-  _

 किसने  घरों  में  चेंज  आ  दुभिया  बदल  गई  है,आारूप  बदल  गए  देशों  के  प्रारूप  अदल  गए

 तो-यह  कौन-सी  बड़ी  बात  हैःकि-हम  इसको  चेंज  नहीं  कर  सकते  ।

 ]  ।

 यह  स्थायी  नहीं

 हहिर्दी  ]
 और  जो स्टेटिक  होता  है  उसमें  बदबू  पैदा  हो  जाती

 ]
 अध्यक्ष  महोदय

 :  मैं  अनुमति  दूंगा  ।  इस  अकार  मुद्दा  नहीं  इसकी  अनुमति  नहीं
 दी  जा  सकती  ।  श्री  निमेल  कान्ति  चटर्जी  यह  ठीक  नहीं है  ।

 *

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मुझे  आपकी  सहायता  की  आवश्यकता  मैं  अपनी  कठिनाई  के  बारे  में
 जानता  हूं  ।  कुछ  कठिनाइयां  हैं  |  मैं  अपनी  आंखें  बन्द  नहीं  कर  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  के  लिये  प्रत्येक  व्यवधान  का  उत्तर  देना  अवश्य  नहीं
 है  ।  हर

 )*
 नव

 श्री  बलराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  धन्यवाद  ।

 अध्यक्ष  दूसरी  बात  यह  कही  गई  कि  जो  कृषि  क्षेत्र  उसके  लिए  कई  माननीय  सथस्पों
 ने  कहा  कि  इस  क्षत्र  में  50  प्रतिगत  सारा  का  सारा  इनवेस्टमेट  होना  चाहिए  क्योंकि  सरकार-ने  इस-बात
 को  माना  है  इस  चीज  को  बताइये  ।  आंकड़ों  के  अनुसार  यदि  सारा  का  सारा  पैसा  क्षषि  विभाग  को
 दे  दिया  जाए  तो  यह  उचित  बात  नहीं  होगी  और  यह  कभी  हो  नहीं  पायेगा  ।  क्रषि  क्षेत्र  बहत  बड़ा  है
 उसमें  क्या-क्या  नहीं  है  ।  मेरे  पास  आंकड़े  उनके  अनुसार  सम्बन्धित  सभी  सेकटर्स  में  39329  करोड

 रुपया  1990-91  में  खच॑  किया  गया  और  1991-92  में  4296»  करोड  रुपया  रखा  गया  है
 प्रतिशत  की  वृद्धि  लेकिन  सिर्फ  यही  नहीं  इसके  साथ-साथ  बिजली  भी  है

 हैल्थ  सारा  कुछ  इसमें  समाहित  होता
 50  प्रतिशत  सिफ  मेरी  मिनिस्टरी  को

 +  टया  डाल

 इसमें  9
 प्राती  सिचाई  सडके

 तब  जाकर  यह  50  प्रतिशत  बनता  यदि  आप  हें.कि
 दिया  जाए  तो  बाकी  मिनिस्ट्रीज  क्या  उनका  काम  कैसे चलेगा  ।  इसलिये  यह  सामूहिक  चीज  है  और  सारी  चीजों  की  तरक्की  करके  हमें  इस  चीज  को  श्यस्ट  पर

 ले  जाने  की  जरूरत  है  ।  जैसाकि  अभी  रूरल  डेवलमेंट  मिनिस्टर  बता  रहे  थे
 बात  सड़कों  की  आवश्यकता  है  ।  जहां  ट्रांसपोर्ट  होता  वहां  तरक्की  सिच  कर  चली  जाती  * मोटर पर  चढ़कर  चली  जाती  जहां  सड़कें  नहीं  होतीं  वहां  अधोगति  होती  ड़कों  के  अधभात्र  में
 लोगों  को  सातवीं  शताब्दी  में  रहना  पड़ता

 हमें  सडके  चाहिए  ठीक

 श्री  वाऊदयाल  जोशो  :  राजस्थान  में  सड़कों  की  सबसे  ज्यादा  समस्या  है  !
 उ
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 श्रो  बलराम  जासख्ड़  :  मैं  आपसे  शत-प्रतिशत  सहमत  हं  और  मैंने  श्री  जग  दीशा  सरकेस
 ट्रांस्पोर्ट

 मिनिस्टर  जी  से  हाथ  जोड़कर  बिनती  है  कम  से  कम  जो  4  नेशनल  हा  इबेज  उनको तो
 «पूरा  करवा  सड़कों  के  बारे  में  स्टेट  भी  प्रयास  करेगी  ।  पानी  का  साधन  और  सड़कें ये  वोंनों

 अत्था  कक्ष्यक  चीजें  आज  आजादी  के  -44  ्र्ष  बाद  भी  हमारे  यहां  पीने  का  पानी  नहीं  यह  सुनकर
 शर्म'सी  आती  है  ।  इस  बारे  में-मैंने  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  से  भी  जिकृ  किया  था  और  उन्होंने  हाउस  में
 भी  कहा  कि  सराम  जी  ने  यह  कहा  है  कि  पीने  का  पानी  नहीं  मिलता

 फह  सच्ची  बात  है  ।  जब  हम  बोट  मांगने  जाते  हैं  तो  सबसे  पहला  सवाल  यही  होता  मांव  की

 क्डी-खूढ़ी  महिलायें  आती  सिर  पर  हाथ'फेर  कर  कहती  हैं  कि  बेटा  और  कुछ  नहीं  चाहिए  सिर्फ  पानी
 पिलवा  दे  ।  आत्मा  को  बहुत  कष्ट  होता  अन्दर  से  दर्द  भरी  खीख  निकलती  है  ।  कितना  प्रयास  किया
 जा  रहा  लेकिन  पानी  नीचे  चला  जा  रहा  है  गहरा  होता  जा  रहा  पम्प  लगाते  हैंडपम्प
 लगाते  दूसरे  पम्प  लगाते  लेकिन  सब  खुश्क  हो  जाते  प्रकृति  का  प्रकोप  हो  जाता  है  |  प्रकृति  का
 भी  एक  सिलसिला  उसके  बारे  में  भी  हमें  करनਂ  पर्यावरण  की  रक्षा  करनी  पड़ेगी  हालांकि  यह
 सब्जेक्ट  नहीं  है  लेकिन  फिर  भी  मैं  कहना  चाहता  माननीय  सदस्य  मालिक  सदन  में  मैं  उनसे  बिनती
 करना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  हम  पर्यावरण  की  रक्षा  नहीं  वृक्षों  की  रक्षा  नहीं  तव  तक
 हमारी  भी  हालत  बरी  होती  जाएगी  ।  जब  मां  के  साथ  दुव्यंवहार  होता  है  तो  वह  बच्चे  की  ठीक  से
 भाल  नहीं  कर  सकती  है  ।  प्रकृति  का  और  हमारा  आपस  में  प्रेम  होना  चाहिए

 हम  गांवों  में  जहां  भी  प्रचार  करने  के  लिए  या  अन्य  कामों  से  जाते  हमें  सब  जगह  एक  बात
 अवश्य  कहनी  चाहिए.कि  वृक्ष  लगाइये  ।  एक  किसान  के  एक  नागरिक  के  एक  सेवक  के
 मेरी  आपसे  यही  बिनती  जहां  पर  नहाते  वहीं  पर  अगर  दरख्त  लगा  दें  तो  कम  से  कम  दो  दरख्त
 तो  पनपेंगे  ।

 अनुवाद ]
 यह  यूरी  संकल्पना  को  बदल  देगा  |

 4  >
 ्श््स  |  ऐेग्ी

 हों
 .

 यह  शिक्षा  ग्रामबासियों  को  अवश्य  देनी  है  ।  राजस्थान  में  में  ऐसी  जगहों  पर  हूं  जहां
 महिलायें  हार  डालने  उनके  हाथ  काट  दिए  मगर  उन्होंने  पेड़  नहीं  काटने  दिये  ।  यह  हुआ  है  ।
 यह  बात  हर'एक  गांव  में  पेदा  की  जा  सकती  है  ।

 अम्यक्ष  इसलिये  मैं  कहना  चाहता  हूं  हमारा  काम  है  50  प्रतिशत  के  लिये
 जोर  देना  में  संतुष्ट

 नहीं  यह  76  प्रतिशत  50  प्रतिशत  पर  क्यों  आधारित  रहे  ।  इसलिये  यह  हमारा  ध्येय  होना
 सबको  मिलकर  इस  क्षेत्र  में  काम  करना  आज  दोनों  का  आगे  बढ़ना  आवश्यक  कृषि  का  भी
 ओर  उल्लोम  का  दोनों  एक  दूसरे  पर  आधारित  यदि  एक  आगे  बढ़ता  है  तो  दूसरा  भी  आगे  बढ़ता

 मैं  कोई  खाई  पंदा  नहीं  करता  जैसे  आमठौर  पर  कहते  है-कि  यह  शहरी  यह  ग्रममीण
 नहीं  बोनों  भाई  यदि  किसान  की  जेब  में  पैसा  होगा  तो  शहर  यदि  ग्रामीण  की  परचेजिंग
 पावर  होगी  तो  वह  रेडियो  भी  कपड़ा  मोटर-सायकल  100-200  का
 रेडियो सैट  लेकिन  अगर  उसके  पास  पैसा  नहीं  होगा  तो  वह  क्या  करेगा

 जिसके  पास  कपड़ा  नहीं  तो  क्या  नहायेगा  और  क्या  निचोड़ेगा  इसलिये  उसको  जेब  भरें  जिससे

 काम  बन  सकता हो  ।  हमारे  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  कृषि  को  उद्योग  माना  जाये  ।  जब  मैंने
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 रत

 राजीव
 जी  से  बात  की  तो  उन्होंने  हमें  आखिरी  पैकेज  दिया  था  हालांकि  मैं  पहले  अध्यक्ष  मैं  इस

 मामले  में  दिलचस्पी  लेकर  बात  किया  करता  था  ।  मैंने  तपस्या  इस  बात  की  थी  कि  किसान
 आपने  शिलान्यास  किया  है  आत्म-निर्भरता  का  ढ़ांचा  इंडस्ट्री  का  भी  खड़ा  हुआ  तो  इंडस्ट्री  अकेली
 क्या  करती  ।  कृषि  के  उद्योग  उसी  तरह  से  पनपाओ  जिससे  हम  आगे  क
 प्रोसेसिग  मिनिस्ट्री  को बनाया  अभी  तक  हम  उनको  बना  रहे  यह  भी  बात

 नहीं  उस  वक्त  का  सवाल  था  कि  किस  तरह  से  पेट  भरना  है  और  बाहर  से  मंगान

 का  एक  समावेश  करके  एक  नौति  बनाना  चाहते  हैं  ।  कभी-कभी  डर  लगता  है  कि  किसानों  को  अगर
 इन्सपैक्टरों  के  हवाले  कर  दिया  तो  मुश्किल  हो  जायेगी  ।

 मैं  इसके  लिये  सोच  गा और  आपसे  बात  करू  गा  कि  इस  नीति  को  किस  तरीके  से  उद्योग  का  दर्जा
 दिया  उद्योग  के  सारे  मुनाफ  लेकर  घाटा  न  लिया  जाए  ।  फांसी  लेने  वाला  आपके  गले  न  पड़े  बल्कि
 फायदा  ही  हो  जाए  ।  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि उसी  तरह  से  यह  काम  चलाया  जाए  ।  देवगोड़ा  जी ह
 और  कई  साथियों  ने  अच्छी  बात  कही  है  ।  बेंकों  में  जो  बचत  का  पैसा  है  वह  ग्रामीण  क्षत्रों  से  आता

 छोटे  किसान  और  काम  करने  वाले  मजदूरों  से  पैसे  लेते  हैं  ।  उन्हीं  के  पैसे  से  इंडस्ट्री  लगती
 जब  पंजाब  में  मिनिस्टर  था  तो  कहा  करता  था  कि  डिपोजिट  में  जो  हमारा  योगदान  वह  बहत  ऊचा के

 है  ।  लेकिन  उसका  हमें  15  प्रतिशत  तक  भी  नहीं  मिलता  जबकि  25-3.)  प्रतिशत  के  हम  हकदार  वह
 मिलना  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  जो  बचत  कर  रहे  हैं  तो  वह  पैसा  गांव  में  लगाना

 इसी  को  आधारभूत  मानकर  कहता  हूं  कि  मोमेन्टम  बनाया  मैं  ग्रामीण  क्षत्रों  में  पैसा
 लगाना  चाहता  हूं  फूल  पर  वह  आधारित  यह  मैं  आपसे  सलाह-मश्बिरा  करके  करू गा  ।

 दूसरी  बात  प्रत्येक  जिले  के  लिए  टेक्नोलाजी  विकसित  करनी  यह  कहा  गया  था  और
 कृषि  विज्ञान  केन्द्र  भी  स्थापित  किए  जाने  चाहिए  इसके  लिए  भी  जोर  दिया  गया  था  ।  वह  बिल्कुल  सही
 बात  जितना  हम  फैलांएंगे  तो  उतना  ही  बढ़िया  इसका  मुझे  एक  प्रैक्टिकल  एक्सपी  रियंस
 हमारे  यहां  खेती  होती  थी  लेकिन  जब  मैं  कालेज  छोड़कर  आया  तो  कृषि  विश्वविद्यालय  से  हमारा  संबंध
 स्थापित  हुआ  और  उनकी  एक्सटेन्शन  सर्विस  से  हमारा  तालमेल  बना  ।  उन्होंने  काम  करके  बताया  और
 हमारे  खेत  में  डिमान्स्ट्रेशन  फार्म  बनाया  ।  इसको  वजट  से  रेवोल्युशन  आया  और  इसकी  बजह  से  लोगों
 की  कंसप्ट  और  सोच  बदल  गई  ।  मेरे  पिताजी  की  जो  जमीन  थी  तो  वह  मैंने  आधी  से  ज्यादा  शेयर
 होल्डरों  को

 दे  दी  मुफ्त  में  दी  थी  और  एक  पेसा  नहीं  लिया  ।  जो  मेरे  हिस्से  की  जमीन  थी  तो
 मैंने  तीस  गुना  ज्यादा  खर्च  किया  ।  फोर-रनर  था  ।  वहां  हमने  अंगूर  लगाए  जहां  पर  पैदा  नहीं  होते

 हमने  वहां  बाग  लगाये  जहां  10-10  फीट  ऊ  चे  टीले  भूमि  ऊसर  थी  और  सबसे  बढ़िया  बाग
 मैं  जानता हूं

 हमारी  टेक्नोंलोजी  हमारा  जो  रेपर्ट  है  वह  क्या  कर  सकता  है  ।  इसकी
 क्षमता  इतनी  बड़ी  है  कि  जिसके  तालमेल  करने  पर  आप  अन्दाजा  नहीं  लगा  सकते  कि  हम  क्या  कर
 सकते  हैं  ।

 ]
 देखने  पर  ही  विश्वास  होता  है  ।
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 ड  असल  अ््ड्ड  अअअआआओओओडलकसकफससससससरससऊ  सफफसफफफफक्क5फंउक्  अ  अअ  अल्ड  5  से

 बगैर  देखे  आदमी  विश्वास  नहीं  देखता  है  तो  विश्वास  करता  है  और  हथेलियों  पर  सरसों
 ७  जमाई  जा  सकती

 मैं  बिहार  जाता  रहा  मुझे  बिहार  से  बड़ा  लगाव  है  ।  कोई  भी  सरकार  हो  मैं  उसको  कहता  रहा
 पासवान  वह  इतना  बड़ा  प्रदेश  है  पानी  खूब  फिर  बिजली  कहां  पानी  कहां  मैंने  कहा  कि

 मुझे  दीजिए  पांच-पाच  सो  एकड़  के  फार्म  फंजाब  से  लाकर  यहां  खड़े  कर  पांच  साल  के  अन्दर
 नक्शा  बदल  दू  गा  ।  अगर  नहीं  कर  सका  तो  नाम  बदल  देना  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  इसमें  न  होने  की  कोई
 बात  हो  ।  )

 श्री  मदन  लाल  ख्राना  :  इनको  बिहार  का  चीफ  मनिस्टर  बना  दो  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  माननीय  सदस्यगण  मुझे  इस  बात  का  कष्ट  होता  यह  बड़ा  गम्भीर
 विषय  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  यह  चीज  ऐसी  आप  देखिए  पंजाब  और  हिमाचल की
 उना  तथा  कांगड़ा  जिला  की  तहसीलें  यह  ऐसा  क्षेत्र  मैं  आंखों  देखी  बता  रहा  आपबीती  बता  रहा

 हृं  वहां  33  हजा
 इ  अनाज  डेफिलिट  था  और  आज  पंजाब  और  हरियाणा  का  65  प्रतिशत  किटी

 आफ  इण्डिया  क्योंकि  नक्शा  बदल  इस  सारे  क्षेत्र  इसी  तरह  बंगाल
 ईस्टन  यू०पी०  ।

 इन  सभी  क्षेत्रों  में  परिवरतेत  किया  जा  सकता  यह  केवल  लोगों  को  जानकारी
 देने  का  प्रश्न  है  ।  यह  बात  इस  पर  निभंर  है  कि  क्या  हम  उन्हें  कुछ  दे  सकते

 मैं  आपको  बता  दूं  कि  हम  लोग  ऐसा  कर  सकते  कोई  भी  न  तो  मुझे  और  न  मेरे  किसानों

 को  इससे  विचलित  कर  सकता  है  ।  एक  बार  आप  उन्हें  दिश्वा  वे
 इसे

 कर  सकते  सभा  के  समक्ष

 मैं  आपको  अपने
 मार  शंक  और  मेरे  रूप

 और  तब  हम  उतके  लिए  कुछ  कर  ।

 षि  मन्त्रियों  की  एक  बैठक  बुलाऊ  मैं  उन्हें  यहां  बुलाऊगा  ।  कृपया  मेरी  सहायता मैं  सभी

 उनके  राज्यों  के  लिए  जो  भी  जरूरी  है  वह  हमें  ६  ।

 मणिपर  के  मुख्य  मन्त्री  कल  मेरे  पास  आए  थे  और  वहां  यूनिवर्सिटी  खोलने  की  बाद  कर  रहे  थे  ।
 मैंने  कहा  कि  द्  आपके  लिये  काम  करू  गा  अरुणा चल  प्रदेश  के  आए  तो  मैंने  कहा  कि  करू  नक्शा

 बदल  छोटी-छोटी  बातों  के  लिए  हम  क्या  करते  कुछ  बढ़िया  बात  होनी  चाहिए  ।  नया  जलवा

 दिखाइए
 मेरे  जीवन

 में
 जो  साधना  है  सपनों  का  साकार  करने  के  लिए  वह  मैं  पूरा

 करू  गा  ।  )

 श्री  कालका  वास  :  चालीस  साल  तक  क्या  करते  रहे  ।

 ओर  बलराम  जाखड़  :  बीती  सो  बिसार  आग ेकी  सोच  ।  पिछली के  लिए  क्या  ढोल  बजाते
 रहना  चाहते  ऐसा  नहीं  नीतियां हैं

 ।
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 श्री अमल  एक  राज्य  में  एक  से  अधिक  कृषि  विश्वविद्यलय खोलने  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 दो  या  तीन  कृषि  विश्वविद्यालय  खोलने की  अनुमति  दें  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  पहले  हम  शुरू  करें  ।  एक  कदम  बढ़ाने  पर  ही  ककम  उठाएं  फिर
 शिखर  पर  एक  ही  बार  में  सब  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 >

 श्रो  अमल  दत्ता  :  विगत  पचास  वर्षों  से  हमारे  पासਂ  एक  विश्वविद्यालय  हम एक  औरਂ
 वैद्यालय  खोलना  चाहते  हैं  ।

 श्रो  बलराम  जाखड  :  विज्ञात  केन्द्रों  की बात  कही  गई  जितना  कफ्डा  होता  है  उतंभा  ही  कोट
 सिलता  अगर  कपड़ा  मीटर  हो  तो  मेरा  सूट  नहीं  साਂ  तीन  में-बनेगा  । लेकिन  एक  समय
 आता  मैं  शुरू  मैं  जरूरी  पैसा  योजना  वालों  से  मांग  रहा  ।

 ज्काज | |

 एक  ही  तरीका  मैं  उसे  शुरू  कर ूगए  ।  आगामी  वर्षों  में  मैं  पूरे  देश  के  प्रत्येक  जिला  में  एक
 कृषि  विद्यालय  स्थापित  करके  सभी  को  संतुष्ट  कर  दूंगा  ।

 फिर  मैं  चाहता  हंं  कि  आपका  सीधा  सम्पर्क  क्योंकि  एक्सटेंशन  सबिसेज  काम  वहां
 जाकर  भी  काम  करें  और  लोगों  के  साथ  मिलें  और  दिखाएं  कि  हम  क्या  कर  सकते

 इसमें  एक  जगह  कहा  गया  कि  कृषि  उत्पादकों  को  बेचने  की  आजादी  होनी  चाहिए  ।  कोई
 बट  नहीं  कोई  हो  तो  मुझे  मैं  उसको  दूर  करूंगा  ।  जो  समर्थन  मृल्य  देते  हैं  वह  सलिए  है  कि
 वक्त  पर  पैसा  था  1966,  67  में  अगर  समथ्थंन  मूल्य  न  देते  तो  क्रंश  डाऊन  हो  और  आज  भी
 शायद  हो  सकता  है  कि  यदि  हम  नहीं  खरीदें  तो  व्यापारी  दो-ढाई  सो  के  भाव  उसको  दे  वह  175
 में  ले  तो  यह  ठीक  है  कि  यदि  फालतू  ऊपर  का  भाव  एकाध  को-छोड़कर  मिले  तो  करें  क्योंकि  मैं
 समझता  हं  कि  आपने  उसके  लिए  काम  किया  है  |

 दूसरी  बात  बागबानी  के  मुत्तलिक  यह  बहुत  बढ़ियप  महकभाਂ  उसक्रे  लिए  कश्ना
 चाहिए  ।  हमने  हा  टीकल्चर  बोर्ड  बनाया  है  यूनिवर्सिटी  नयी-नयी  निकाल  रही  हैं  लेकिन  इनमें  नई
 घारा  की  आवश्यकता  मैं  पिछले  दिनों  हिमाचल  में  गया  ।  मैंने  वहां  बाग  देखे  बाहर  के  बागਂ  भी  देखे

 जहां  कई  वैरायटी  के  सेच  लगेਂ  हुए  हमकरे  यहां  त्तोਂ  3-4  टन  देतक  वहा  -20-30  टन  देते  कहां
 हम  और  कहां  वे  ?  कैसे  काम  चलेगा  ?  चेंज  हमें  प्लांट  मेटिररियल  देगा  प्डेगाः  ।  हुये  टिक्
 कल्चर  बनाकर  नए  पौणे  पैदा  कश्ने  हमनेਂ  अभी  पूसाः  की  आई०सी०और७  सैंटर  को
 औरे  टोकियो  में  देखा  ।  वहां  चार  मकान  में  एक  छोटे  से  कमरे  में  टिश  कल्चर-का  का  म-हो-रख
 है  और  सारी  दुनिया  को  सप्लाई  हो  रहे  हैं  और  हमारे  पास  कुछ  नही  है  ।  हमारे  एक  किच्ो
 नहीं  पीसा  गया  ।  सम॒न्द्र  में  एक  बंद  भी  नहीं  पड़ी  इसके  लिए  भी  हमें  काम  करना  पड़े  इसको
 चेंज  करना  सरदार  प्रताप  सिंह  करों  ने  कहा--बेटा  अंगूर  के  बाग  दो  लाख  कलमें

 लीफोनिया  से  जिसको  पर  पल  वैरायटी  कहते  आज  हरियाणा  उसका  कोई  आंग्रह  नहीं
 है्  ।  मार्किट  पैदा  करना  तो  आसान  उथका  बेचना  बड़ा  मुश्किल  इसके  लिए  पंजाबी  में  कहते  प
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 पाणा  बड़ा  सोखा

 पर  चमकाणा  बड़ा  ओखा  है  ।”

 आंख  में  सुरमा  डालना  तो  आसान है  लेकिन  उसको  चमकाना  किसी-किसी  के  आर्ट  की  बात

 हमें तो  वह  करना  है  कि  किस  तरीके  से  वह  चीज  पैदा  कर  उसकी  कीपिंग  क्वालिटी  भी

 इसका  परिवहन  हो  सकता  है  और  तब  इस  कार्य  में  बहुत  कुछ  अन्य  बातें  भी  शामिल  हो  जाती

 हैं  ।  इसमें  कटाई  के  बाद  की  प्रौद्योगिकी  अर्थात  पैकेट  तैयार  योजना  प्व॑-प्रशीतन  ढुलाई
 और  प्रशीतन  आदि  हैं  तब  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए  अच्छी  किस्म  वाली  वस्तु  तंयार  होगी  ।

 ]

 उसके  लिए  रेलवे  भी  एयरक्राफ्ट  भी  उसके  साथ  हमारा  पक्का  सम्बन्ध  होना
 चाहिए  ।  न  तो  हमारे  पास  ट्रक््स  न  रेलवे  की  रेफर  जरेटेड  वैन  है  ।  जो  चीज  हमारे  यहां  पंदा  होती  है
 दक्षिण  में  नहीं  होती  तो  क्या  करें  ?  दक्षिण  में  जो  पैदा  होता  हम  यहां  नहीं  ला  सकते  हैं
 उसका  क्या  फायदा  हुआ  ?  किसान-को  वहां  नहीं  मिलता  है  और  कंज्यूमर  को  यहां-नहीं  मिलता  अब
 25  रु०  टमाटर  बिकता  वहां  ज्यादा  होता  उसे  यहां  नहीं  ला  सकते  हैं  तो  क्यों  नहीं  यहां
 क्र  सकते  हैं  ?  इसके  लिए  अनबन्धित  काम  करना  टाईम  बाऊ  $  प्रोग्राम  करना  चाहिये  ।  मैं  अपनी

 मिनिस्ट्री  के  साथियों  की  एम  मीटिंग  बुलाना  चाहता  हूं  जिसमें  ट्रांसपोर्ट  भी  फृड  पैकेज
 Y  अ्ोसैसिंग  रूरल  डेवलपमेंट  वाले  भी  फिर  एक  आधा  रभूत  शिला  बनायें  जिससे  हम  कह  सके  किः  कल

 का  निशाना  हमें  इतना  मिल  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  हमारे  जलगांव  और  भसावल  में  केले  पड़े  रहते  हैं  कई  बार  बात  करवाई  ।
 पिछले  दिनों  मैं  कानपुर  में  गया  था  और  वहां  से  सनन््तरे  वाले  मेरे  पास  आग्रे  और  कहा  कि  हमारे  पास
 ट्रक  नहीं  इसलिये  कहा  कि  जितना  खा  सकते  सन््तरे  तोड़कर  घर  ले  जा  सकते  हो  क्योंकि
 तोड़कर  दिल्ली  पहुंचाना  बहुत  महंगा  पड़ेगा  ।  अतः  इसलिये  कहते  हैं  कि  अगर  किसान  ज्यादा  पैदा'करे
 तो  मार  खाता  है  और  कम  पैदा  करे  तो  भी  मार  खाता  मैं  इसको  एश्योर  करना  चाहता  ह॑ं  कि  किस I
 तरीके  से  उसकी  माक्किटींग  एश्योंर  कर  सकते  यह  उस  तरह  की  बात  है  वरना  कोई  बात  नहीं  है  ।
 इसके  लिये  कोशिश  करनी  पड़  मेरे  दिमाग  में  वलवला  है  कि  काम  करने  की  इच्छा  मैं  चाहता  हं
 कि  इसका  नक्शा  बदलें  और  किस  तरीके  से  हम  सबःसाथी  मिलकरु  बात  करें  तो

 इसके  बाद  ड़िप  इरीगेशन  के  स्पमिंकल  सिचाई  के  लिये  बहुत  से  किसान  यहां  आये  ।
 राजस्थान  की  बात  वहां  पानी  बहुत  कम  नीचे  चला  रहा  है  ।  थोडा  बहुत  निकल  रह  है  है  ।  अब
 कहें  तो  जितना  वह  उतना  ही  जब  ऊपर  वाला  देगा  ही  नहीं  तो  निकलेगा  से  ?

 ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  हम  थोड़ा  इस्तेमाल  ज्यादा  मेहनत  न  करें  और  उसका  ज  थादा  फायदा भ्तों

 तीन  एकड़ का  ड्िप  इरिगेशन  और  एक  एकड  की  सिंचाई  ।
 कि

 ना  गया  ?  वैसा  जरूर
 लगता  है  लेकिन  दो  साल  में  एक-डेंड  साल  में  पँसा  हो  जाता  है  ।

 ।  ]

 यह  कहुत  ही  उपयुक्त  मिवेश  मैं  इस  नीति  को  चलाना  चाहता  मैंने  वित्त  मन्त्रालय  को  इस
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 सम्बन्ध  में  लिखा  में  समझता  हूं  कि  किप्षानों  के  लिए  इभ  परियोजना  को  राजसहायता  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  हमें  इस  वर्ष  50  करोड़  रुपए  कृपया  उन्हें  यह  बताया  जाए  कि  कुछ  ऐसे  कार्य  हैं

 जिन्हें  आप  कर  सकते  इस  प्रकार  मैं  स्प्रींकलर  को  आगे  बढ़ाना  चाहता  हूं  ।  >

 जितनी  भी  योजनाएं  कृषि  पर  आधारित  हैं  ।

 श्रो  राजवोर  सिह  :  हमारे  सवालों  का  जवाब  नहीं  आ  रहा  है  और  आप  नए  सवाल  खड़े  कर  रहे
 हैं  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मेरे  पास  आपके  ही  सवाल  हैं  ।  कितने  सवालों  का  मैं  जवाब  दे  रहा  ये
 आपके  ही  पूछे  गए  सवाल  )

 अध्यक्ष  महोदय  :
 सिर्फ  आपने  ही  यहां  प्रश्न  नहीं  दूसरों ने  भी  प्रश्न  उठाए  ये  उनके

 जवाब दे  रहे

 श्री  बलराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्यों  को  कहना  चाहता  हू  किये  वही
 सवाल  हैं  जो  आपने  उठाए  मैंने  नहीं  उठाए  हैं  ।  मैंने  एक-एक का  नोट  रखा  है  और  उसी  का  जवाब  दे

 रहा  हूं  । आप  चाहें  तो  देख  आपका  भी  शायद  जवाब  आ  जाए  ।

 श्री राजबोर सिंह  :  सवालों  का  जवाब  नहीं  आता

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मत  बोलें  ।

 आप  ऐसे  मत  बोलिये  |  सिफं  आपके  सवाल  का  जवाब  नहीं  दे  रहे

 आप  समय  बर्बाद  कर  रहे  हैं  ।  सबके  सवालों  का  जवाव  दिया  जा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बाधा  न  डालें  ।

 ]

 श्रो  राजवोर  सिंह  :  मैं  सवाल  का  जवाब  नहीं  मांग  रहा  हूं  ।  मैं  कह  रहा  हूं  कि  गन्त्री  जी  खुद सवाल  पैदा  कर  रहे

 है
 झ्ली  बलरास  जाखड़  :  झींगा  मछली  पैदा  करने  की  बात  उन्होंने  खारे  पानी  में  और  दूसरे पानी  में  झींगा  मछली  पैदा  करने  की  बात  कही  ।  हम  अधिक  उत्पादन  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  यहां  थोड़ा  सा

 होता  था  वहां  2000  कि०ग्रा०  प्रति  एकड़  पैदा  करने  की  बात  कर  रहे  ये  सारी  बातें  आपने
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 उनका  मैं  जवाब  दे  रहा  हूं  ।  कृषि  विज्ञान  का  भी  आपने  ही  पूछा  मैंने  नहीं  उठाया  था  ।  तिलहन  और
 दालों  की  वात  अभी  विश्वनाथ  जी  ने  कहा  कि  गेहूं  ओर  अनाज  में  तरक्की  नहीं  हुई  ।  सिर्फ  गेहूँ  और
 चावल  में  बात  नहीं  ज्वार  में  और  मक्का  में  भी  तरक्की  हुई  ।  मैं  तिलहन  की  बात  कर  रहा  हूं  । आज
 औ  दो  साल  पहले  10.7  मिलिः  ओर  इस  साल  19.1  मिलियन  टन

 ]
 हमने  19.1  मिलियन  के  लगभग  उत्पादन  किया  ।

 यह  मैं  आपको  देना  चाहता  हूं  और  इसमें  नए-तए  कृषि  नीति या  क््षि क्री  बात  को  मजाक  समझते  मुझे  इसमें  बड़ा  कष्ट  होता  है  ।  मैं  आपको  दत्त  टोकर  जवाब  दे  रहा
 हैं  ।  आप  नहीं  सुनना  चाहते  हैं  तो  मैं  बन्द  कर  देता  मुझे  कोई  ऐतराज  नहीं  मैं  बताना  चाहता  हूं जो  कुछ  हम  कह  रहे  हैं  और  जो  हम  करना  चाहते  मैं  बीजों  का  प्रयोग  देखकर  आया हूं  ।  अभी  मैं
 कानपुर  गया  था  वहां  तेल  वाले  बीजों  का  उगाना  देखकर  आया  दलहन  का  भी  देखा  ।  दलहन  के
 लिए  खेती  13  मिलियन  अभी  एक  मिलियन  टन  और  उसके  लिए  २  वी  खेती  करनी
 चाहिए  ।  सूती  खेती  में  कौनसा  धान  अच्छा  हो  सकता  कौन  सा  दलहन  अच्छा  हो  सक  ता  कौन  सी
 दाल  और  तेल  अच्छा  हो  सकता  उसके  लिए  कौन  सी  दाल  और  तेल  चाहिए  जो  ससखे  में  सटे  ण्ड कर
 मॉइस्चर  में  पैदा  हो  उसके  लिए  अनुसधान  करत  है  क्य  कि  हम  आत्म-निभं  र  होना  चाहते  हैं  ।  देखने
 की  ब्रात  बताऊ  कि  ये  तिलहत  का  हमने  एक  हजार  कुछ  करोड़  रुपए  का  निर्यात  f

 ओर  सिर्फ
 107  करोड  का  तेल  हमने  बाहर  से  मंगाया  है  )

 श्री  दाऊ  वयाल  जोशी  :  राजस्थान  में  आपकी  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नकली  और  घटिया  बीज
 मिलते

 श्रो  बलराम  जाखड़  :  अगर  घटिया  बीज  होता  तो  ।2  से  19  मिलियन  टन  नहीं  होता  ।  उसका
 भी  हम  जवाब  देने  जा  रहे  हैं  कि  जो  हमारा  सीड  कार्पोरेशन  है  उसका  मैं  नवीनीकरण  कर  रहा  हूं  ।
 उसमें  नयी  साधना  करने  की  जरूरत  है  ।  किस  तरह  से  हम  नए  बीज॑  पैदा  कर  सकें  क्योंकि  बीज  जब

 तक  अच्छा  नहीं  खेती  अच्छी  नहीं  होगी  ।  यह  बेसिक  इनग्रेडिए  ट  है  ।

 कई  लोगों  ने  बीमा  की  बात  कही  |  बीमा  की  बात  के  बारे  में  मैंने  उप  दिन  आपको  जवाब  दिया
 था  कि  यह  म॒श्किल  हो  जाता  है  क्योंकि  मेरे  पास  इसका  कोई  सफल  प्रारूप  नहीं  आया  मैंने  भी  बड़ा
 प्रयास  किया  ।5  साल  से  सोच  रहा  हूं  लेकिन  आज  तक  सफल  बीमा  के  मुत्ताल्लिक  कुछ  मेरे  हाथ  नहों
 पड़ा  है  ओर  जो  कुछ  किया  गुजरात  में  94  करोड़  और  पैसा  और  700  करोड़  की  डिमांड  हो  गई  ।
 तो  कौन  सबसिडाइज  करेगा  ?  किस  प्रकार  से  हम  सबसिडाइज  कर  सकते  हैं  ?  इगलए  मैंने  उस  दिन  भी

 प्र  सदस्यों  से  एक  अपील  की  थी  कि  आप  मुझे  ऐसी  राय  दें  जिससे  कि  हम  इस  सम्बन्ध  में
 कोई  आधारभूत  योजना  बान  जिससे  लोगों  को  फायदा  हो  सके  ओर  किसान  की  बचत  हो  मेरे
 दिमाग  में  क  बात  आई  थी  ओर  उस  दिन  भी  मैंते  कहा  आज  भी  उसे  फिर  दोहराना  चाहता  हूं  और
 वह  यह  है  कि  जिस  प्रकार  कैलेमिटी  रिलीफ  फण्ड  हम  देते  हैं  स्टेटस  वह  फाइनेंस  कम्तीशन  की  रिपोर्ट
 के  आधार पर  देते  उसी  तरीके  से  एक  नया  कैलेमिटी  फण्ड  होना  चाहिए  हरेक  स्टेट  जिसमें  एक
 हिस्सा  किसान  दे  एक  दे  दे  और  एक  हिस्सा  सेन्टर  दे  दे  ।  यह  मेरे  दिमाग  दिल की
 बात  मैं  आपसे  कह  रह  वैसे  मैंने अभी  इस  बारे  में  बात  नहीं  की  सिर्फ  आपसे  ही  बात  कर  रहा  हूं  ।
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 यदि  इसका कोई  प्रारूप  आपके  विमाग  के  अन्दर  कोई  आए  तो  मुझे  बताइए  क्योंकि  ऐसी  चीजें  हर  साल

 तो  होती  नहीं  हर  जगह  होती  नहीं  हैं  ।  कहीं  किसी  सी  हो  जाती  हैं  ।

 श्री  रतिससल  वर्मा  :  मन््त्री  वह  मेरा  सवाल  ही  जो  गुजरात के  सम्बन्ध  में
 मैंने  उठाया  था  ।  आज  मैं  आपसे  यही  आश्वासन  चाहता  हूं  कि  गुजरात  का  इस  सम्बन्ध  में  जो  क््कायाਂ

 उसे  आप  शीघ्र  भिजवाइए  ।  )

 श्री  बलराम  जाखड़  :  डॉन्ट  वरी  ।  आप  पहले  मेरी  बात  त्तो  पूरी  सुन  हम  सब  छुछ  ध्यान

 में  रखकर  ही  वोल  रहे  हैं  ।  )
 साथ  जो  हमारे  आदिवासियों  के  लिए  नीति  की  बात  यहां  कही  गई  कि  आदिवासियो  क्षेत्रों

 में  किस  प्रकार  की  नीति  आपने  इस  सम्बन्ध  में  झूम  कल्टीवेशन  की  बात  उसमें  हमने  कुछ  शुरू
 किया  था  लेकिन  उसमें  अभी  कुछ  पूरा  बनता  नहीं  है  जेसा  हम  चाहते  मेरे  पास  आज  कुछ  लोग  थे

 और  मुझसे  कह  रहे  थे  कि  आप  हमारे  यहां  चलिए  ताकि  वहां  वे  मुझे  दिखा  सकें  कि  किस  से
 करते  किस  तरीके  से  खाद  डाली  जा  सकती  किस  तरीके  से  टरेस  उसकी  लेती  हो  सकती
 इसका  भी  हम  करना  चाहते  हैं  और  उस  विषय  में  भी  मैं  कदम  उठाना  चाहता  हूं  ।

 श्री  कड़िया  मण्डा  :  मन््त्री  झूम  की  खेती  में  खाद  की  जरूरत  नहीं  है  ।  जंगल  में  ही
 होती  उसे  साफ  करने  वाली  है  और  बीज  अच्छा  होना  चाहिए  बस  ।

 क्री  बलराम  जाखड़  :  लेकिन  उससे  वन  नष्ट  हो  जाते  जो  हम  बिल्कुल  नहीं  चाहते  ।  वह

 नुकसा  नदेह  है  ।  मैं  वहां  उनको  उसे  ठीक  करने  की  बात  कर  रहा  आप  कुछ  और  कह
 रहे  सीधी  सी  बात  रह  गयी  ।

 सबसे  बड़ा  मुद्दा  यहां  वी०पी०  सिंह  साहब  ने  उठाया  और  मैंने  पहले  भी  कहा  था  कि  जो  आपकी
 ऋण  नीति  जिससे  कि  लोगों  को उऋण  करने  वाली  बात  पने  करी  आपने  कहा  था  कि  हम
 किसानों  का  कर्जा  माफ  मैंने  उसके  लिए  कहा  कि  यह  गलत  नीति  मैं  यहां  आइडिया  गलत
 होने  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  बल्कि  नीति  भलत  होने  की  बात  कर  रहा  हूं  ओर  मैं  आपको  विस्तार  से
 समझाऊ  जो  मेरे  दिमाग  में  आया  है  ।  मैंने  आपकी  बात  समझ  ली  ओर  मैं  कह  सकता  हैं  कि  दवा  दी
 गई  लेकिन  वह  दवा  उल्टा  काम  कर  गई  ।  ज्यों-ज्यों  दवा  मर्ज  बढ़ता  ही  आपने  जो
 दवा  उस  दवा  ने  फायदा  नहीं  किया  ।  अब  कितने  आदमियों  को  आपने  दवा  दो
 लेकिन  बाकी  50  करोड़  आदमियों  का  क्या  हो  गया  ।

 श्रो  बाऊ  क्याल  जोशो  :  कुछ  काश्तका रों  का  फायदा  तो  हुआ  ।  दूसरी  बात  कि  सरकार
 को  काश्तकारों  का  कर्जा  माफ  करने  की  आदत  सो  जो  अब  तक  नहीं  थी  ।  !

 भ्री  बलराम  जाखड़  :  अब  आप  गलत  काम  कर  रहे  पहले  मेरी  बात  सुनिए  ।

 भरो  दाऊ  बयाल  जोशो  :  वरना  अब  तक  पंसे  उद्योगपतियों  का  कर्जा  ही  माफ  होता

 शी  बलराभ  जालड़  :  आपममुझे  तो  कुछ  कहने  मलत  काम  क्यों  कर  रहे  मैं  मलत्त
 नहीं  डालना  चाहता  ।  मैं  देश  का  बिघटन  नहीं  चाहता  ।

 झो  फूल  अम्व  थर्मा  :  आपमें  हिम्मत  है  तो  खेती  को  उद्योग  घोषित  कर  दीजिए  ।
 व्यक्षधान )
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 अमाभममाकम  न  —  वि  तततयत+त+त  हा

 शी  बलराम  खड़  :  आपने  मेरी  आग्य  मैंट  रस  ग्ल  अ  us  दि
 राम  हि  आम्यू

 मैंट  नहीं  पहले  आप
 मेरी  आग्य  मैट

 तो  सुनिए  ।
 अध्यक्ष  मैं  चाहता  हूं  कि  सदन  पहले  भरी  बात  य  मस्ट  लिसन  ट  मी  आई  एम 1  ।

 श्र  फल  चन्द  आप
 नें  को  ;

 श्री फूल
 चन्द  वर्मा  :  आप  उद्योगपतियों  को  सबसिडी  देना  बन्द  करिए  ।  व्यवधान  )

 ओर  बलराम  जाखड़  :  में  चाहता  हूं
 कि  आप  मेरी  बात  पहले  पूरी  कहने  की  हिम्मत्त शो सब  में  होती  है  लेकिन  सुनने  की  हिम्मत  भी  होनी  चाहिए  ।  मैं  आपको  सुनाना  चाहता  हूं  और  मैं  साबित

 करके  दिखाऊ  गा  ।  आई  विल  प्रव  बियंड  ऐनी  रीजनेबल  डाउट  कि  वह  ठीक  नहीं  है  ।  (

 मेरा  कोई  विरोधाभास  नहीं  है  ।  मैं  आपकी  बात  कह  सकता  हुं  और  आप  अपने  विचार
 रखिए  ।

 क्रो  कालका  दास  :  आपने  यहां  जो  तसवीर  पेश  की  उसकी  जिम्मेदारी  आपकी-ही है  ।
 )

 थी  बलरास  जभाखड़  :  मैं  जो  कह  रहा  उसे  आप  सनिए  ।  आपकी  बातों  को  18  घंटे  त्तक
 सुना  क्या  आप  मेरी  बात  भी  नहीं  सुन  सकते  ।  मैं  कहता  हूं  कोई  आधारभूत  नीति  होनी  चाहिए  |  आफ्की
 नीति  मलत  थी  इस  भामले  में  ।

 अध्यक्ष  मैं  यह  साबित  करना  चाहता  हूं  और  कहना  चाहता  हूं  के  आधारभूत  बात  यह
 है  क्रि  किसान  का  फायदा  तो  मैं  उसे  सैल्यूट  करता  ।  मैं  भी  जानता  हूं  कि  किसान  को  ऋण  मुक्त
 करना  चाहिए  ।  लेकिन  इसका  तरीका  क्या  है  ?

 श्रो  बलराम  जाखड़  :  मैं  चाहता  हूं  कि  हम  तरीके  से  बात  करें  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  इसमें
 बह  नहर  ही  कट  जि  उसे  खेत  में  पानी  पहुंचता  था  ।  नहर  ही  कट  तो  पानी  नहीं  5
 हजार  7  सौ  करोड़  रूपए  के  हम  ऋण  दिया  करते  इसके  बाद  3  हजार  पर  आ  कहां  गया  और
 किसको  दिया  मैं  पूछना  चाहता  वी  ०पी०  सिंह  साहब  ने  यह  न  हीं  देखा  ?  आपने  अपने  विचार  से
 अच्छा  मैं  मानता

 ही  थली  भें  जो  हो ंमकरूज
 वह  रहबरे  कारवां  नहीं  होताਂ

 समझे  कि  नहीं  ?  सीधी  सी  बात  है  कि  एक  बात  जो  मैं  सोच  वह  सही  नहीं  हो  वह
 गलत  हो  सकती  उसका  असर  भी  गलत  हो  सकता  है  |  एक  डाक्टर  वह  गलत  डायगन
 गलत  दवा  देता  तो आदमी  उससे  मर  भी  जाता  है  |  मैं  यह  कहना  चाहता  हंं  कि  यह  पैसा  किसान  को
 और  तरीके  से  भी  दिया  जा  सकता  अगर  हम  एक  आदमी  को  दो  पांशख  हजार
 या  दस  हजार  रुपए  दे  दें  और  उसका  अगर  सारी  उम्र  के  लिए  कल्याण  हो  तो  मैं  मान  मैं

 सर  झका  लेता  कि  अब  उसको  सारी  उम्र  तो  जरूरत  नहीं  लेकिन  कितने  आदमियों  को  हमन
 ।,  हम्  ने  उस  प्रथा  की  छुट्टी  करवा  बैंक  डिफाल्टर  होते  जा  रहे  कर्जा  नहीं  दिया  जा  रहा  है

 आगे  के  लिए  लोग  कहते  हैं  कि  इस  आदमी  का  माफी  हो  हमारा  क्यों  नहीं  हुआ  ।  हशारे  आदमी  भर्भ

 कहते  हमारी  पार्टी  भी  कहती  है  कि  कर्जा  माफ  होना  लेकिन  मैंने  कहा  कि  यह
 मैंने  अपनों  की  सिफारिस  नहीं  इन्होंने  भी  कहा  था  कि  हमें  भी  माफ  करना  लेकिन  जो  बात  मैं
 सिंसियरली  सोचता  हूं  और  उसे  उचित  नहीं  समझता  उसे  गलत  समझता  यह  रांग  पॉलिसी  है  और
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 इसका मैं  विरोध  करता  तो  उसका मैं  रामर्थन  नहीं  कर  सकता  हूं  और  आप  यह  कहते हैं  कि  मैं  इसको

 दूं  ।  आप  ऋण  मुक्त  लेकिन  उसे  सतत्  गंगा  के  नीर की  तरह  से  जल  मिलता
 उसका  स्वास्थ्य  बनता  वे  अपने  पैरों  पर  खड़े  वह  काम  करना  वह मैं  देना  चाहता हूं  ।  मैं
 ऐसा  *  हता  हं

 कि  उनको  एक  डोज  देकर  उनको  ब्साखी  के  सहारे  खड़ा  कर  दूं  मैं*
 ऐसा  नह  ब्राहता  मैं  किसानों  को  आदर  देना  चाहता  उनके  सम्मान  की  रक्षा  करना  चाहता

 ,  लेकिन  दूसरे  ढंग  ) जा ९,

 मेरी  बात  सुन  मैंने  आपकी  बात  सुनी  मेरा  अगू  मेंट  सुन  लीजिए  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि

 हम  सारे  के  सारे  किसानों  के  फायदे  की  बात  करें  लेकिन  मिलकर  करें  और  ऐसे  करें  जिससे  उनके  घर  में
 पानी  पहुंचता  खेती  पकती  रहे  और  हर  साल  उनको  पैसा  मिलता  रहे  ।

 अध्यक्ष  पैसा  कितना  माफ  हुआ  मैंने  इसके  आंकड़  निकलवाए  जो  6/4  हैबिचुअल
 जो  हैबिचुअल  डिफाल्टर  रहे  उनका  पैसा  माफ  हुआ  जो  बेचारे  रोजाना  देते  रहे  उनको

 बेचारों  को  कुछ  नहीं  उनका  पैधा  माफ  नहीं  हुआ  है  ।  ये  मेरे  पास  आंकड़  मेरे  मन  में  कोई  दोष
 नहीं  मेरे  मन  में  कोई  दराग्रह  नहीं  है  ।  मैं  सिर्फ  एक  बात  चाहता  हं  कि  इतः  एक-एक  गांव
 सड़कों  से  जोड़  दिया  जाता  ।  मैं  एक  बात  की  घोषणा  करना  चाहता  हं  कि  हमारा  विचार  किसान  को

 स्वावलम्बी  बनाना  उसको  किसी  पर  आश्रित  नहीं  होने  देना  चाहते  है  ।  )  मैं  बन्दी  नहीं
 बनाना  चाहता  हूं  ।  मैं  स्वाबलम्बी  बनाना  चाहता  उसको  आजादी  देना  चाहता  हूं  ।  उसका  जो
 हक  वह  उसको  देना  चाहता  हूं  ।  वह  कहता  है  कि  इसका  तो  माफ  हो  मेरा  नहीं  हुआ  |  यह  तो
 खा  मैं  क्यों  न  हम  बेईमान  पेदा  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।

 हि  े  च्
 खाद  के  मुतल्लिक  आपने  पूछा  मैं  बताना  भूल  गया  ।  आपने  कहा  था  कि  कारखाने  वाले  12

 प्रतिशत  ज्यादा  पैसा  ले  रहे  हैं  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  तीन  दशक  के  हमारे  साथी  आप  अच्छे
 काम  के  भी  बराबर  के  हकदार  हैं  और  बुराई  के  भी  बरावर  के  हकदार  आप  चीफ  मिनिस्टर  रहे
 आप  वित्त  भन्त्री  भी  रहे  आपक्री  भी  उतनौ  ही  भागीदारी  है  जितनी  हमारी  है  ।  (  व्यवधान  )

 प  जितने  प्रशंसा  के  हकदार  हैं  उतना  ही  डंडे  खाने  के  भी  हकदार  बनें  |  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  जो  बिगड़ा  हुआ  बच्चा  जिसको  पाल-पोसकर  आपने  बड़ा  किया  उसकी  आदत  खराब  कर  दी
 उन  आदतों  को  ठीक  करने  के  लिए  मैं  एक  हाउस  कमेटी  बनाना  चाहता  हुं  जो  यह  देखे  कि  उनका  असली
 खर्चा  कितना  होता  उत्पादन  खर्च  कितना  आता  है  और  कितना  हमसे  वसूल  करते  हैं  ।  साथ  में  एक
 एक्सपट  होगा  जो  यह  देखेगा  ।

 एक  माननीय  सवस्य  :  कब  तक  बना

 श्रो  बलरास  जाखड़  :
 मैंने  कह  दिया  देरी  किस  बात  की  चट  मंगनी  पट  ब्याह  ।  एक  नई

 बात  बनेगा  ।  मैं  उनका  हिसाब  बैठाऊ  जितना  उनका  बनता  है  उतना  उनको  देंगे  ।

 ] नुष

 यही  मेरा  विचार  है  और  इसे  मैं  लागू  करने  जा  रहा  हूं  ।

 बिगड़  हुए  बेटे  को  सुधा रने  के  लिए  स्कूल  में  दाखिला  करवाकर  डंडे  का  प्रयोग  भी

 यहां  पर  लोढा  जी  नहीं  उमा  भारती  जी  बैठी  हैं  ।  उन्होंने  पशुपालन  के  कुछ  आंकड़े  दिए

 3.
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 मै  पशुपालन  की  बात  बतना  चाहता  गाय  की  वात  बताना  चाहता  बेल  की  वात  बताना  चाहता
 हूं  ।

 5
 एक  माननीय  सदस्य  :  मखाने  की  बात  भी  बताइए  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मखाने  की  बात  भी  बताऊंगा  और  उसको  बाहर  भेजने  की  बात  भी  करेंगे  ।

 कई  साननोय  सदस्य  :  पात  की  खेती  के  बारे  में  भी  बताइए  ।

 श्री  बलरास  जाखड़  :  पान  के  लिए  मैं  मुझे  अभी  इसका  ज्ञान  नहीं  ज्ञान  प्राप्त
 करके  फिर  विशेषज्ञ  भेजकर  जो  सहायता  होगी  करेंगे  |  मैं  बताना  चाहता  था  कि  दूसरे  देशों  के  35-40
 प्रतिशत के  मुकाबले  में  हमारे  यहां  पर  पशु  वध  1.5  प्रतिशत  मैं  अहिसक  आदमी  मैं  मीट  नहीं
 खाता  शराब  नहीं  पीता  हूं  ।  मैं  नहीं  चासता  कि  हिसा  हो  ।  हरियाणवी  अच्छी  नस्ल  के  बैल  हैं

 ड्रजार  की  जोड़ी  आती  हम  उन्हें  नष्ट  नहीं  होने  ऐसा  मैंने  स्टेटस  में  कहा  हमने
 सलसिले  को  बन्द  कर  रखा  सिर्फ  दो  स्टेटस  में  है  उसमें  ऐमा  है  जिसके  लिए  हमें  सोचना  पड़ेगा

 कि  कोई  ऐसी  बात  न  हो  जिससे  अच्छी  नस्ल  के  पशओं  पर  कोई  आघात  हो  ।

 6.10  म०  १०

 श्री  बलराम  जाखड़  :  कास  ब्रीडिग  तो  करना  चाहते  हैं  और  जो  असली  नस्लें  उनको  हम  पूरा
 संरक्षण  देना  चाहते  हैं  |  द्ध  की  उत्पादन  बढ़ा  है  और  हमने  उसकी  पूति  की  है  लेकिन  फिर  भी  अभी  दूध
 की  कमी  है  ।  हमें  दूध  और  पैदा  करना  पड़ेगा  ।  हम  अपने  आप  को  बहुत  ज्यादा  फायदा  पहुंचा  रहे  हैं  यह
 मैंने  देखा  उमा  जी  ने  कहा  कि  हमारी  भारत  को  60  प्रतिगगत  देन  थी  और  आज  वह  30  प्रतिशत
 रह  गई  ।  क्यों  हो  इस  कारण  कि  वह  सारा  का  सारा  बंट  इसको  हम  और  आप  खा

 हमें  इस  पर  सोचना  पडंगां  ।  मैंने  उस  दिन  भी  कहा  था  और  आज  फिर  कह  रहा  हूं  कि  एक  पर्यावरण
 के  बारे  में  और  दूसरा  फैमिली  प्लैनिंग  के  बारे  में  सारा  हाउग  कुछ  न  कुछ  करे  ।  यह  समझ  लीजिए  कि

 भयानक  आपके  सामने  भविष्य  है  |  यह  देखने  की  ही  बात  नहीं  है  वल्कि  करने  की  भी  बात  है  ।

 |
 यह  सब  हमारी  दलगत  भावना  और  किसी  भी  विचारधारा  से  अलग  यदि  आप  भारत  को

 नई  पीढी  के  हाथों  सौंपना  चाहते  हैं  तो  इसे  उज्ज्वल  बनाना  हमें  इस  सम्बन्ध  में  सोचना  चाहिए  ।
 यह  कहना  चाहिए  कि  हम  देश  के  वासी  है  ।  यह  राष्ट्र  हमारा  यही  मेरा  कहना  है  ।

 |

 मेरे  एक  साथी  ने  यह  पूछा  कि  मशीनों  का  क्या  हुआ  |  मैंने  कुछ  लेकर  दिया  उस  आदमी  के
 दिलों  और  दिमाग  में  परेशानी  होती  है  जिसने  कुछ  किया  बेईमानी  की  मैं  उस  दिन  जिन्दा  नहीं
 रहना  चाहता  हूं  जिस  दिन  मैं  कोई  बेईमानी  करू  अगर  ऐसा  होते  पाया  गया  तो  म  झे  फांसी के  फंदे

 पर  लटका  देना  ।  इस  देश  में  कई  ऐसी  चीजें  हैं  जो हम  दान  लेकर  देते  थे  ।  वे  सारी  की  सारी  सड़  गई  ।

 न  तो  वह  किमान  के  पास  आई  क्योंकि  वह  मैंने  किसानों  को  लेकर  दी  थी  और  वह  अपने  घर  से  गायब

 मैंने  उनसे  कहा  कि  इसे  इस्तेमाल  इसको  लिए
 डेढ़  साल हो  गए

 मेरे
 बड़े

 भाई  दंड्वते
 जी

 बोले  कि  इनकों  सम्भाल कर  चराओ  ,  देश  के  हित  में  मुझे  इसमें  क्या  लेना-देना या  जब  कोयले

 की  दलाली  की  बात  हुई  ।  6  स्टेटस  ने  इसको  तीन
 साल

 तक  हेग  डर  साहब  कहते  बोम्मई
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 साहब  कहते  अन्य  सरकासें  की  बात  करते  इस  पर  मैंमे  उनसे  कहा  दान  दे  मैं  सिफारिश  करता  दैं
 मैंने  कया  लेना-देना  है  ।  एक  बात  कही  थी  देश  के  लिए  ओर  किसानों के

 ओर  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  मेरा  प्वाइंट  आफ  आडंर  है  कि  भाकण  तो  बहुत  जोरदार  हैं
 लेकिन  6  बजकर  2  मिनट  हो  गए  हैं  '

 बाद  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  व्यवस्था  के  प्रश्न  को  स्वीकार  करत  मैं  कि  हमें  कुछ
 ओर  समय  की  आवश्यकता  है  और  हम  सभा  की  कायंवाही  पूरी  होने  तक  बंठेंगे  ।

 भ्रो  असल  वत्ता  :  आप  चारा  के  उत्पादन  को  किस  तरह  प्रोत्साहम  आपने  चारा  मशीनों
 क्वे  क्यों  चुना

 ?

 थ्रो  बलराम  जाखड़  :  यही  हमारा  कहना  इसका  सही  उषयोग  होना  चाहिए  मकारण
 हीਂ  इसेਂ  तरह  बर्बाद  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  तो  मात्र  राजनीतिक  शत्रता

 थ्रो  अमल  वसा  :  यह  बहुत  ही  खर्चीली  प्रौद्योगिकी  है  ।

 )
 झो  बलराम  जाखड़  :  मैं  केवल  फोडर  मशीन  की  बात  कर  रहा  इस  प्रकार  4  नई  प्रणाली

 कर-भर  में  गरीव  आदमी  को  दे  सकतेਂ  हैं  ।  इससे  बहुत  ज्यादा  फायदा  होगा  ।  मैं  अभी  तक
 शगर  तक  पहुंचा  ही  नहीं

 श्र
 ]
 लीनी  के  सम्बन्ध  में  एक  बात  मेरे  ध्यान  में  है  ।  मेरा  विचार  एक  शगर  काम्पलेक्स  बनाने  का

 मैं  इस  देश  को  एक  ऐसा  देश  बनाना  चाहता  हूं  जो  निर्यात  भी  कर  सके  ।  मैंने  पांच  हजार  संयंत्रों को
 देखा

 श्री  असल  दता  :  फिर  भी  यह  बहुत  ही  खर्चीली  है  ।
 :  नह  तरस  हर  नहीं  पे  ब्रा sit  ।

 बलराम  जाखड़
 :  ऐसी  बात  नहीं  यह  एक  ऐसा  काम्पलेक्स  होगा  उपोत्मद

 से  सभी  कुछ  पैदा  की  जा  सकेगा  और  उनका  उत्पादन  किया  जा  सकेगा  ।  कुछ  इस  दायरे  से  बाहर  नहीं
 रहेगा  |  यह  स्वयं  ही  विश्व॒ त  का  उत्पादन  करेगा  ।  यह  अपना  संसाधन  स्वयं  पैदा  यह  स्वयं  ही नेप्का  बनाएगा  |  यह  कई  प्रकार  के  अम्लों  और  अन्य  वस्तुओं  का  उत्पादन  मैंने  ऐसी  मशीनों  को
 काय  करते  देखाः  हैं  ।

 ]
 उमा  जी  कहसे  लगी  कि  मशीनीकरण  न  करो  ।

 अिनयाद  ]  जे

 हम  कहां  जायेंगे  ?  हम  अपने  लोगों  को  भोजन  कहां  से  देंग े?  हम  दोनों  ही  ब्िकल्प-उसकीी
 इयकता  के  अनुसार  खुला  रखना  चाहते  हैं  ।  इसके  हूं  ।

 |

 '

 का  (
 कूसमते  उम्ाभारतो  :  इसको'गलत  तरीके  से  क्बोट  मत  मैंने  यह  नहीं  कहा  |
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 |
 श्री  बलराम  जालखड़  :

 मैं  इस  देश  को  फिर  से  किसी  अन्य  देश  पर  आश्रित  बनाने  नहीं  जा  रहा
 हैं  मैं  सातवीं  सदी  में  लोटना  नहीं  मैं  उन्नत  मस्तक  के  साथ  आंखों  में  आशा  की  चमक  लिए
 भागे 21  वीं  सदी  की  ओर  देख  रहा  हूं  ।  मैं  कुछ  कहना  चाहता हूं  ।

 कुमारी  उमा  भारती  :  अध्यक्ष  मैंने  जो  कुछ  कहा  था  वह  मुझे  स्पष्ट  रूप  से  शब्दशः  याद
 इस  देश  में  बहुत  बड़ी  संख्या  ऐसे  लोगों  की  हैं  जो  अभी  मभीनें  एफोर्ड  नहीं  कर  सकते  हैं  इसलिए

 उसके  लिए  गोवंश  का  संबर्धन  होना  चाहिए  ।  मैंने  यह  भी  नहीं  कहा  कि  मशीनों  पर  डिपेंड  नहीं  करना
 चाहिए  ।

 क्री  बलराम  जालड़
 :  सवाल  यह  पैदा  होता  है  ।

 ]
 हम  किधर  जा  रहे  हैं  ।

 हम  कभी  भी  विश्व  की  सभी  बातों  पर  चर्चा  नहीं  की  हम  कहां  जा  रहे  हम  केवल
 किसानों  को  ही  अलग  करके  वात  क्यों  कर  रहे  मैं  पहला  व्यक्ति  हूं  जिसने  पहल  की  थी  और  मैं  जानता
 हूँ  कि  ऐसा  किया  जाना  अब  हम  क्या  कर  रहे  हम  सहकारी  संयुक्त  खेती  का  कार्य
 शुरू  हम  किसानों  को  छोटी  मशीनें  या  अन्य  मशीनें  अपनी  सहायता  देकर  उपलब्ध  कराये  ज॑ंसाकि
 दक्षिण  के  हमारे  मित्र  ने  कहा  है  ।  हमें  यह  सब  करना  होगा  ।  आप  इसे  महसूस  नहीं
 पदि  आप  चाहते  हैं  कि  वे  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  करें  तो  ओर  कोई  दूमरा  रास्ता  नहीं  मुझे  ये
 सभी  चीजें  उन्हें  उपलब्ध  करानी  होंगी  ।  वे  कहां  से  ये  सभी  चीजें  प्राप्त  करेंगे  ?  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने
 कहा  है  कि  किसान  उवंरकों  का  उचित  रूप  से  नहीं  कर  पा  रहे  वह  इनका  उपयोग  इसलिए
 नहीं  कर  पा  रहे  हैं  क्योंकि  वे  इसका  खर्च  वहन  नहीं  कर  सकते  ।  हमें  उनकी  सहायता  करनी  होगी  ताकि
 वे  उवंरकों  का  उपयोग  कर  सकें  |  मैं  उन्हें  आत्मनिभंर  बन्गना  चाहता  यही  हम  कहना  चाहते  हैं  ।

 6.06  भ०  १०

 शरब  बिधघे  पोठासीन  हुए  ]

 जब  मैं  न्यूनतम  समर्थत  मुल्य  की  घोषणा  करने  जा  रहा  हूं  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  मुझसे  पूछा
 हैकि  मूल्य  निर्धारण  की  नीति  में  किन-किन  बातों  पर  विचार  किया  गया  है  ।  निम्नलिखित  वस्तुओं  पर
 विचार  किया  गया  है  :

 भाड़े  पर  लिये  गये  श्रमिकों  का  मूल्य
 निजी  बेलों  के  श्रम  का  मूल्य

 किराए  पर  लिए  गए  बंल  श्रम  का  मूल्य
 किराए  पर  ली  गई  मशीनरी  का  शुल्क
 अपनी  मशीन  श्रम  का  मूल्य

 ह
 बीजों  का  मूल्य  में  पैर्दा  किए  गए  एवं  खरीदे  गए
 कीट  नाशकों  का  मूल्य
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 खेतों  में  तैयार  की  गई  खादों  का  मुल्य  और  खरीदा

 रासायनिक  उर्वरकीं  का  मूल्वे

 उपकरणों  तथा  कृषि  भवनों का  हा  मूल्य
 >

 सिंचाई है  शुल्क
 उपकर  तथा  अन्य  कर

 कार्य  पूजीं  पर  ब्याज

 विविध  खर्चे  को  अदाबमी

 पट्ट  पर  ली  गई  भूमि  के  लिए  दिया  गया  किराया

 निजी  पू  जीगत  परिसम्पत्ति  के  मूल्य  पंर  ब्वाज  के

 निजी  भ्ृमि  पर  प्रत्यारिपित  किराये  का  मुल्य

 पर  अदा  किया  कुल

 परिवार  श्रभ  का  प्रत्वारोपित  मूल्य

 प्रन्बधन  तथा  अन्य  अधिकंतम  खैँचें  अथौत  श्रम  लागर्त  को  भी  शॉमिले  किये  जाए  ।  श्रंस  विश्वीर्त
 द्वारा  घीषित  मूल्य  अथवां  अधिकतम  मूल्य  लागू  होमों  ।

 भौ  विश्व  नाथ  प्रताप  सिंह  :  यह  अधिकतम  है  या  न्यूनतम
 ?

 थ्रौ  बलराम  जालड  :  मिनिर्मम  तो  है  उसका  तो  संवांल  ही  पैदा  नहीं

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  इसकी  गिनती  न्यूनतम  मजदूरी  के  आधार  पर  की  जर  रही  है  जजफि
 वास्तविक  मजदूरी  न्यूनतम  मजदूरी  से  अधिक  इसलिए  मैं  इसे  स्पष्ट  रूप  से  जानना  चाहता  क्या

 स्यूनतम  मजदूरी  की  भी  गणना  की  जाएगी  ?  और  यदि  वास्तविक  मजदूरी  ब्यूनतम  मजदूरी  से  अधिक
 है  तो  वास्तविक  मजदूरी  क्या  होगी  ।  क्या  मैरी  बीत  ठीर्क  है  ।

 एक  सांननीय  संदस्य  :  यंही  बात॑  वह  केह  रहे  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  जब  तक  वह  स्वयं  न  कहें  इसे  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  किमा
 यदि  वह  उनका  है  तो  इसे  शामिल  किया  जाएगा  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  यह  पहले  से  ही  कायंवाही  वृतान्त  में  शामिल  पिछले  दिन  मैंने  पूरा पैरा  पढ़कर  सुनाया  था  ।  1

 यह  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  केक  एवं  भोटे  तिलहनों
 और  कपास  की  1991-92  के  लिए  न्यूनतम  समर्यंत  मूल्य  निर्धारित  कर  दिया  है  ।  समर्णन  मूल्यों  के  इन
 स्तरों  का  निर्धारण  कृषि  लागत  एवं  मूल्य  आयोग  की  सिफारिशों  परे  विचार  करने  तथा
 सिफारिशों  को  प्रस्तुत  करने  के  पश्चात्  सरंकार  ने  उर्वरकों  के  मूल्य  में  40  प्रतिशत॑  वृद्धि की घोषणा  की  ।
 इस  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखकर  सरकार  ने  |  के  मूल्य  25-7-91  से  30  प्रतिशत  कम  कर  दिये  । ््र्  ञ  ८  हा  3
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 उनत्ति़  औदश्वत  किक्रम  ऐबरेज़  के  धड्ल  का  सम्रथन  मूल्य  1991-92  के  लिए
 230  रुपये  प्रति  क्विटल  रखा  गया  है  जिसमें  25  रुपये  प्रति  क्विटल  की  वृद्धि  व्ष  1990-91  के  लिए
 ज्र्धारित  मुल्य  205  रुपये  प्रति  क्विटल  की  तुलना  में  दर्ज  की  गई  ।  विगत  बर्ष  के  अच्छी  ओर  अत्यधिक

 अच्छी  किस्मों  का  मूल्य  प्रति  क्विटल  215  रुपये  ओर  225  रुपये  थी  जो  बढ़कर  240  रुपये  और
 250  रुपये  हो  गई  ।

 बाजरा  और  रागी  के  उचित  ओसक्  किस्म  ज़ेग्ने  ख़्रीफ  अल्ज़ों  का  समर्थव  मृल्य  वर्ष
 1990-91  में  180  रुपये  प्रत्ति  किविटल  था  और  इसे  वर्ष  1991-92  के  दौरान  25  रुपये  प्रति  क्विटल
 बढ़ाकर  205  रुपये  प्रति  क्विटल  कर  दिया  गया  मक्का  के  समर्थन  मूल्य  में  1990-91  की  तुलना
 में  वर्ष  1991-92  के  दोरान  30  रुपये  की  वृद्धि  हुई  अर्थात  इसका  मूल्य  180  रुपये  प्रति  क्विटल  से
 ब्रढ़कर  21.0  रुपने  प्रक्ति  निकट  कर  विल्रा  ग्रया  सक्कक्त  में  अधिक  बृद्धि  क्री  अनुमति  दी  ग्रई

 खरीफ  दालों  अर्थात  अरहर  मूग  और  उड़द  में  विगत  मौसम  की  तुलना  में  वर्ष  1991-
 92  के  समर्थन  मूल्य  545  रुषये  प्रत्ति  क्बिटल  निर्धारित  किया  गया  है  जो  विमत  निर्धारित  मूल्य  की

 तुलना  में  65  रुपये  प्रति  क्विटल  अधिक  है  ।

 मकक्त  औसत  किस्म  की  छिलकों  वालौ  मृ  गफली  का  मूल्य  वर्ष  1990-91  में  580  रुपये  प्रति
 क्विटल  था  जिसमें  65  रुपये  प्रति  क्विटल  की  वृद्धि  करके  645  रुपये  कर  दिया  गया  है

 पीली  सोयाबीन  तथा  काली  सोयाबीन  के  समर्थन  मूल्यों  को  पिछले  वर्ष  के  400  रुपये

 तथा  ३50  रुफ्ने  से  क्काकर  445  रुपये  तथा  395  कर  ब्िया  ब्रया

 वर्ष  1991-92  के  लिए  सूय॑  मुर्खी  के  बीज  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  670  रुपये  प्रति  क्विटल  है
 जो  कि  पिछले  वर्ष  के  मूल्य  से  70  रुपये  अधिक

 कपास  की  मूल  किसमें  अर्थात्  तथा  किस्मों  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 695  रुपये  तथा  840  रुपये  प्रति  क्विटल  है  जिसमें  वर्ष  1990-91  के  समर्थन  मूल्यों  में  75
 शंबये  क्या  90  रुपमे  की  कृड़ि  हुई  हे  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  वर्ष  1991-92  के  बढ़े  हुए  लाभकारी  समर्थन  मूल्य  जिससे  उर्बरकों  के
 मल्यों  तथा  अन्य  दूसरे  निवेश  लागतों  में  हुई  वृद्धि  की  क्षतिपूर्ति  किसानों  को  हो  सकती  उससे  किसानों

 को  उनकी  उपज  के  उचित  मूल्य  मिल  हसज्ले  कृषकों  को  पर्थाष्त  प्रोत्साहन  देने  तथा  क्रषि  में  और
 अधिक  निवेश  करने  की  योजना  बनाने  के  लिए  एक  सुदृढ़  थार  प्रदान  किया  ज़रा  सकेसा  ।

 झो  बसबेजव  आह्लर्म  :  अस्मते  पटक्कत  के  अ्सक्षेन  मूल्य  की  घोषणा  नहीं  की  हे  |

 ॥॒  क्री  बलरास  जाखइ  :  वह  एक  अज़ग  विभाग  यह  मेरा  क्षिय  नहीं  उस  पर  बाद  में
 हे  ध्  :
 विचार

 श्री  सैयद  मसदल  हुसेन
 :  आपने  कपास  का  स  मर्चन  मूल्य  पहले  हीं  निर्धारित  कर  दिया  है  ।  पटसन

 के  करे  में  आपने  क्या  सोचा  है  ?

 झी  बलराम  जाखड़  :  पटसन  मेरे  विषय  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  नहीं  आता  ।  मैं  आपको  बाद  में

 बताऊंगा  ।
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 श्री  बसुदेव  आधार्य  :  आपने  इसी  सभा  में  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  समर्थन  मूल्य  में  वृद्धि  की
 जायेगी  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :
 कृपया  मेरी  बात  सुनिये  ।  इस  मूल्य-वृद्धि की  घोषणा  से  पूर्व  ही पटसन  के

 मूल्यों  में  पहले  ही  वृद्धि  हो
 चुकी  अतएव  मुझे  उनमें  वृद्धि  करनी  ही  मैंने  यहीं  कहा  मैं

 शोधन  करूंगा

 आप  सभी  को  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 श्रो  सेयद  मसूंदल  हुसन  :  आपने  सहकारी  समितियों  के  बारे  में  भी  कुछ  नहीं  बताया  है  ।

 हो  बलराम  जाखड़  :  मैं  आपको  बताऊग  गा  ।

 श्री  बसुवेब  आचार्य  :  लघु  तथा  सीमान्त  किसानों  को  राज  सहायता देने  के  बारे  में  भी  कुछ  नहीं
 कहा  गया  व्यवधान  )

 सभापति  सहोबय  :  कृपया  एक-एक  करके  बोलिये  ?  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  मैं  आपको
 एक-एक  करके  बोलने  की  अनुमति  दू  गा  ।

 श्री  बसुदेव  आचाय॑  :  पश्चिम  बंगाल  में  लघु  तथा  सीमान्त  कृषकों  को  राज  सहायता  देने  के
 सम्बन्ध  में  मैं  एक  स्पष्ट  टीकरण  चाहता  हैं  !  )

 ]
 श्री  दाऊ  वयाल  जोशी  :  सभापति  सभी  विधान  सभाओं  में  सांकेतिक  तत्सम्बन्धी  कटाव

 प्रस्तावों  का  उत्तर  भेजते  क्या  माननीय  मन््त्री  जी  उनका  उत्तर  देंगे  ?

 श्री  बलराम  जाखड़  :  आप  कहें  तो  दोबारा  पढ़  देता  हूं  ।  सारा  का  सारा  इसी  में  है
 )

 श्रो  बसुवेब  आधार  :  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  लघ  तथा  सीमान्त  कृषकों  को  उवंरक  के  लिए
 .  राज  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  न्यूनतम  राशि  जो  चाहिए  है  वह  54  करोड़  रुपये  परन्तु  पश्चिम
 बंगाल  सरकार  द्वारा  केवल  30  करोड़  रुपये  की  मंज्री  दी  गई  है

 श्री  बलराम  जालखड़  :  इस  समय  सबाल  यह  नहीं  है  ।

 झो  बसुबेव  आचार्य  :  इसका  उत्तर  कौन  देगा  ?

 भरी  बलराम  जाखड़  :  इसके  पश्चात्  मैं  आपको  बताऊ  गा  ।

 थ्रो  बसुदेव  आच्ाय  :  जब  तक  54  करोड़  रुपया  मंजूर  नहीं  किया  राजसहायता  नहीं  दी
 जा  सकती  ।  ry

 ओर  बलराम  जाखड़  :  आप  मेरी  बात  सुनिए  ।  मैं  आपको  बाद  में  बताऊ गा  ।

 भरी  बसुदेव  आचार्य  :
 आपको  उत्तर  देना  पड़ेगा  ।  राजसहायता  कंसे  दी  जाएगी  ?  मैं  यह  जनाना

 .  चाहता  हूं  कि  सभी
 कृषकों  को  राजसहायता  कैसे  प्रदान  की  जा  सकती है  तथा  सभी  लघ  तथा  सीमांत

 कृषकों  को  सहायता  देता  कैसे  सुनिश्चित  कया  जा  सकता है  ?
 सभापति  महोदय  :  मन््त्री  महोदय  ने  पहले  ही  इसका  उत्तर  दे  दिया
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 ओर  राम  माईक  :  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  वाले  सदस्यों  से  मन्त्री  जी  ने  प्रस्ताव
 वापस  लेने  का  विशेष  रूप  से  अनुरोध  नहीं  किया  है

 है  हर  न
 भ्रो  बलराम  जाक्नड़  :  मैं  अपने  भाषण  में  उनसे  पहले  ही  अपने  कटौती  प्रस्ताव  वापस  लेने  का

 अनुरोध  कर  चुका  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  कृषि  मन्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  से  सम्बन्धित  सभी  कटोती  प्रस्ताबों
 को  एक  साथ  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  जब  तक  कि  कोई  माननीय  सदस्य  यह  इच्छा  ब्यक्त  नहीं  करता
 कि  उश्वके  किसी  कटौती  प्रस्ताव  को  अलग  से  मतदान  के  लिए  रखा  जाए  ।

 सभो  कटोतो  प्रस्ताथ  रखे  गए  तथा  अस्वोकृत  हुए  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  कृषि  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  मांगों  को  मतदान  के  लिए  रखता
 प्रश्न  यह

 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  2  में  कृषि  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  |  से  4  के  सामने
 दिखाए  गए  मांग  शीषों  के  सम्बन्ध  में  3।  1992  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  के
 दौरान  होने  वाले  खर्चों  की अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्यंसूवी
 के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  प्  जी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  अनधिक  संबंधित
 शाशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  |

 सोक  सभा  द्वारा  स्थोकृत  ब्य  1991-92  के  लिए  कृषि  मन््जालय  से
 सम्बन्धित  अनुवान  को  मांगें

 जज  ++5  कक

 मांग  29  1991  को  सदन  सदन  द्वारा  स्वीकृत
 द्वारा  स्वीकृत  लेखानुदान  की  अनुदान  की  मांग

 संख्या  मांग  का  नाम  राशि  की  राशि
 राजस्व  रुपए  पू  जी  रुपए  राजस्व  रुपए  पूजी  रुपए

 1  2  3  4

 कृषि  भस्ज्राजय
 1.  कृषि  1731,23,00,000  2,24,00,000  406,43,00,000  9,56,00,000

 2.  कृषि  और  47,47,00,000  60,06,00,000  90,65,00,000  111,90,00,000

 सहकारित
 विभाग  की  अन्य
 सेवाए

 3.  कृषि  182,00,00,000  182,00,00,009
 सधान  और
 क्षि  विभाग

 4.  पशु  पालन
 ओर  इडेरी  कार्य

 विभाग

 102,62,00,000  24,45,00,000  119,47,00,009  29,03,00,000
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 आहोदद़  :  जब  तक  कि  कोई  कली  मानतीय्र  सदस्य  यह  इच्छा  व्यक्त्त  नहीं  करक्म-कि  उसके
 किसी  कटौती  प्रस्ताव  को  अलग  से  मतदान  के  लिए  रखा  जाए  ।  अब  मैं  खाद्य  मनऋलय से  सम्बन्धित

 अनुदात्र  मांगों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  किए  गए  सभी  कटोती  प्रस्तावों  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता+

 हूँ  ।

 सभी  कटौती  प्रस्ताव  रखे  गए  तथा  अस्वोकृत  हुए  ।

 शभावपति  महोकया  :  अब  में  खाद्य  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित्त  अनुदान  की  मांगें  खक्तद्धत  के  लिछ  रखता

 प्रश्न  यह  है  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  खाद्य  मनन्त्रालय  से  सम्बन्धित  सांग  खंख्या  38  के  सामने

 दिखाए  गए  मांग  शीधों  के  सम्बन्ध  में  31  1992  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष-म्लें  संदाय  के
 दोरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  करने  के  लिए  कार्य

 सूची  के  ज्ष्तम्भ 4  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  अनधिक
 सम्बस्थधित  राशियां  भारत की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 फ्रस्सव  स्थोकृत  हुआ  ।

 लोक  सभा  हारा  स्थोकृत  क्यं  1991-92  के  लिए  खास  मन्त्रासय से
 सम्बन्धित  अनवाजों  को  मांरा

 ee  43-न--न-मननम-ममन>+»+पनन-कनन  जन  ल्>ॉमीननम+-+++4>«3+०म>छमन-नननना न  आने  वनकम+  ne  ee  ०७५  ++  ०००  अं  न>त  +  oe  मांग 29 जुदाई, 1991 को सतत लोक सभा द्वारा  ने

 मांग  29  लेखानुदान  क्रो  सदन  लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत

 द्वारा  स्त्रीकृत  लेखानादान  की  अनुदान  की  मांग  की

 झंदया  आंग  का  क्रम  मांग  की  राशि  राशि

 राजस्व  पूंजी  राजस्व

 2  3  4

 छात्ष  मन््भशालय

 3&.  छात्र  मन्जालय  रखने की इच्छा व्यक्त नहीं  करता मैं ग्रामीण  विकास मन्त्रालय से  68,20,00,000
 मांग के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा में  मतदान  7 णशयक्ंतधतधाा

 सभापति  महोदय  जब्र  तक  कोई  माननीय  सदस्य  अपने  किसी  कटौती  प्रस्ताव.को  अलग्र  से
 मतदान  के  लिए  रखने  की  इच्छा  व्यक्त  नहीं  करता  मैं  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान
 मांग  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  किए  गए  कटौती  प्रस्तावों  को  एक  साथ  सभा  में

 मतदान के लिए रब्बत्त हें । कटोतो प्रस्ताव रखे गए तथा अस्वोकृत हुए । श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । ग्रामीण विकास मन्त्रालय के दौरान जो अनुदान मांगें हैं उस पर सरकार का अलग से जवाब नहीं हुआ है । 278
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 अनुबाब ]
 समातति  महोरप  :  पढने  ही  उत्तर  दे  दितरा  गया  अब  कोई  व्यजस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  नहीं

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  ग्रामीण  विकास  मन््त्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  मांग  मतदान  के  लिए
 रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 कायं  सूची  के  स्तम्भ  2  में  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  69
 के  सामने  दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  3  1992  को  समाप्त  होने  वाले  बर्ष  में
 संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चो  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के

 लिए  कायं  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  से
 अनधिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  वर्ष  1991-92  के  लिए  विकास  मन्त्रालय  रे

 सम्बन्धित  अनुदानों  को  सांगें

 मांग

 पु
 29  1991  को  सदन  लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत
 द्वारा  स्वीकृत  लेखानुदान  की  अनुदान  की  मांग  की

 संख्या  मांग  का  नाम  राशि  राशि

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी

 69.  ग्रामीण  विकास  176,01,00,000  25,00,000  1761,03,00,000  25,00,000

 समिति कार्य  मंत्रणा  सभिति

 खोया  प्रतियेवन

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मल्त्री  तथा  स्थाय  और  कम्पनों  कार्य  भस्त्रालय  में  राज्य

 अम्त्री  रंगराजन  :  महोदय  मैं  कार्य  मन््त्रणा  समिति  का  चौथा  भ्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 6.22  मसण०्प०
 तत्पश्चात् लोक  सभा  4  सितस्बर  1991/13

 1913  के  ग्यारह  बज  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
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